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 महोदय  पीठासोन

 प्रश्नों  क ेमोशिक  उत्तर

 िनुबाद  ]
 आदध्धिक  अपराधों  के  रोकने  के

 *2],  थी  रामाञय  प्रसाद  क्या  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  आर्थिक  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  कम्पनी
 1956  और  विदेक्षी  मुद्रा  विनियमन  1973  में  आमूल  परिवतन  करने  के  लिए  कोई
 विधेयक  लाने  पर  विचार  कर  रही  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मरत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  रंगराशन  :  और  कम्पनी  1956  के

 पुन:संहिताकरण  के  लिए  संसद  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।  कम्पनी
 विधि  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  सरकार  का  सामान्य  दृष्टिकोण  अधिनियम  के  उपबन्धों  में
 हक  व्यवस्थिकरण  तथा  कारगर  बनाने  और  कम्पनियों  के  सुप्र  बन्ध  के  लिए  प्रावधान

 सुलभ  करने  का  है  !

 वित्त  मन्त्रालय  ने  सूचित  किया  है  कि  विदेशी  मुद्रा  बिनियमन  1973  का

 पुनविलोकन  सरकार  के  विचाराधीन

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 सरकार  कोई  ऐसा  विचार  रखती  चूंकि  इन्सपेक्शन  डायरंक्ट्रेट  द्वारा  तीन  प्रतिशत  से  कम
 कम्पनियों  के  बही  खात्तों  की  जांच  होती  इसलिए  अच्छे  रिकाई  वाले  चार्टर्ड  एकाउंटेट  का  पैनल
 बना  कर  इन  वम्पनियों  के  बही  खातों  की  जांच  कराई  जाए  ?  क्‍या  सरकार  ऐसा  संशोधन
 ला  रही  है  जिससे  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  और  सरकार  द्वारा  जो  ऋण  दिए  जाते  हैं  उस
 ऋण  को  इक्विटी  शेयर्म  में  बदला  जा  सके  ?  क्या  जो  उद्योगपतियों  द्वारा
 उत्पादन  किया  जाता  उसमें  जो  खर्चे  होते  उस  खर्चे  की  मददों  को  प्रकाशित  करना  चाहती
 है  ?  ये  मेरे  तीन  सवाल  हैं  कम्पनी  कानून  के  अन्तगंत  ।
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 भरी  रंगराजन  कुसारमंगलम्‌  :  सबसे  पहले  मुझे  सदन  को  यह  बताना  है  कि  एक  प्रदन  से

 दो  गंभीर  मुह  जुड़े  हुए  एक  आर्थिक  अपराधों  पर  नियन्त्रण  करने  का  और  कम्पनी  अधिनियम

 तथा  विदेक्षी  मुद्रा  विनिमय  अधिनियम  में  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  आमूल  परिवतंनों  का  जो

 प्रहन  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  वह  यह  है  कि  जो  मामला  उन्होंने  उठाया  है  वह  आर्थिक  अपराध

 का  है  या  मुझे  कहते  हुए  खेद  हो  रहा  है  कि  मैं  इसे  आधथिक  अपराध  की  परिधि  में  नहीं
 यद्यपि  इस  सफेदपोश  अपराध  कहा  जा  सकता  ज॑से  कि  इस  बात  को  उजागर  करना  कि

 कितना  निवेश  किया  वितना  ऋण  वापस  नहीं  किया  गया  यद्यपि  यह  ए+  प्रइन  की

 परिधि  में  नहीं  आता  फिर  भी  मैं  माभमीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  आज  खातों  की  लेखा

 परीक्षा  स्वतंत्र  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  कुछ  मान्य  लेखा  मानदण्डों  के  अनुसार  की  जाती

 है  |  ये  खाते  लेखा  परीक्षण  के  पदचात्‌  शेयरधारकों  को  प्रति  वर्ष  भेजे  जाते  अब  हमने  और  भी

 कदम  उठाए  हैं  तथा  यह  अधिसूचित  किया  है  कि  शेयर  जारी  करते  समय  जारी  की  जाने  वाली

 विवरणिका  में  कम्पनियों  द्वारा  आर्थिक  अवराघों  के  बारे  में  लम्बित  विधानों  की  शो  सूचना  देनी

 होगी  ताकि  जो  व्यक्ति  कम्पनी  में  निदेश  का  इच्छुक  हों  उसे  यह  पता  चल  सके  कि  उक्त  कम्पसी  ते
 किसी  प्रकार  का  कोई  कानूनी  उल्लंघन  तो  नहीं

 भरी  रासाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  हवाला  माकिट  के  जरिए  भारत  सरकार  को
 सालामा  तीस  हजार  करोड़  रुपए  का  घाटा  होता  क्या  सरकार  यह  सोचती  है  कि  इसको  कंसे
 रोका  जा  सकता  सरकार  ने  कहा  है  कि  इस  पर  विचार  कर  रहे  सरकार  कानून  के
 जरिये  विदेशों  में  जा  रहे  घन  को  नहीं  रोक  सकती  तो  कौन-सा  ऐप्ता  सरकार  बनाने  जा

 रही  है  जिससे  विदेशों  में  जा  रहे  घन  को  रोका  क्‍या  सरकार  संशोधन  करेभी  |  दिल्ली
 में  1990  में  संयुक्त  राष्ट्र  संध  कंपतियों  फा  सम्मेलन  हुआ  था  जिसमें  बहु  राष्ट्रीय
 कंपमी  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  पेक्ष  हुई  उस  समय  एक  समझौता  हुआ  उस  समभौते  को
 तोड़कर  बिदेशी  मुद्रा  का  गबन  करते  कया  सरकार  इसको  रोकने  के  लिए  कानून  बनाने  जा  रही
 है  ।  टेक्नोलोजी  के  संबंध  में  बार-बार  समभौता  होता  क्‍या  सरकार  ऐसा  कानून  बनायेगी  कि
 विदेशी  मुद्रा  का  दुरुपयोग  न  हो  सके  ?

 कली  रंगराजन  कूमार  मंगलम्‌  :  मैं  आपकी  जानकारी  में  यह  लाना  चाहूंगा  कि  इस
 प्रधन  के  दो  पहलू  हैं  ।  पहला  कम्पनी  अधिनियम  का  है  जो  कि  मेरे  विभाग  के  अन्तगंत  आता  है
 तथा  दृसरा  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  ने  इस  पर  विचार  किया  अब  सौमाग्यवश
 बित्त  मंत्री  महोदय  यहां  पर  उपस्थित  उनकी  अनुमति  से  कया  मैं  उन्हें  एक  पूरक  प्रदन  का  उत्तर
 देने  का  निवेदन  कर  सकता

 क्षप्यक्ष  महोदब  :  यह  उचित  नहीं  ।  जो  आपसे  सम्बन्धित  आप  उसी  का  उत्तर  दीजिए  ।

 भी  रंगराजन  कुसा  र्मंगलम  :  यह  पुभसे  सम्बन्धित  नहीं  मेरे  पास  जो  जानकारी  उपलब्ध
 उसके  अनुसार  मैं  हृतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का

 पुनविलोकन  सरकार  के  विचाराधीन  है  तथा  व्यापार  पर  भी  ध्यान  दिया  या  रहा  है  ।

 श्ज
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 क्री  मनोरंजन  मक्‍त  :  कम्पतों  अधिनियम  तथा  में  संशोधन  से  पहले  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  मुद्दे  पर  कोई  विशेष  अध्ययन  करवाया  गया  है  ।

 अगर  ऐप्ता  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  तो  तत्सम्बन्धी  सिफारिशें  क्या  हैं  तथा  सरकार  का  विदार

 कौन-कौन-सी  सिफारिशें  लागू  करने  का

 क्री  रंगराजन  कमारमंगलम्‌  :  कम्पनी  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  को

 पह  सूचित  करते  हुए  मुझे  हप॑  हो  रहा  है  कि  यद्यपि  हमने  कम्पनी  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  कोई

 पूर्व  अध्ययन  नहीं  किया  है  फिर  भी  हमने  मकाउंटेंट्स  सेक्रेटरीज

 इन्स्टीट्यूटਂ  तथा  अकाउंटेंट्स  इन्स्टीट्यूटਂ  में  हमने  अधिकृत  लेखापालों  की  कार्यशालायें

 आयोजित  करवाई  समी  ने  कायंशालाओं  के  दौरान  कम्पनी  अधिनियम  का  अध्ययन  किया  तथा

 अपने  बिदिष्ट  सुझाव  हमने  उन  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  विभाग  ने  केवल

 उनके  साथ  ही  नहीं  अपितु  तथा  के  साथ  भी  विचार-विमर्श  किया  है  और

 दूसरे  पक्ष  के  सदस्यों  को  यह  जानकर  आदचये  होगा  कि  मजदूर  संघों  से  भी विचार  विनिमय  फिया

 उन  सभी  से  विचार  विनिमय  के  बाद  कम्पनी  अधिनियम  का  पुनः  संहिताकरण

 घीन  है  ।

 फेरा  के  सम्बन्ध  में  )

 श्रो  सनोरंजन  मक्‍त  :  मुख्य  सुकाव  बया  हैं  ?

 ओर  रंगराजन  कुमारमंगलम्‌  :  इस  समय  मेरे  लिए  यह  कहना  उचित  होगा  कि  उन्होंने  एक

 बात  पर  जोर  दिया  है  कि  कम्पनी  अधिनियम  में  जो  बहुत-सी  अनावदयक  ओऔपचारिकतायें  उन्हें
 समाप्त  किया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  हम  काफी  हृद  तक  स्वस्वीक्ृति  लाने  का  प्र  पास  क

 निवेशक  संरक्षण  को  भी  हमने  सुदृढ़  किया  कानून  उल्लंघन  पर  अधिक  दण्ड  का  प्रावधान

 किया  जा  रहा  केवल  जुमनि  की  दण्ड  के  प्रावधान  मी  किए  जा  रहे  यह  प्रमुख  बातें

 हैं  जिन  पर  हम  गोर  करने  जा  रहे  निश्चित  रूप  से  हम  अधिनियम  का  आकार  छोटा  करन  णा

 रहे  हैं
 *'

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कुछ  मी  नहीं  किया  गया  सभी  कुछ  कागजों  पर

 )

 शो  रंग  राजन  कुमारमंमलम्‌  :  मैं  इससे  असहमत  अगर  आ।प  चाहें  तो  मैं  ऐसे  आंकड़े

 भी  दे  सकता  हूं  कि  हजारों  लोगों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है
 ''

 )  ह॒

 अध्यक्ष  सहीदय  :  इस  सम्बन्ध  में  बाद  में  चर्चा  होगी  ?

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम्‌  :  जब्  यह  विधेयक  प्रस्तुत  होगा  तो  निश्चित  रूप  से  इस  पर

 चर्चा  होगी  ।

 विदेश्षी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  से  विचार-विमर्श  की  प्रक्रिया
 चल  रही  है  तथा  हम  निदिचत  रूप  से  विशेषज्ञों  से  राय  लेंगे  ।
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 पाकिस्तानों  सेतिकों  हारा  गोलाबारो

 +23.  श्री  उदर्यासह राव  :

 शी  भगवान  दांकर  रावत  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  लगातार  भड़काने  वाली  कार्यवाही  की  गई

 है  और  मारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  जम्मू  और  राजस्थात  और  पंजाब  में  भारतीय  संनिकों

 पर  कई  बार  गोलाबारी  की  गई

 क्‍या  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  दोनों  देशों  के  एरिया  क्मांडरों  की  परस्पर

 बेठक  हुई  और

 यदि  तो  उन  बेठकों  के  कया  निष्कर्ष  निकले  ?

 पेह्रोलियम  और  प्राक्रतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 एस०  कृष्ण  :  जम्मू  और  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  पर  पाकिरतानी  सैनिकों
 हारा  अका  रण  की  गई  गोलाबारी  की  कई  घटनाएं  हुई  हैं  ।  जहां  तक  राजस्थान  और
 रात  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  पाकिस्तानी  सेनाओं  द्वारा  गोलीबारी  का  प्रश्न  पाक  सेना  ने  कोई
 गोलीबा रो  नहीं  की  |  परन्तु  विगत  तीन  महीनों  में  पाकिस्तानी  रेजरों  ने  पंजाब  की  सीमा  से
 बादियों  को  भारत  प्रवेश  करवागे  के  उद्देधय  से  सीमा  सुरक्षा  बल  की  चौकियों  पर  कई  बार
 गोलीबारी  की  ।

 और  सितम्बर  ओर  1991  जम्मू  और  कद्मीर  में  मारतीय  और
 पाकिस्तानी  कमांडरों  के  बीच  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कई  बंठकें  दोनों  देशों  के  महानिदेशक  सेन्‍्य
 संक्रिया  एक  दूसरे  के  साथ  टेलीफोन  पर  भी  संपर्क  बनाए  हुए  अक्तूबर  के  मध्य
 से  लेकर  अधिकांश  नियंत्रण  रेखा  पर  गोलीबारी  की  घटनाओं  में  कुछ  कमी  भाई

 श्री  उदयसहराव  गायकवाड़  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  भारत-पाक
 सीमा  पर  गोलीबारी  की  कई  घटनाएं  हुई  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भार
 तीय  सीमा  में  आतंकवादियों  को  प्रवेश  करने  के  साथ  हुई  गोलीबारी  में  आज  तक  कितने  व्यक्तियों
 की  हत्या  कितने  व्यक्षित  घायल  हुए  तथा  कितने  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री
 जो

 आपको  लिखित  रूप  में  आंकड़े  उपलब्ध  करा  सकते

 भरी  उदर्यासहराब  गायकबाड़  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  माना  है  कि  दोनों
 कारियों

 पहिय  दोनों  ओ
 अधिकारियों  की  कई  बंठकें  हुई  इसके  बाद  कुछ  ही  दिनों  के  भीतर  फिर  गोलीबारी

 |
 oe

 इस  तरह  गोलीबारी  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  है  |
 हु

 ओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :
 दोनों  देशों  के  सैश्य  कारंवाई  के  महानिदेशकों  की  कई  बेठक॑  हई

 भारत  का
 मास

 सदा  यही  रहा  है  करिसीमा  पार  से  पाकिस्तान  की  गोलाबारों  तथा  प्रति
 हमारी  प्रतिक्रिया  से  उत्पन्न  तनाव  को  कम  किया  जा  सके  |  1991  दोनों  महानिदेश
 के  मध्य  गोलाबारी  के  दौरान  उपयोग  किए  जाने  वाले  अधिक  मारक  क्षमता  के  अस्त्रों  के  उपयोग
 को  कम

 करने
 के  सम्बन्ध  में  एक  समभौता  हुआ  महानिदेशकों  के  मध्य  हुए  समझौते  के

 पश्चात्‌  विशेष  रूप  से  कारगिल  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  द्वारा  इसका  उल्लंघन  किया  गया  जब  भी

 4
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 उन्होंने  इसका  उल्लंघन  हमने  इसका  विरोध  करने  के  लिए  समान  रूप  से  प्रतिक्रिया  व्यक्त
 की  ।  यह  प्रक्रिया  इसी  प्रकार  जारी  हम  सीमा  पार  की  ओर  से  की  गई  किसी  भी  चुनौती  का
 सामना  करने  को  तंयार  हैं  और  इसी  के  साथ  सीमा  पर  तनाव  कम्त  करने  का  प्रयत्न  कः

 रहे  हैं  ।

 क्री  भगवान  दांकर  रावत  सिलसिले  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इसको  रोकने  के
 लिए  मंत्री  स्तर  पर  और  राष्ट्राष्यक्षों  के  स्तर  पर  क्‍यों  नहीं  बात  वी  क्योंकि  पाकिस्तानी  इस
 तरह  से  भड़काने  काली  कारंवाईयां  कर  रहे  हैं  तो  रक्षा  मंत्री  के  स्तर  पर  और  प्रधान  मंत्री  के  स्तर
 पर  भी  कोई  बातचीत  की  गई  है  या  नहीं  ?  यदि  इस  तरह  की  कोई  बातचोत  प्रस्तावित  है  तो

 बतायें  ताकि  इस  तरह  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  हो  सके  ।

 रक्षा  मंत्री  शरद  इस  पर  विदेश  मंत्रालय  के  सचिव  स्तर  पर  बात  हुई  है  और
 वे  एग्री  हो  गये  हैं  कि ऐसी  परिस्थिति  सीमा  पर  पंदान  होने  देने  क ेलिए  दोनों  तरफ  से  कोशिश

 हो  |  इससे  ज्यादा  और  कोई  बातचीत  हायर  लेवल  पर  मिनिस्टसे  या  पी०  एम०  स्तर  पर  नहीं

 हुई

 श्री  अम्ता  जोशी  :  हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  खुले  तौर  पर  यह  घोषणा  की  है
 कि  उनका  देश  निश्चित  तौर  पर  उमग्रवादियों  की  हर  तरह  से  मदद

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  भिन्‍न  मामला  इसका  इस  घटना  से  कोई  ताल्लुक
 नहीं  है  ।

 थ्रो  अन्ता  जोशी  :  मेरा  दूसरा  प्रदन  है  कि  राजस्थान  और  जम्पू-कष्मीर  की

 सीमाओं  पर  हमारी  ओर  से  पहल  किए  बिना  हुई  गोलीबारी  की  माह-वार  संरूथा  क्‍या  है  और  राज्यों
 को  सोम।ओं  के  पास  57  प्रक्षिक्षण  केन्द्रों  को  नष्ट  करने  को  सरकार  की  कया  योजनाएं  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरे  प्रघन  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  जहां  तक  पहले  प्रश्न  का

 सम्बन्ध  यदि  आप  तो आपको  लिखित  जवाब  मिल  सकता

 श्री  हरिन  पाठक  :  हमारे  देश  के  जो  पद्चिमी  विभाग  के  सीमान्‍्त  प्रदेष  हैं  उन

 सीमाओं  पर  लगातार  पाकिस्तानी  सेनाओं  द्वारा  घुसपंठ  और  चोरी  के  मामले  बनते

 यह  सी  रियस  बात  मैं  आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूँ  कि  प्रधानमंत्री  जी  कच्छ  की  सीट  पर

 प्रचार  करने  आए  थे  तो  उसी  दिन  पाकिस्तान  के  दो  हेलीकाप्टर  ग्रुजरात  की  सीमा  के  भीतर  देखे

 गए  थे  |  यह  बहुत  गंभीर  घटना  हमारे  प्रधानमंत्री  की  रक्षा  का  सवाल  मैं  आपके

 माध्यम  से  जानना  चाहता  हु  कि  कया  रक्षा  मंत्री  इस  घटना  से  अवगत  हैं  कि  जब्  हमारे  प्रधानमत्री

 ने  दौरा  किया  और  पाकिस्तानी  हैलीकोप्टर  हमारी  सीमा  में  आए  तो  हमने  क्‍या  कारंवाई

 भी  दारद  पथार  :  हमने  अपना  विरोध  प्रकट  कर  दिया
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 क्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  यह  सही  है  कि  कई  वर्षों  बाद  पाक  रेजसं  ने  अपने

 उग्रवादियों  को  प्रवेश  करवाने  के  लिए  तोपखाना  का  उपयोग  किया  यदि  हां  तो  क्‍या  यह  युद्ध
 जैसी  विभीषिका  की  स्थिति  प॑दा  नहीं  हुई  थी  ?  क्‍या  यह  भी  सही  है  कि  जितने  भी  पाकिस्तानी

 रेंजसं  और  उग्रवादी  मारे  हमारी  सेना  उन  शवों  को  हस्तांतरित  नहीं  कर  सकी  और  पाक

 उग्रवादी  घसीटकर  अपनी  सीमा  में  ले  यह  स्पष्ट

 कली  एल०  हष्ण  कुमार  :  जहां  तक  तोप  से  मार  करने  की  बात  दो  जगहों  रगिल
 सैबटर  और  किरनी  सेवटर  में  ऐसी  बात  हुई  इसमें  पाकिस्तान  के  कुछ  लोग  मारे  गए  थे  और
 उनकी  लाशों  को  ले  जाने  का  काम  उनके  बाकी  सहायकों  ने  किया

 क्री  सुधोर  साबन्त  :  सीमा  पर  दो  प्रकार  की  गोलीबारी  होती  एक  सोची-सम भी
 नीति  के  अन्तर्गत  हुई  गोलाबारी  तथा  दूसरी  अनायास  ही  हुई  कई  बड़ी  घटनाएं

 हुई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आपको  प्रषन  पूछना  आपको  विस्तार  से  उल्लेख  नहीं  करना  भाप

 प्रहन  मंत्री  महोदय  जबाब  देने  में  सक्षम  हैं  ।

 श्री  सुधीर  साबंत  :  जहां  तक  अनायापत  हुई  गोलाबारी  का  प्रष्न  ये सीमा  पर  छोटो-छोटी
 समस्याओं  से  होती  है  ।  मेरा  प्रश्न  है  कि  हम  यह  सुनिध्चित  करने  के  लिए  क्‍या  का  रंवाई  कर  रहे  हैं
 कि  ऐसी  आकस्मिक  गोलाबारी  न  हो  जो  दोनों  ओर  से  होती  हैं--न  केवल  हमारी  ओर  अपितु
 दोनों  पक्षों  की ओर  से--ओऔर  इपतसे  सीमा  पर  बहुत  तनाव  होता  है  और  सेनाओं  को  सीमा  पर  ही
 कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  उन्हें  रात  में  गहत  लगानी  पड़ती  हम  उस

 गोलाबारी  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  क्‍या  का  रंवाई  कर  रहे  हैं  जो  छोटे-छोटे  मामलों  के  जा

 पूर्ण  रूप  से  आकस्मिक  सीमा  पर  हो  रही  है  ?

 श्री  एस०  करण  कुसार  :  माननीय  सदस्य  इस  सीमा  तक  सही  हैं  कि  छुछ
 बारी  नियंत्रण  रेखा  के  समीप  पाकिस्तान  द्वारा  तहखानों  के  निर्माण  तथा  अन्य  गतिविधियों  के
 कारण  होती  है  |  ओर  इन  सब  विषयों  पर  सैनिक  कारंवाई  के  महानिदेशकों  के  मध्य  चर्चा
 चंलती  रहती  है  भौर  यह  धर्चा  काफी  समय  से  जारी

 प्रो०  प्रेम  घमल  :  अध्यक्ष  माननीय  रक्षा  राज्य  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  विदेश

 सक्रेट्रीज  लेवल  तक  एक  मटिंग  हुई  मूल  प्रदन  यह  पूछा  गया  कि  क्‍या  कमांडर्स  की  मीटिग  हुई
 मैं  जानना  चाहूंगा  क्योंकि  पाकिस्तान  आर्फंसिव  पर  है  और  गड़बड़  हमारे  देश  में  हो  रही

 बया  रक्षा  मंत्रालय  इस  बात  से  संतुष्ट  है  कि  केवलमात्र  विदेश  सचिव  लेवल  पर  बात  हो

 वही  पर्याप्त  है  या  हमारी  सरकार  डिप्लोमेटिक  लेबल  पर  ऐसे  कदम  उठाएगी  कि  हायर  लेवल  पर
 बात  हो  या  सेनाओं  द्वारा  पाकिस्तान  की  घुसपेठ  का  सही  उत्तर  देने  का  प्रयास  करेगी  ?  इसका
 स्पष्ट  उत्तर  चाहुगा  ।
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 श्री  परद  पवार  :  हमने  अपने  सैनिक  शिष्ट-मंडल  को  लगमग  दो  महोने  पहले
 पाकिस्ताम  मेजा  था  तथा  वहां  पर  इस  प्रकार  की  घटनाओं  पर  एक  विस्तारपूर्ण  चर्चा  हुई
 उस  बेठक  के  पश्चात्‌  जो  एक  समभोता  हुआ  था  उसके  बाद  बहुत  अधिक  घटनाएं  नहीं  हुई
 कुछ  छुटपुट  घटनाएं  हुई  हैं  किन्तु  सीमा  स्थिति  में  थोड़ा-सा  सुधार  हुआ

 श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मारतीय
 सीमा  में  घुसपैठ  कर  रहे  विभिन्‍न  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  पाकिस्तानी  बलों  द्वारा  की
 गई  गोलाबारी  की  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  के  आंकड़े  बाद  में  उपलब्ध  कराए

 राष्ट्रीय  राजमाण  संख्या  5  के  कटक-कलकता  खंड  को

 जोड़ा  करता  ओर  उसका  विकास

 +26,  श्री  अनादिचरण  दास  :

 डा०  कातिकेदवर  पात्र  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कटक  से  कलकत्ता  जाने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ध्ंरू्या  5  कलकत्ता  को  जोड़ने
 वाला  तटीय  क्षेत्र  का  एक  मात्र  मार्ग  ह ैऔर  उस  पर  यातायात  की  अत्यधिक  मीड़-भाड़  रहती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इश्च  श्राग  को  इन  दोनों

 बड़े  नगरों  के  बीच  विभिन्‍न  खंड़ों  में  विकसित  करने  और  इसे  दो/चार  लेनों  तक  चौड़ा  करने

 का

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  वय्य  है  और  उड़ीसा  में  उक्त  राष्ट्रीय  राजमार्यं
 के  विकास  के  लिए  विश्व  बेंक  से  कितती  धनराशि  की  सहायता  मांगी  गई  और

 इस  संबंध  में  किए  गए  सर्वेक्षण-कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सरकार  ते  इस  मामले
 में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 बस्त्र  संत्राक्‍्य  के  राज्य  मंत्री  अजश्ञोक  :  एक  विवरण  सभा
 पटज्ष  पर  रखा  जाता

 विवरण

 जी  हां  ।  तट  के  साथ-स/थ  जाने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5,  कटक  से  कलकत्ता
 की  ओर  जाने  वाले  लम्बी  दूरी  के  ट्रेंफिक  के  लिए  प्रमुख  रूट  है  ओर  इस  पर  बहुत  अधिक

 ट्रेफिक  होता  तथापि  कटक  से  शुरू  होने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  सोधे  कलकलसे  तक
 जाकर  केवल  भारपाश्चरिया  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  के  साथ  जक्शन  तक  जाता  वहां  से  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  6  द्वारा  कलकत्ता  तक  का  सम्पर्क  उपलब्ध  होता  है  ।

 से  कटक  से  कलकत्ता  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  तथा  6  के  पूरे  खंड  में  पहले
 ही  दो  लेन  की  चोड़ाई  इन्हें  और  चौड़ा  करके  चार  लेनों  का  बनाया  जाना  इस  बातों  पर  निर्मर
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 योजना  जिसे  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  संसाधनों  की  उपलब्धता

 तथा  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  पारस्परिक  प्रस्तावित  दूसरे  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 ऋण  के  अन्तगंत  सहायता  के  लिए  110  करोड़  रुपया  को  अनुमानित  लागत  से  मुवनेष्वर  से  कटक  से

 जगतपुर  तक  के  समीपस्थ  खंड  को  चार  लेन  का  बनाने  का  प्रस्ताव  विश्व  बैंक  को  भेजा  ऋण
 के  लिए  समभौता  वार्ता  पूरी  हो  गई  तथापि  विष्व  बंक  ने  ऋण  पर  अभी  हस्ताक्षर  करने  हैं  ।

 उपयूवत  परियोजनाओं  के  लिए  सर्वेक्षण  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  और  विस्तृत  प्लान  पूरे  होने
 ही  वाले

 श्री  अनावि  चरण  अध्यक्ष  यह  जो  पांच  नंबर  नेशनल  हाइवे  उड़ीसा  के  अंतगंत

 इस  पर  मद्रास  से  तमिलनाडु  और  आंध्र  प्रदेश  होते  हुए  जो  गाड़ियां  आ  रही  सब  उड़ीसा  से

 पास  करती  इस  वजह  से  म॒वनेश्वर  से  कलकत्ता  तक  बहुत  ज्यादा  ट्रैफिक  हो  जाता
 कम  भुवनेश्वर  से  जगतपुर  तक  ऐसा  कोई  दिन  नहीं  होता  जब  दो-दो  एक्सीडेंट  न  हुए  उसको

 चौड़ा  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  है''*

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  प्रध्न  भाषण  नहीं  करना  है  ।

 शी  अनादि  चरण  दास  :  मैं  माषण  नहीं  कर  रहा  उसके  आधार  पर  बोल  रहा  हूं  ।  110
 करोड़  रुपए  का  जो  प्रावधान  हाइवे  के  लिए  अब  क्‍यों  नहीं  हुआ  ?  दूसरी  बात  यह  है  कि

 उड़ीसा  में  एक  के  सिव।य  कोई  दूसरा  एक्सप्रेस  हाइवे  नहीं  है और  यह  जो  रास्ता  दूसरे  स्टेट  के
 लिए  भी  यही  रास्ता  तो  क्‍या  जो  वल्ड  बेंक  ने  उस  पर  सर्वे  किया  उस  आधार  पर  सरकार

 कुछ  करने  जा  रही  इसके  बारे  में  कुछ  बताइए  ।

 करी  अहोक  गहलोत  :  जैसा  कि  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  अभी  करीब  110
 करोड़  रुपए  की  जो  योजना  बनी  उसमें  2.8  किलोमोटर  का  फुल  लेन  का  काम  हो  चुका  है
 मुवनेद्वर  से  कटक-जगतपुर  तक  और  बाकी  25  किलोमीटर  का  काम  विदव  बैक  से  कर्ज  लेकर
 करने  की  कायंवाही  करीब-करीब  पूरी  हो  चुकी  है और  एक-दो  महीने  में  यह  कार्यवाही  पूरी  होते
 ही  उसमें  काम  शुरू  हो  जाएगा  क्योंकि  जमीन  को  अक्वायर  करने  का  काम  पूरा  हो  गया  सर्वे
 का  काम  पूरा  हो  गया  है  और  सेक्शन  करने  के  बाद  इसमें  तीन  साल  का  टार्गेट  रखा  गया  है  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  चूंकि  अमी  योजना  आना  बाकी  और  उसके  बगैर  हम  कुछ  कहने  की  स्थिति
 में  नहीं  हैं  कि हूम  कितना  कर  पाएंगे  ।  अभी  हमने  27.8  किलोमीटर  का  काम  उसमें  ले  लिया  है  ।

 थी  अनादि  चरण  दास  :  मेरा  दूसरा  सवाल  है  कि  यह  जो  नेशनल  हाइवे  है  यह  कलकत्ता
 से  सीधे  नहीं  भा  रहा  यह  फारपाखरिथा  से  टर्ने  होकर  बाहर  चला  जाता  कोई  सीधा  रास्ता
 नहीं  अभी  सुवर्ण  रेखा  पर  जो  ब्रिज  बन  गया  वहां  बहुत  गाड़ियां  चोरी-छिपे  उस  रास्ते  से
 सामान  ले  जाती  उसको  नेशनल  हाइवे  बनाने  में  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  क्या  ?  क्योंकि
 कलकत्ता  से  वाया  जाने  में  कुल  रास्ता  लगभग  70  किलोमीटर  कम  हो
 जाता  है  जबकि  अभी  चक्कर  काट  कर  जाना  पढ़ता  है  ।  इसलिए  उसको  लेने  का  क्या  सरकार  के
 पास  कोई  प्रस्ताव  है  ।  यदि  है  तो  मैं  चाहता  हूँ  कि  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  बताया

 झो  अशोक  गहलोत
 '  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  अभी  नहीं
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 श्री  के०  पो०  सिह  बेब  :  उत्तर  के  माग  में  कहा  गया  है  कि  तट  के  समीप
 लगा  हुआ  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  5  लम्बी  दूरी  के  यातायात  के  लिए  मुल्य  मार्ग  यह  कटक  से

 कलकत्ता  जाने  वाला  मुल्य  मार्ग  नहीं  दो  अन्य  मार्ग  हैं  जो  तथा  अन्य  खनिज  उद्योगों

 के  कारण  मुख्य  मार्ग  बन  गए  चूंकि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  रूपरेखा  बन  रही  जंसा
 कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  मैं  सरकार  से  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  इन  दो

 चान्दीबकोल  से  होते  हुए  बरास्ता  कामार्यानगर  और  तालचेर  तथा

 दूसरा  चाओद्वार  से  धेनकनाल  से  सम्बलपुर  का  स्तर  सुधारने  पर  विचार  इन  दो  मार्गों  पर

 30  टन  के  भार  का  यातायात  चलता  है  जबकि  इसका  वर्गीकरण  केवल  [0  टन  के  मार  के  लिए
 किया  गया

 श्री  अहोक  गहलोत  :  इतने  ज्यादा  समी  प्रदेशों  की ओर  हमारे  पास  आये

 पड़े  हुए  हैं  । माननीय  सदस्य  ने  जो  रोड़  उसके  सम्बन्ध  एकदम  कुछ  कहने  को  स्थिति
 में  मैं नहीं  जब  आठवीं  प्लान  फाइनेलाइण  तब  हम  विचार  करेंगे  कि  क्या  करना

 विदेशी  ऋण

 +28,  श्री  आतर्द  रश्त  सौय  :
 श्री  भुवनेश्यर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  बित्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नई  वित्तीय  नीति  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  स्रोतों  से  पृथक्‌ू-पृथक्‌  कितनी
 राष्षि  का  विदेशी  ऋण  लिया

 (&)  सरकार  इन  कणों  की  अदायगी  के  लिए  कया  कदम  उठा  रही

 इन  ऋणों  पर  कितनी  राष्षि  का  ब्याज  दिया  जाना  है  और  ब्याज  मुगतान  की
 इतनी  क्षड़ी  राशि  का  भारतीय  अ्र्ंव्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्मावना  और

 कणों  की  अदायगी  और  देश  की  आर्थिक  स्थिति  सुधारने  क ैलिए  सरकार  की  मावी
 जनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :  से  एक  विवरण  समा
 पटल  पर  भ्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 किसी  नई  वित्तीय  नीति  के  अन्तगंत  सरकार  द्वारा  अलग  किस्म  का  कोई  ऋण
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 गैं  लिया  जा  रहा  है  ।  वित्तीय  नीति  उपाय  उन  अनेक  वित्ताय  कदमों  का  हिस्सा  होते  हैं  जो

 ऐैणी  ऋण  प्राप्त  करने  के  परम्परागत  ज्लोतों  को  जारी  रखने  तथा  उन्हें  बढ़ाने  के  लिए

 री  बनाते  हैं  ।

 से  ऋणों  को  वापसी  अदायगी  और  देय  ब्याज  की  राष्षि
 प्रत्येक

 ऋण
 रे

 कासी  अनुसूची  तथा  छा्तों  पर  निर्भर  करेगी  ।  सरकार  यह  सुनिष्िवत  करेगी  कि  ऐसे  ऋणों  के

 स्थोषन  के  लिए  यह  भार  अर्थव्यवस्था  की  क्षमता  से  अधिक  न  सरकार  अल्पावधिक

 तथा  दीघषविधिक  पुनर्स॑रचना  के  उद्देश्य  स ेआधिक  सुधारों  के लिए  पहले  ही  एक  कार्यक्रम
 £  कर  चुकी  इन  सुधारों  से  देश  की  आर्थिक  स्थिति  बेहतर  होगी  तथा  हमारी  निर्यात  भाय

 तता  सहित  विकास  प्रक्रिया  को  बल  मिलेगा  जिससे  कि  हमारी  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  हैतु
 क्षमता  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 थो  आनस्द  रत्म  मौर्य  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहँता  हूं  कि  भारत  के  प्रति  व्यक्ति  के
 कितना  विदेशी  ऋण  लिया  गया  भारत  के  सब  एक-एक  व्यक्ति  जानता  है  कि

 ऐैशों  स ेऋण  लिया  गया  क्‍या  मन्त्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  मारत  के  प्रति  ब्यक्ति  पर  कितना

 गे  लिया  गया

 भरी  रामेहबर  ठाकुर  :  माननीय  सदस्थ  को  मैं  बताना  चाहता  हूं  #  कुल  रुपया  अब  तक  जो
 या  कर्ज  वह  जो  विदेशों  से  चार  प्रकार  के  कज॑  लिये  जाते  हैं  :  एक  कर्ज  वह  है  जो  विदेशी
 कार  से  और  विदेक्षों  में  स्थित  वित्तीय  संस्थाओं  से  भारत  सरकार  को  दिया  जाता  इस  मद

 फुल  31  1991  तक  66  हजार  करोड़  रुपये  लिए  गए  हैं  ।  दूसरे  प्रकार  का  जो  विदेशी
 कारों  से भारत  को

 श्री  आनरद  रहन  सौ  :  अध्यक्ष  में  सीधे  जानना  चाहता  हूं  कि  कुल  ऋण  वितना  लिया
 1  और  प्रति  व्यक्ति  के  ऊपर  कितना  कर्ज  लिया  गया  |

 भो  रामेहवर  ठाकुर  :  1991  तक  1,34,000  करोड़  रुपये  लिए  गए  आप
 तते  हैं  कि मारत  की  आजाझ्ी  प्रति-दिन  बढ़  रही  जनतंस्या  या  भाबादी  का  नम्बर  आपको

 जूम  आप  क्ृपापूर्वक  प्रति  व्यक्ति  की  फोगर  विभाजित  करके  हिसाब  लगा  सकते  हैं  ।
 शजधान  )

 भ
 थी  आनश्द  रत्त  सौयं  :  आप  मन्त्री  पिछले  वर्ष  की  अवधि  तक  की  फीगस  ही  दे

 में  क्या

 वुधाद ]
 भष्यक्ष  महोदय  :  ऋण  की  कुल  राशि  को  जनसंख्या  से  भाग  देने  पर  ।

 )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  मन्त्री  जी  अद्यतन  स्थिति  बताने  की  स्थिति  में  हैं  ?

 ओर  रामेधथर  मैंने  1991  तक  ऋण  की  कुल  राक्षि  का  आंकड़ा  बता  दिया
 -1,34,000  करोड़  रुपया  यह  ब्याज  सहित  कुल  बकाया  है  ।
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 थो  आनन्द  रत्न  मोयं  :  अध्यक्ष  मुझे  संरक्षण  दिया  जाए  मैंने  मन्त्री  महोदय  से  '

 है  कि  प्रति  व्यक्ति  कितना  माग  आया  है  |  इसलिए  मुझे  प्रति  व्यक्ति  बताया  पूरा  न  बत

 श्री  हरिम  पाठक  :  यह  प्रति  व्यक्ति  कितना

 श्री  हरिकिशोर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  भापकी  हजाजत  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत
 विदेशी  कर्ज  अवमूल्यन  के  पहले  वितना  था  और  अवमूल्यन  के  बाद  उस  पर  कितना  असर  पड़ा  के

 अध्यक्ष  महोबय  :  अब  प्रष्न  अच्छे  हैं  तो  उत्तर  भी  अच्छे  ही

 श्री  रामेइबर  ठाकुर  अध्यक्ष  मैं  आपकी  इजाजत  से  बताना  चाहता  हूं  कि  मुद्रा  +

 मूल्यन  के  पृव  3]  9]  तक  कुल  राशि  99,485  करोड़  जो  मुद्रा  अवमूल्यन  के  बाद  जुल
 9]  में  |  लाख  28  हजार  800  करोड़  हो  गई  और  इसके  बाद  इसी  दरम्यान  अप्रैल  से
 तक  5,200  करोड़  की  राशि  ली  अतिरिक्त  कुल  मिलाकर  9]  तक  ]  लाख

 हजार  करोड़  की  राध्षि  बनती

 श्री  हरिकिशोर  सिंह  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  बहुत  जोर  से  बोल  रहे  हैं  कि  '८

 ली  गई  जैसे  कर्ज  लेना  कोई  बहुत  गौरव  की  बात  हो  |

 श्री  रामेदबर  ठाकुर  :  अध्यक्ष  हमारे  पूर्व  सदस्य  चाहत  थे  कि  प्रति  व्यक्ति  कि

 रुपए  हैं  यह  बताया  तो  मैं  बताता  हूं  कि  1200  रुपए  प्रति  व्यक्ति  यदि  पूरे  |  लाख

 हजार  करोड़  को  आप  अभी  तो  पहले  की  राशि  जो  कि  मार्च  9]  में  थो  उसके  अनुसार  12

 रुपए  बंठते  हैं  और  रिवाइज्ड  रेट  के  अनुसार  1583  रुपए  होते  (  ब्यवधान  )
 श्री  रामेशवर  इसमे  चूंकि  माननीय  सदरय  जानना  चाहते  हैं  कि  प्रति  व््या

 कितना  ऋण  का  बोभ  तो  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारो  सारी  अर्थव्यवस्था
 उसके  अनुसार  जितने  विकासशील  देश  उनके  अनुपात  के  मुकाबले  में  हमारे  यहां  अनुप

 बहुत  अनुकूल  है  और  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  :

 निर्यात  के  प्रतिशत  के  रूप  में  कुल  ऋण  पर  ब्याज  और  कल  अप्रत्यक्ष  आय  21  प्रतिशत
 लगभग

 जो  हमारी  पूरी  आमदनी  है  उस  हिसाब  से  जो  हमारा  परसेटेज  है  वह
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 _.  ःः्  खख  रंडी  टहडहणपह७ण/।त।9।:

 अनुकूल  है  और  जो  ब्याज  की  राशि  दी  जाती  है  उसका  दस  प्रतिशत  से  कम  डेट  सविसिग  जिसे

 कहते  हैं  वह  पूरी  आमदनी  का  दस  प्रतिदात  है  ।  वह  कृषि  विकास  देश  के  लिए  बिल्कुल

 अनुकूल  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  यदि  पूरे  आंकड़ों  को
 साथ  लेकर  विचार  करेंगे  तो  हम  समभते

 हैं  कि  विकास  की  दृष्टि  से  हमारा  रेट  अनुकूल  दस  प्रतिशत  मे  ज्यादा  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रइन  का  उत्तर  दे  रहे  कृपया  उन्हें  ठीक  से  सुने  ।

 श्री  राभेदवर  ठाक्र  :  तीसरी  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  योजना  णो

 इतनी  बड़ी  योजना  तीन  लाख  बीस  हजार  करोड़  की  थी  उसके  अन्तगंत  93  प्रतिष्वत  राशि  मारतीय

 थी  भोर  केवल  7  प्रतिशत  राह्वि  विदेशी  लगी  श्सलिए  हमारी  जो  पूरी  अर्थव्यवस्था  हमारा
 जो  कूल  उत्पादन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगे  तो किसी  भी  विकास  क्षेत्र  की  तुलना  में  अधिक

 नहीं  अमी  तक  जितने  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थान  है  व ेसब  मानते  हैं  विकासशील  दे्षों  में
 केबल  हिन्दुस्तान  ही  ऐसा  देश  जिसने  अपना  वित्तोय  मुगतान  हमेशा  समय  से  किथा  इसमें
 कभी  किसी  प्रकार  की  त्रुटि  नहीं  हुई  है  और  हमने  रीशैड्यूलमैंट  ऑफ  लोन  कभी  नहीं  मांगा

 श्री  मुरली  बेवरा  :  श्री  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  की  आथिक  अव्यवस्था  को  मैं
 धन्यवाद  देता  जिसे  भारतीय  जनता  पार्टी  और  हम  वामपंथी  पार्टी  के  मित्रों  का
 समथंन  प्राप्त  उस  दौरान  मारत  की  ऋण  अदायगी  का  अनुपात  सबसे  अधिक  मैं
 माननीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  और  नई  सरकार  को  विदेशों  से  ऋण  लेने  के  बजाय  विदेशी  निवेश
 पर  अधिक  बल  देने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि विगत  तीन  महीनों  का  उनका  क्‍या  अनुभव

 भी  सोमनाथ  लट्जों  :  राष्ट्रपति  जाज  बुष्  ने  आपसे  क्‍या  कहा  ?

 भरी  मुरलो  वेजरा  :  मैं  आपको  निजी  तौर  पर  बताऊंगा  ।

 ममी  70  बिलियन  डालर  से  अधिक  विदेशी  ऋण  है  जबकि  हमारा  निवेश  यह्‌
 बिलियन  डालर  से  भी  कम  क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  इस  पर  जोर  डालते  हुए  अनुकूल
 उत्तर  दिया  है  ?  मैं  वित्त  मस्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  नई  सरकार  की  नीतियां
 विदेशी  निवेश  करने  के  बजाय  अधिक  से  अधिक  विदेशी  ऋण  लेने  की  ओर  उन्‍्मुख

 )

 वित्त  सग्त्री  सनमोहम  :  अध्यक्ष  यह  सत्य  हैकि  अन्य  विकासशील
 देशों  की  तुलना  में  भारत  के  पास  बड़े  पेमाने  पर  विदेशी  निवेश  है  ।  मैं  पूर्व  और  पूर्वोत्तर  एशिया
 के  देशों  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  चीन  जैसे  देश  में  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  जो  कुल
 विदेशी  निवेश  करने  की

 जो  बात  की  गई  थी  वह  लगमग  50  बिलियन  डालर  जो  अद्यतन
 आंबड़े  में  मैंने  देखा  चोन  का  जो  वास्तविक  मुगतान  है  वह  20  बिलियन  डालर

 तरह
 कहना  है  कि  पूरे  विध्व  में  यह  माना  जा  रहा  है  कि  प्रत्यक्ष  निवेश  करने  के  बदले  ऋण
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 लेने  का  जो  पुराना  तरीका  है  बह  बहुत  हद  तक  अलाभकारी  है  |  हमारी  अर्थव्यवस्था  यदि  सक्षम

 नहीं  भी  है  और  कोई  उद्मव  ल!भम  नहीं  कमा  रहा  है  तो  हमें  मुगतान  करना  होता  है  ।  इसलिए  य्ह्‌

 हमारे  लिए  एक  शिकंजा  है  जिसमें  हम  फंसे  हुए  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ह'ल  ही  में  इसने  इस  स्थिति
 से  उबरने  का  प्रयास  शुरू  किया  जो  भी  संकेत  हमें  अभी  तक  मिले  हैं  उससे  यही  लगता  है  कि

 कुछ  समय  में  इस  स्थिति  में  परिबतंन  ला  हम  स्थिति  में  परिवतंन  लाएगे  ।  लेकिन  मैं  सम  झता
 हूँ  कि अमी  कुछ  भी  कहना  जल्दबाजी  होगी  |  तीन  महीने  बाद  ही  बताया  जा  सकता  है  कि

 कितना  परिवतंन  हुआ  |

 शीमती  गोता  मुलर्जो  :  चूंकि  हमारे  प्रषन  पर  चर्चा  नहीं  हो पाएगी  और  यह  इस  मुहे  से
 प्रत्यक्ष  रूप  से  जुड़ा  क्‍या  मैं  मंत्री  जी  से  पूछ  सकती  हूं  कि  हमारे  प्रदन  के  उत्तर  में  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  यह  इस  प्रहन  का  पूरक

 श्रीमती  गौता  मुखर्जो  :  निदपुच्चय  ही  मैं  पूरक  प्रदन  पूछू  जो  उत्तर  उन्होंने  दिया  है  वह
 स्पष्ट  नहीं  है  और  उसपें  बहुत  कुछ  छिपाया  गया  है  ।

 क्या  वह  स्पष्टट  वक्‍त  व्य  देंगे  कि बजट  भाषण  के  दौरान  आपने  जो  निवेदन  किया  था  उसके
 बाद  कितने  अप्रथासी  मारतीय  निवेश  के  लिए  सामने  किन-किन  क्षेत्रों  में  निवेश  उनके

 नाम  क्‍या  हैं  और  कितनी  राशि  लगाने  की  उन्होंने  बात  की  मैं  उन  चार  रुग्ण  उद्योगों  के  नाम

 भी  जानना  चाहती  जिनका  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  ।

 श्री  सनमोहम  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  प्रन  चर्चाधीन  प्रन  से

 किसो  भी  प्रकार  जुड़ा  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  अप्रवासी

 भारतीय  निवेशकों  का  सम्बन्ध  यह  कोई  दलगत  मुद्दा  नहीं  है  |  वास्तव  में  पश्चिम  बंगाल  के

 माननीय  मुख्य  मन्त्री  का  यह  कहना  है।******

 क्री  सोमनाथ  चटलों  :  हम  तत्सम्बन्धी  जायकारी  चाहते

 क्रो  मुरली  देवरा  :  क्या  आपको  पहिचम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  से कोई  वर  माव

 भो  सोमनाथ  चटर्जो  :  वित्त  मन्त्री  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  का  आशीर्वाद  चाहते

 लेबिन  मुद्दा  यह  नहीं  मुद्दा  यह  है  कि  हम  जानकारी  चाहते

 अध्यक्ष  महोबय  :  मन्त्री  जी  ही  ठीक  उत्तर  दे  सकते  आप  इस  बारे  में  चिता  न

 झोी  सनसोहन  सिंह  :  अप्रवासी  निवेशकों  को  निवेश  के  लिए  आकषित  करना  हमारे  देश

 में  कोई  दलगत  मुद्दा  नहीं  है  ।  इसे  पदिचम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  सहित  समी  राजनीतिक  दलों  का

 समथंन

 लेकिन  मैंने  सदन  में  यह  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  कोई  भी  अप्रवासी  भारतीय  हमारे
 देश  में  अपना  धन  तब  तक  नहीं  लगा  सकता  है  जब  तक  कि  हम  अपनी  अथंव्यवशथा  को  एक  अच्छा

 स्वरूप  प्रदान  नहीं  कर  लेते  ।  यदि  भारत  की  आर्थिक  प्रणाली  अव्यवस्थित  ही  यदि  उद्यमों

 को  बिना  सोचे  विचारे  बैंकों  की  अत्यधिक  राध्ि  दी  जाती  रही  और  वे  उस्ते  वापस  भी  नहीं  करते

 हैं  और  यदि  बैंक  अपने  ऋणों  को  माफ  क  रती  रही  तो  यह  कमी  भी  आशा  न  करें  कि  अप्रवासी

 भारतीय  यहां  आएंगे  और  निवेश  हम  इस  प्रक्रिया  को  बदलने  की  कोद्षिश  कर  रहे  बह
 प्रक्रिया  अभी  शुरू  ही  हुई  उसके  सही  आंकड़े  देना  अमी  जल्दबाजी
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 क्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  क्या  यह  सही  है  कि  ये  सारे  के  सारे  लोन  कांग्रेस

 )  के  शासन  में  लिए  गए  हैं  ?  1977-79  तक  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  थी  या  महीने

 तक  राष्ट्रीय  मोर्चे  और  वी०  पी०  सिंह  की  सरकार  तब  ये  लोन  नहीं  लिये  गये  ।  क्‍या  सारे  बे

 सारे  विदेशी  कजें  कांग्रेस  सरकार  के  शासन  में  ही  लिए  गए  हैं  ?

 रा

 क्री  सनभोहन  सिह  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  ये  समी  ऋण  कंग्रेस  सरकार  के  दौरान

 ही  लिए  गए  ।  जब  कांग्रेस  सरकार  सत्ता  में  थी  तो  उसने  निश्चय  ही  कुछ  ऋण  लिये  लेकिन

 जब  जनता  दल  या  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  सत्ता  में  थी  तो  उसने  मी  ऋण  लिए

 1990  में  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  चुपचाप  स्वर्ण  ड्राफ्ट  निकाल  लिया  ओर  उस  समय

 यह  बात  किसी  को  भी  नहीं  बताई  गई  कि  ऐसा  किया  जा  रहा  है|

 श्री  मुरली  देवरा  :  उस  समय  आप  मंत्री  आपको  इसकी  मी  जानकारी  नहीं

 )

 झीसती  सालिमो  सद॒टाचायं  :  जब  तक  विदेशी  ऋणों  से  सम्बन्धित  शर्तों  को  हमें  नहीं
 बताया  हम  इस  प्रश्न  का  ठीक-ठोक  उत्तर  नहीं  दे  सकते  कि  कब  और  कितनी  जल्दी  इस

 ऋण  वा  मुगतान  किया  जा  इसलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  से  ही  यह  जानना  चाहता  हू  कि

 बह  लिए  गए  विदेशी  ऋणों  सम्बन्धी  शर्तों  और  विदेशी  निवेशों  सम्बन्धी  शर्तों  को  उस  सभा  के
 समक्ष  रखेंगे  ।

 श्री  समनभोहन  सिह  :  अध्यक्ष  जहां  तक  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  से  प्राप्त  ऋणों  के
 सम्बन्ध  में  शर्तों  का  प्रदन  है  मैंने  उस  समा  से  बादा  किया  है  कि  मैं  आदाय-पत्र  में  निहित  शर्तों  को
 सभा  पटल  पर  मैं  हसी  सत्र  के  दौरान  ऐसा  करने  की  सोच  रहा

 श्री  जाओ  फर्नाष्डीज  :  अध्यक्ष  अमी  जो  चुनाव  इस  चुनाव  के
 दरम्पयान  और  चुनाव  के  बाद  जब  कांग्रेस  पालियामैंटरी  पार्टी  की  परसों  मीटिंग  यहां  «
 उस  मोटिग  में  प्रधान  मन्त्री  न ेऐसा  निवेदन  किया  कि  6000  करोड़  रुपया  अभी  उन्होंने  कुल
 मिल्ला+र  विदेशी  मुद्रा  बनाये  रखने  का  काम  किया  है|  मै  मन्त्री  महोदय  से  जातना  चाहता  हुं  कि
 6000  करोड़  में  अभी  जो  विदेशी  कर्ज  आपने  लिया  वह  कितना  है--नम्बर  एक  ?  नम्बर

 इस  6000  करोड़  रुपए  जब  आप  इसको  डालर  में  परिवर्तित  करेंगे  तो  वह  कितने  डालर  हो
 जाता  है  ?  ओर  एक  साल  पहले  आपके  पास  जो  डालर  का  उसके  मुकाबले  वह  कहां
 तक  बेठ.जाता  है  ?

 थी  सममसोहन  सिंह  :  मैं  समभता  हूं  कि  मैंने  उस  प्रदन  का  उत्तर  दे  दिया  है  कि  अभी  हमारे
 कोष  में  दो  मिलियन  डालर  हैं  ।  जब  हम  सत्ता  में  आए  थे  तो  इस  कोष  में  केवल  एक  बिलियन
 डालर

 श्री  सोमनाथ  चहर्जो  :  कितता  ऋण  लिया  गया  1
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 क्री  जाओ  फर्मान्‍्डीज  दभमें  से  कितना  पंसा  पिछले  तीन  से  6  महीने  में  अपने  अन्तर  िट्रीय
 मुद्रा  कोष  या  अन्य  संस्थाओं  से  कर्ज  लिया  है  ?

 श्री  मनमोह॒त  सिह  :  मैं  यह  भी  बठाना  चाहता  हुं  कि  इस  दौरान  हमने  पिछले  समय  में

 लिए  गए  बई  ऋणों  का  भुगतान  किया  प्रधान  मन्त्री  ने  पहले  बताया  है  कि  जब  हमारी
 सत्ता  में  आई  उस  समय  भा  टीय  रिजव॑  बैंक  को  46  टन  सोना  बाहर  मेजना  पड़ा

 था  ।  वह  निर्णय  हमारी  सरकार  द्वारा  नहीं  लिया  गया  यह  पिछली  सरकार  का  निष्ठंप
 पिछले  माह  उस  ऋण  का  पूरी  तरह  मुगतान  कर  दिया  गया

 भी  सोमनाथ  चटलों  :  डा०  मनमोहन  सिह  यहां  राजन॑तिक  चाल  चल  रहे  विशिष्ट

 प्रषन  यह  है  कि  6,000  करोड़  रुपए  में  विदेशी  ऋण  कितना  यह  साधारण-सा  प्रन  है  ।  उन्होंने
 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 छ
 श्री  ला्ज  फर्नास्डीज  :  इसमें  से  कितना  पंसा  वह  जो  अभी  आपने  कर्ज  लिया  आपने

 कितना  वापस  यह  हमने  नहीं  इसमें  कितना  यह  पूछा

 +  भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमें  इस  प्रदन  का  उत्तर  मिलना

 थी  भीवहलस  पाणिप्रही  :  यह  खुशी  और  स्वागत  योग्य  प्रगति  है  कि  हम  विदेशी  कर्ज  के

 बदले  जिंदेशी  निवेश  को  बढ़ा  रहे  हैं  ओर  भारत  सरकार  की  इस  नीति  से  हमें  प्रोत्साहन  मिला
 कुछ  मुख्य  मन्‍्त्री  सम्बन्धित  राज्य  में  चालू  १रियोजनों  के  लिए  अप्रवासी  भारतीयों  और  उनके

 स्वामित्व  वाले  प्रतिष्ठानों  से बातचीत  करने  के  लिए  विदेषा  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  दौरे  के  प्रस्तावों
 विचार  कर  रही  है  भर  कितनों  से  संपर्क  किया  गया  कितने  यहां  आ  रहे  हैं  और  विशेषकर

 जैड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  यात्रा  स्वराज  पाल  के  साथ  को  गई  बातचोत  का
 परिणाम  क्या  क्या  भारत  सरकार  उससे  अवगत  और  यदि  तो  इसका  परिणाम  कया
 निकला  है  ?

 भी  रामेदबर  ठाकुर  :  इसके  लिए  हमें  अलग  नोटिस  दिया  जाना

 विश्ञालापसनम  पत्तम
 कि

 *29.  श्री  एम०  बो०  एस०  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 विज्ञाल्चापत्तनम  पत्तन  न्यास  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी  गई
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 विशाखापक्तनम  पत्त न  न्यास  ने  उक्त  अवधि  में  प्रति  वर्ष  विभिन्‍न  शीर्षकों  के

 अन्तगंत  विलम्ब  शुल्क  की  कुल  कितनी-कितनी  धनराशि  एकत्रित  की  ;

 क्‍या  सरकार  का  विशालापत्तनम  पत्तन  पर  कोई  अतिरिक्त  गोदियों  का  निर्माण

 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  केन्द्रीय  सरकार  का  आठवीं  योजना  के  दौरान  विश्ञाखापत्तनम  के  विकास  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  भन्‍त्री  अशोक  :  से  (€)  बिवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  बिशाखापत्तनम  पत्तन  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता
 निम्नलिखित  है  :--

 1988-89  1989-90  1990-91

 कण  300...  --  का

 फिशिंग  बंदरगाह  के  निर्माण  247.48  399.50  223.96
 के  लिए  भारत  सरकार  से

 अनुदान

 )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विशाह्ञापत्त नम  पत्तन  द्वारा  एकत्र  किए  गए  विलम्ब

 शुल्क  की  कुल  राशि  निम्नलिखित  है  :--

 1988-89  58.90

 1989-90  38.59

 1990-91  101.94  .94

 और  बर्थ  के  निर्माण  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्तावों  को  बाधिक
 1991-92  में  शामिल  किया  गया  :--

 जारी  स्कोम  परिण्यय

 1991-92

 1.  डब्स्यू जे  2  और  डब्ल्यू  जे  3  को  9.65  करोड़  र०

 बहु-उद्देशीय  बच  में  बदलना

 16



 1  1913  )  मौखिक  उत्तर

 नई  स्कोमें

 1.  बाह्य  बन्दरगाह  के  समीप  मूमि  के  विकास  सहित  3.00  करोड़  रु०

 बहु-उद्देशीय  बर्थ  का  निर्माण

 2.  सामान्य  कार्गों  की  हैंडलिंग  के  लिए  बर्थ  का  निर्माण  5.00  करोड़  रु०

 (६)  आठवों  योजना  को  अमी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 ही  एम०  बी०  वो०  एस०  मति  :  विशालापत्तनम  पत्तन  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 एकत्रित  किए  गए  विलम्ब  शुल्क  में  पिछले  वर्ष  1989-90  की  तुलना  में  1990  91  में  200%

 वद्धि  हुई  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  बताया  गया  कि  विशाश्वापत्तनम  पत्तन  में  बर्थ  उपलब्ध  नहीं
 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अतिरिक्त  गोदियों  का  निर्माण  किया  गया  है  तथा

 आठवीं  योजना  में  उसे  शामिल  किया  गया  है  ?  आठवीं  योजना  के  दौरान  कितने  मोदियां  बर्थ

 बनाने  की  योजना  विलम्ब  शुल्क  इकट्ठा  करने  के  मुरुय  कारण  बर्थ  और  पोतों  में

 उपस्कर  सुविधाओं  जैसी  मूल  सुविधाओं  का  अभाव  क्‍या  मम्त्री  महोदय  इस  प्रदन  का  मी  उत्तर

 देंगे  ।

 भी  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  जो  रिप्लाई  दिया  गया  उसमें  सारे  प्वाइंट्स
 बलीयर  कर  दिए  गए  जहां  तक  1989-90  और  1990-91  की  बात  है  डेमरेज  वे  भी

 रिप्लाई  में  दिए  गए  भौर  जहां  तक  वाइजेक  पोर्ट  का  सवाल  वह  सेल्फ-सफिशियेंट  उसकी

 मारत  सरकार  की  कोई  मदद  की  जरूरत  नहीं  जो  स्कीम  चल  रही  उमके  बारे  में

 मुख्य  रिप्लाई  में  दिया  गया  इसके  अलावा  माननीय  सदस्य  का  कोई  सुझाव  तो  मैं  देख

 लूंगा  ।

 हरी  एम०  बी०  बी०  एस०  मति  :  200%  की  दर  से  विलम्ब  शुल्क  एकत्रित  करने  के

 कया  कारण  1989-90  में  35.59  लाख  रुपए  का  विलम्ब  शुल्क  एकत्रित  किया  गया  था  जबकि

 1990  91  में  101.94  लाख  रुपए  का  शुल्क  एकत्रित  किया  क्‍या  यह  सच  है  कि  ऐसा  गोदियां

 तथा  उपस्कर  सुविधा  उपलब्ध  न  होने  के  क्या  कारण  है  ?

 श्री  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  इसमें  भी  जो  शिप्स  भाती  उन  पर  डिपेंड  करता

 है  कि  उनकी  समस्‍या  कया  है  !  इसमें  रिवाइज  की  हुई  रेट  नहीं  डेमरेज  रेट  जो  पहले  वही
 चल  रही  है  ।  इसमें  कोई  फीगस  बढ़ी  तो  उसका  मेरे  पात्त  अलग  से  कोई  जवाब  नहीं  अगर
 माननीय  सदस्य  तो  मैं  इसको  अलग  से  लिख  कर  मेज  द्‌गा  ।

 जातक
 बमुदाद  |

 शी  एस०  बी०  थो०  एस०  मरति  :  मेरे  दूसरे  अनुप् रक  प्रधन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  पका  दूसरा  अनुपूर  क  प्रषन  समाप्त  हो  गया
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 भरी  के०  पो०  रेडडय्या  यादव  :  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  हैडलिंग  सुविधाएं  न

 होने  से  मारी  क्षति  बहुत  अधिक  माल  लादने  तथा  उतारने  की  सुविधाओं  की  कमी  तथा

 कृष्णा-गोदावरी  डेल्टा  में  पर्याप्त  गंस  और  तेल  मिलने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  माननोय  मन्त्री

 महोदय  मछलीपत्त नम  में  छोटा  जो  कि  एक  पुराना  पत्तन  और  विशाखापत्तनम  पत्तन
 पर  अधिक  यातायात  के  लिए  काकीनाडा  को  विकसित  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 थौ  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  माननीय  त्दस्य  ने  जो  घुकाव  दिया  उस  पर

 सहानुमूतिपूवंक  विचार

 राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  को  निजी  क्षेत्रों  को  सौंपना

 +30.  श्री  हश्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  वस्त्र  सम्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नेशनल  जूट  मंन्युफैक्चर्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  अधीन
 कृत  पटसन  मिलों  को  निजी  क्षेत्रों  को  सौंपने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इन  मिलों  को  श्रमिकों  के  साथ  परामर्ण  करके  उचित  ढंग  से
 खलाने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 बसत्र  सरत्रालय  के  राज्य  मसत्री  अशोक  गहलोत  )  :  से  एक  विवरण  समा
 पटल  पर  रश्व  दिया  गया

 बविषरण

 और  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  लि०  जे०  एस०  में  हैए
 भारी  घाटों  तथा  सरकार  की  संसाधन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हैए  एन७  जे०
 एम०  सी०  के  पुनर्जीवित  हेतु  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 और  मिलों  के  रोजमर्रा  के  कायंचालन  के  सम्बन्ध  में  एन०  जे०  एम०  सौ  के
 प्रबंधक  कामगारों  के  साथ  परामर्श  करते

 श्री  हस्तान  सोहलाह  :  उन्होंने  निजोकरण  के  लिए  जिन  कदमों  का  प्रस्ताव  किया  क्या
 वे  उनके  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  उन्होंने  टूडे  यूनियनों  के

 साथ  इस  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  है  ।
 लेकिन  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  आवश्यक  नहीं  पद्चिचम  बंगाल  में  पटसन  मालिकों  और
 उद्योगपतियों  के साथ  मिलकर  इन  राष्ट्रीयकृत  पटसन  मिलों  को  नष्ट  करने  की  सुनियोजित
 योजना  है  ।  एन०जे०एम०सी०  को  पटसन  खरीदने  के  लिए  मजबूर  किया  गया  (  व्यवधानਂ

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  प्रष्न  पूछिए  ।
 हर

 शी  हस्तान  सोल्‍लाह  :  कृपया  मुझे  बीच  में  मत  मैं  समय  से  ही  भपनी  बात
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 समाप्त  कर  एन०  जे०  एम०  सी०  को  मारतीय  पटसन  निगम  से  850  रु०  प्रति
 मी०  टन  पटसन  खरीदने  के  लिए  मजबूर  किया  गया  जबकि  बाहर  इसकी  कीमत  440  रुपए  प्रति

 ग्री०  2०  इस  कारण  उन्हें  कई  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हुआ  |  पिछले  वर्ष  उन्हें  65  करोड़  रुपए
 का  घाटा  हुआ  क्योंकि  उन्हें  ऊंची  कीमत  देनी  पड़ी  तथा  उन्हें  घाटा  सहने  के  मजबूर  किया
 गया  ।

 मिलों  में  श्रमिकों  ने  समस्याएं  उत्पन्न  की  हुई  सरकार  द्वारा  उत्पन्न  किए  गए
 ये  दो  मुख्य  कारण  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए
 यह  कठिनाइयां  दूर  करेगी  ।

 भी  अशोक  गहलोत  :  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  जे०ण  सी०  आई०  से  जो

 जूट  खरीदने  का  जो  कंपलध्न  था  वह  हमने  हटा  दिया  उसके  बाद  एन०  जे०  एम७०  सौ०  सीधा
 बेच  सकती  जहां  तक  भजदूरों  की  बात  मिलें  जो  घाटे  में  घल  रही  हैं  बह  आपसे  छिपी  हुई
 बात  नहीं  करोब  पेंसठ  करोड  रुपए  का  घाटा  पिछले  साल  उसकी  जानकारी  आपको  भी

 45  परसेंट  जो  हैं  वह  पर-डे  सि्फ  पर-टन  प्रोडक्शन  के  लिए  उसकी  जगह  पर  75  वर्क॑र्स  लगे

 हुए  बी०  आर०  एन०  स्कोम  के  अन्तर्गत  छंटनी  करने  के  लिए  हमने  कुछ  मजदूरों  को  पहले
 मभौ  कोछशिश  को  थी  और  हुए  भी  अमी  करोब  19  हजार  वर्कसं  काम  कर  रहे  हैं  जबकि  सिर्फ
 12  हजार  मजदूरों  से  काम  चल  सकता  इसलिए  वी०  आर०  एन०  स्कीम  के  उससमें
 अगर  मजदूर  चाहेंगे  तो  उसमें  आप  लोग  मो  हमें  सहयोग  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  हसतान  सोललाह  :  मै  यह  जातना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकार  ने
 कारियों  से  कुछ  गे  र-सरकारी  कंपनियों  के  मालिकों  के  पूरे  रिकार्ड  तथा  रिपोर्ट  देने  के  लिए  कहा
 था  और  यह  जानकारी  गेर-सरकारी  मालिकों  को  दी  जा  रही  है  ताकि  यह  पटसन  उद्योग  मष्ट  हो
 जाए  तथा  इसका  निजीकरण  किया  जा  सके  ।

 भरी  अशोक  गहलोत  :  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  की  नहीं  है  कि  इसे  सीधा
 प्राइवेट  लोगों  के  हाथ  में  सौंप  दिया  जाए  और  जब  इनको  नेशनलाइज  किया  गया  था  उस  वक्‍त
 भी  बकस॑  वो  प्रोटेक्शन  देने  का  उदहेद्य  था  और  आज  भी  सरकार  के  सामने  वही  उद्देश्य  उस
 उहूं  एय  को  सामने  रखते  हुए  फेसला  होगा  ओर  जब  प्रधानमंत्री  जी  हाउस  में  कह  चुके  हैं  पब्लिक
 अंडरटेकिग  के  बारे  में  चर्चा  तो  मैं  समझता  हूं  कि उसके  साथ  यह  भी

 भरो  सोमनाथ  चदलों  :  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  मेरे  प्रश्न  का  स्पष्ट  उत्तर
 बया  सरकार  अथवा  वस्त्र  विमाग  ने  इन  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  चेैम्पदेनी

 दृण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  से  बातचीत  की  है  ?  मैं  इसका  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  या

 19



 मौखिक  उत्तर  22  1991

 श्री  अशोक  गहलोत  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 शो  सोमनाथ  चढर्जो  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  कोई  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  या

 नहीं  ।

 श्री  अशोक  गहलोत  :  मन्त्रालय  के  स्तर  पर  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हो  रही

 श्री  सोममाथ  चटलजों  :  यदि  तो  कया  किसी  और  स्तर  पर  ब।तचीत  को  गई  है  और
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  इस  बारे  में  जानता

 श्री  अशोक  गहलोत  :  मिनिस्ट्री  में  इसकी  जानकारी  नहीं  मैं  इसकी
 काी  प्राप्त  करूंगा  और  अगर  जानकारी  होगी  तो  मैं  इस  बारे  में  आपको  अवश्य  बताऊंगा  ।

 झो  चित्त  असु  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से  थह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  समा
 को  यह  आश्वासन  दे  सकती  है  कि  एन०  जे०  एम०  सी०  मिलें  तिजी  कंपनियों  को  नहीं  सौंपी
 जाएंगी  तथा  गंभीरतापूर्वक  इनमें  सुधार  करने  के  लिए  कायंक्रम  बनाए  जाएंगे  ।  क्या  सरकार  स्पष्ट
 आश्वासन  देगी  ?

 भो  अधोक  गहलोत  मैं  कह  चुका  हूं  कि  सीधे  तौर  पर  सौंपने  का  कोई  विचार
 नहीं  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सभा  को  आदवासन  दे  सकती  है
 कि  ये  मिलें  निजी  एजेंसियों  को  नहीं  सौंपी  जा  रही  हैं  बल्कि  इनमें  सुधार  किया

 श्रौ  अज्ोक  गहलोत  :  एन०  जे०  एम०  सी०  का  सबाल  नहीं  इसके  बारे  में
 जो  भी  फंसला  होगा  उसको  ध्यान  में  रखते  उसी  के  अनुसार  कार्यवाही  की

 प्रो०  पुशाग्त  चक्षकर्तो  :  मैं  राष्ट्रीय  पटसन  हावड़ा  गया  था  जो  सबसे  बड़ी
 राष्ट्रीय  पटसन  मिल  है  और  मैंने  आई०  एन०  सी०  यू८  सी०  सहित  सभी  दलों  के  श्रमिकों  से  बात
 की  वे  इसे  अधथंक्ष  म  बनाने  के  लिए  प्रबंधन  तथा  कच्चे  पटसन  के  बारे  में  सरकार  से  बातचीत

 नव
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 करने  के  लिए  तैयार  हैं  ?  क्या  सरकार  श्रमिकों  से  बात  करने  तथा  उनके  विचार  जानने  के  लिए
 तैयार  है  ?

 श्री  अशोक  गहलोत  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  और  मेरा  कहना  भी
 यह  है  कि  कोई  मी  फैसला  करने  से  पहले  श्रमिकों  से  बात  करने  में  सरकार  को  कोई  दिक्कत
 नहीं

 प्रश्नों  क ेलिखित  उसर

 मुव्रा-स्फीति  को  नियंत्रित  करते  के  लिए  मारतीय  रिलय  बंक
 को  ऋण  नीति  में  परिबतन

 +24.  श्री  अवण  कुमार  पटेल  :  क्या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  म॒द्रा-स्फीति  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  अपनी  ऋण
 नीति  में  1991  में  कुछ  परिवतंनों  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  द्वारा  मुद्रा-स्फीति  में  हो रहो  वृद्धि  को  किस  तक  रोके  जाने  की
 सम्भावना  है  और  ।991-92  में  प्राप्ति  हेतु  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  तो  वे
 कया  हैं  ?

 वित्त  सरतज्ालय  में  राज्य  मसत्री  दलथीर  :

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  ऋण  नीति  में  किए  गए  मुख्य  परिबतंनों  में  ये
 शामिल  हैं  :-  बेंक  दर  में  एक  प्रतिशत  की  उधार  ब्याज  दर  में  [.5  प्रतिशत  प्वाइंट
 की  अल्पावधि  जमा  ब्याज  दरों  में  निर्यात  ऋण  ब्याज  दर  में  निर्यात  पुनवित्त
 का  उदारीकरण  और  नकद  माजिन  में  कतिपय  पुनवित्त  सुविधाओं  को  बापस  लेना  और
 भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास  बेंकों  की  नकद  शेष  पर  ब्याज  दर  में  कमी  ।

 वर्ष  प्रति  व्ष  के  आधार  पर  प्राप्त  अन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  चालू  वित्तीय  वर्ष  में

 मुद्रस्फीति  दर  24  1991  को  16.7  प्रतिशत  पहुंच  गई  26  1991  को
 समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  मुद्रास्फीति  दर  कम  द्वोकर  13.3  प्रतिशत  हो  गई  मुद्रास्फीति
 दर  को  और  कम  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दस  शी्स्थ  व्यापार  धरामों  हारा  ऋणों  को  अवायगी  न  किया  जाना

 +25,  श्री  छोतृमाई  गामित  :
 श्री  विग्विजय  सिह

 बया  जिस  संत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 2
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 हे  १  ures

 देश  के  दस  होष॑स्थ  व्यापार  घरानों  के  नाम  क्या-क्या
 प्‌  हु  ्््ि  शा  हु  रण  .  ही

 इन  व्यापार  घरानों  के  इनके  स्वामित्व  वाली  विभिन्‍न  कपनियों  में  कितने-कितने
 होयर

 ाः

 इनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  में  वित्तीय
 संस्थाओं/सरकारी/सहका  री/गेर-सरकारी  क्षेत्र  के

 बेंकों  के  संस्थावार  किंतने-कित
 शेयर

 का  7  हा  हा  के  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  वित्तीय  संस्थाओं  ने  इनमें  से  प्रश्येक  को  कितनी-कितमी
 धन  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी

 ो

 उन  व्यापार  घरानों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वित्तीय

 संस्थाओं  द्वारा  दिए  गये  ऋणों  की  अदायगीं  नहीं  की  हैं  और  तत्सम्बन्धी  वर्षवार  ब्यौरा
 क्‍या

 क्या  ऋण  अदा  न  करने  वाले  व्यापार  घरानों  पर  कोई  जुर्माना  लगाया  गया  १4

 यदि
 तो  इनसे  कितनी  घनराक्षि  वसूल  की  गयो  और  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण

 |
 है

 कया  अदायगी  न  करने  के  बाद  भी  इन  व्यापार  गृहों  को  दी  जाने  वालो  ऋण  राशि

 की  सीमा  में  वृद्धि  की  गई  और
 गा

 यदि  तो  वर्षबार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बलबोर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  आायोग  द्वारा  तेयार  सूची  के  अनुसार  दिनांक  3]  तथा  की

 स्पिति
 के

 कै  आाधाए  पर  देश  में  दिनांक  हीषस्थ  व्यापार  घरानों  के  नाम

 बिरला
 टाटा

 रिलायंस

 जे०  के०  सिधानिया

 «  मफतलाल

 बजाज

 मोदी

 2.

 3.

 4.

 5.  थापर

 6

 7.

 8.

 9.  एल  एण्डटी

 एम०  ए०  चिदाम्बरम्‌

 22
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 वित्तीय  संध्थाओं  के  पास  प्राप्त  सूचना  के  अधारं  पर  दिनांक  3]  1991  का

 स्थिति  के  अनुसार  उतके  स्वामित्व  वाली  विभिन्‍न  कम्पनियों  में  हत  व्यापारिक  घरानों  की  हक्बिटो
 शेवरघारिता  का  विबरण  नोचे  दिया  गया

 ग्रूप  का  नाम

 bd

 ड़

 ७.

 ००

 AWA

 ७

 ७

 +.

 (७०..

 .  बिरला

 दाटा

 .  रिलायंस

 जे०  के»  सिघानिया

 «  थापर

 .  मफतलाल
 +,  6
 बजाज

 मोदी

 ,  एल०  एण्ड  टी०

 न  एम०  ए०  चिदास्बरम

 इन  गुणों  की  उनक॑  स्वामित्व

 रुपए  )

 उनके  स्वामित्व  बाली  कम्पनियों
 बाली  कम्पनियों  में  में  कुल  चुकता  हगिबटी  पूंजी  की
 शेयर  घारिता  तुलना  में  प्रतिशत

 184.15  31.5

 111.31  19.7

 96.25  40.2

 77.63  40.4

 47.47  40.1

 29.26  28.9

 20.02  35.7

 85.18  33.0

 7.92  9.0

 35.04  28.3

 ्््
 दिनांक  की  स्थिति  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  आवधिक  ऋण  दात्री

 वित्तीय  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  में  आावधिक  ऋक्रणों  की  शेष  कुल  बकाया  राध्षि  विवरण  निम्नानुसार

 आई०  डी०  भआई०  एफ०  भाई०  सी०  आई  कुंल
 बी०  आई०  सी०  आई०  सी०  आई०

 का  2  3  4  5

 1.  बिरला  626.10  152.82  287.60  1066.52

 2.  टाटा  126.48  31.26  53.88  221.62
 3.  रिलायंस  251.07  178.33  102  78  532.18
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 ]  2  3  4  5

 4.  जे०  के०  सिघानिवा  82.41  87.47  99.01  268.89

 5.  थापर  85.88  72.99  123.12  28

 6.  मफतलाल  82.85  15.65  58.82  155.52

 7.  बजाज  33.78  10.56  17.30  61.64

 8.  मोदी  91.73  58.49  41.13  191.35

 9.  एल०  एंड  टी०  4.86  5.10  16.62  26.58

 10.  एम०  ए०  चिदाम्बरम  99.80  23.53  28.88  152.21

 1484.96  636.20  827.13  2948,29

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  दिनांक  3]  199]  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  वाणिज्यिक
 बेंकों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  के  आंकड़े  अब  तक  संकलित  नहीं  किए  फिर  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  इन  पार्टियों  को  स्थीकृत  किए  गए  अप्रिमों  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  ऋण
 घाएं  शामिल  मांग  नकद  जोव  पैकिंग  ऋण  ,  देशीय  और  विदेशी  बिलों
 की  सरीद  और  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  बाद  वापस  किए  जाने  वाले  मध्यम  और  दीघविधि  के
 उधार  और  बिक्री  का  आस्थगित  अवधि  के  प्राधार  पर  वित्तपोषण  ।

 दिनांक  31-3-91  को  समाप्त  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  शीष॑स्थ  10  व्यापारिक
 घरानों  को  अखिल  भारतीय  आवधिक  ऋूणदात्री  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  संवितरित  आवधिक  ऋण
 की  कुल  राषि  नीच  दी  गई

 प्रुप  भाई०  ढी०
 बी०  भाई

 «  बिरला  670.90

 «  टाटा  133.03

 .  रिलायंस  134.63

 .  जें०  के०  सिघानिया  87.65

 «  थापर  101.70

 मफतलाल  82.22
 .  बजाज  27.04

 .  मोदी  57.10

 .  एल»  एंड  टी ०  9.86

 ||

 2

 3

 4

 5

 0.

 7

 8

 9

 0  एम०  ए०  चिदाम्बरम्‌  182.48

 24

 1486.61

 आई०  एफ०  आई०  सी०  आई०  योग
 सी०  अई०  सी०  आई०

 135.69  232.88  1039.47
 51.80  32.80  217.63

 158.19  92.63  385.45
 68.29  81.29  237.23

 49.65  90.40  241.75
 22.48  37.46  142.16
 8.44  8.88  44.36

 35.88  20.00  112,98

 2.00  5.92  17.78
 20.80  24.04  227.32

 553.22  626,30  2666.13
 िननन-मन++-+
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 से  उक्त  10  व्यापारिक  धरानों  से  संबंधित  कुछ  कम्पनियों  ने  वित्तीय  संस्थानों
 द्वारा  उनको  दिए  गए  अग्रिम/क्रण  की  वापसी  अदायगी  में  चूक  की  संस्थाओं  ने  उधारकर्ता
 कम्पनी  के  साथ  हस्ताक्षरित  ऋण  करार  के  प्रावधानों  के  अनुसार  ऐसी  चूककर्ता  कम्पनियों  पर
 उचित  दंड  लगाया  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  को  नियंत्रित  करने  वाले

 कानूनों  और  लोक  वित्तीय  संस्था  और  गोपनीयता  विषयक
 1983  के  उपबंधों  ओर  बैंकों  तथा  बित्तीय  संस्थाओं  में  प्रचलित  प्रथाओं  भर  रीति-रिवाजों  के

 अनुसार  अलग-अलग  घटकों  से  सम्बन्धित  शूचना  को  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 उत्तर  प्रवेश  ओर  बिहार  में  ग्रामौज  विद्यतीकरण  के  लिए  राष्ट्रीय  कवि
 भौर  प्रामीजण  विकास  थेंक  से  सहायता

 +27  श्री  अज  न  सिंह  पादव  :
 श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :

 क्या  बिस  अन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  भवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  जिलेवार  ग्रामीण

 विद्यतीक रण  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  कितनी-कितनी  धनराशि  आबंटित

 कौ

 अब  तक  कितनी  धनराशि  सच  की  गयी  और

 बाठवीं  योजना  में  इन  राज्यों  में  जिलेवार  ग्रामीण  विद्युतीकरण  से  संबंधित  उन  प्रस्ताबों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  के  विचाराधोन  हैं  ?

 बिंत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलंबीर  :  विशेष  कृषि  परियोजना

 पी०  ग्रामीण  विद्युतीबरण  निगम  का  एक  कार्यक्रम  है  जिसके  अन्तगंत  राज्य  बिजली

 बोर्डों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पम्म-संटों  को  बिजली  प्रदान  करने  के  लिए  परेषण  लाइने  खींचने  और

 अन्य  आधा  रमूत  ढांचे  सम्बन्धी  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  ग्रामीण

 विद्यंतीकरण  वाणिज्यिक  बेंक  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  और  विकास  बेंक  द्वारा

 राज्यों  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  इस  कार्यक्षम  का  बित्त  पोषण  किया

 जाता  सातवीं  योजना  (1985-86  से  1989-90)  के  दौरान  नाकाडं  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के

 तहत  उत्तर  प्रदेश  और  बिद्दार  में  आबंटित  रबःम  और  उसके  अन्तगंत  श्राप्त  उपलब्धियों  को  नीचे

 दर्शाया  गया

 रात्य  आवंटन  उपलब्धि

 उत्तर  प्रदेश  2115  1780

 बिहार  341  141
 नाबाड़  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  आठवीं  योजना  भवधि  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  के

 लिये  आवंटन  का  निर्धारण  नहीं  किया

 28
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 हर  -  ७  ७  रर्र्  र््र्र_्_रर  वर  ॒क्‍ररर्ःख/ख/भफहफह/।झ/
 अनिवासी  मारतोयों  द्वारा  पूंजी  निवेश

 *31.  श्रीमतों  गीता  सुश्नर्जो  :
 श्रीमतो  वसुम्धरा  राजे  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत  अनिबासी  भारतीय  फर्मों  का  ब्यौरा  क्‍या  जो  सरकार  के  भाह्वान  पर  पूंजी
 निवेध  के  लिए  भागे  आई  हैं  और  उन्हें  दी  गई  सभी  रियायतों  का  लाभ  उठा  रही

 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इन्हें  किस-किस  राज्य  में  स्थापित  करने

 का  विचार

 उनमें  से  कितने  प्रस्ताव  रुग्ण  एककों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  हैं  और  कितने

 निर्यातोन्मुखी  एककों  की  के  सम्बन्ध  में  और

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  उन्होंने  कुल  कितनी  घनरादि  खथं  करने  का  वचन

 दिया  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  रामेदवर  :  ओर  सरकार  ने  28

 1991  में  एक  नई  अप्रवासी  भारतीय  निवेश  नीति  की  घोषणा  इस  नीति  की

 मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  मारतीय  रिजवं  बैंक  अप्रवासी  मारतीयों  और  श्रमुद्रपारीय  निगमित  निकायों  को  34
 उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  जो  विदेशी  निवेश  के  लिए  पात्र  पूर्ण  प्रत्यावतंन
 लाभों  के  साथ  100  प्रतिशत  इक्थिटी  तक,निवेश  करने  के  लिए  स्वीकृति
 देगा  ।

 (ii)  अप्रवासी  भारतीय  और  समुद्रपरीय  निगमित  निकाय  उन  उद्योगों  में  भी  पूर्ण
 बतंन  लाभों  सहित  100  प्रतिशत  इक्विटी  तक  निवेश  कर  सकते  हैं  जिनके  लिए
 आवश्यक  लाइसेंस  की  जरूरत  हो  और  साथ  ही  लषघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उद्योगों
 और  लावंजनिक  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  को  छोड़  कर  अन्य  उद्योगों  में  भी
 उक्त  निवेश  कर  सकते  हैं  ।

 (iii)  विदेशी  प्रौद्योगिकी  करारों  मौर  लाइसेंसिंग  के  सम्बन्ध  में  घोषित  नयी  नीति
 वासी  भारतीों  के  निवेश  के  मामले  में  मी  लागू

 यह  नीति  हाल  ही  में  घोषित  की  गयी  है  और  प्रस्ताव  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  अप्रवासी  मारतीयों  रीय  निगमित  निकायों
 द्वारा  निवेश  की  योजना  के  अन्तर्गत  रुण्ण  इकाइयों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  अन्तिम  स्वीकृति
 प्रदान  की  है  ।  यह  स्वीकृति  कुल  951.97  लाख  रुपए  की  12  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  के  सम्बन्ध
 मैं  इसके  सिद्धांत  रुप  में  474  लाख  रुपए  की  चार  रुर्ण  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  भी
 स्वीकृति  प्रदान  की  गयी
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 मलयों  में  बद्धि

 ¥32.  डा०  एस ०  पी  यावदथ  :
 भी  मोहन  तिह  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बजट  पेश  किए  जाने  के  पद्चात्‌  खाद्य  एवं  गे  र-खाद्च  वस्तुओं  के  थोक  मूल्यों  में  कितनी

 वृढ्धि  हुई  तथा  मुद्रास्फीति  की  दर  में  अब  तक  कुल  कितनी  वृद्धि  हुई

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  मुख्य  कारण  क्या

 मूल्य-वुद्धि  को  रोकने  एवं  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 बया  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इनके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 विस  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  रासेशबर  :  (१)  इस  वर्ष  बजट  के  बाद  की
 अवधि  के  दौरान  भर्धात्‌  20  जुलाई  और  2  1991  के  बीच  वस्तुओं
 के  ओर  उपसमूह  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  4.6  प्रतिशत  और  3.0
 प्रतिशत  वद्धि  दर्ज  की  गई  और  सकल  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  इस  अवधि  में  3.5  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  मुह्य  कारण ये  (i)  विगत  में  भारी
 और  निरन्तर  राजकोषीय  घाटा  जो  बजट  घाटे  के  मुद्रीकरण  से  जुड़ा  है ओर  भारी

 संचयी  नकदी  (ii)  राजकोषीय  समायोजन  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  पेट्रोलियम
 उर्वेरकों  ओर  चीनी  की  प्रद्यासित  कीमतों  में  अपरिहायं  ( iii)  मुगतान  संतुलन  की  नाजुक
 स्थिति  के  परिण।मस्वरूप  आयातों  के  माध्यम  से  पूर्ति  प्रबन्ध  पर  कठोर  (iv)  पिछले  वर्ष

 के  अन्त  मे  अथंव्यवस्था  में  बनी  मुद्रास्फीतिकारी  और  (४)  1991  के  अन्त

 तक  अभसमान  मानसून  होना  ।

 सरकार  ने  बृहत  आर्थिक  स्थिरता  गौर  संरचनात्मक  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  अनेक

 उपाय  किए  हैं  जनका  कुछ  समय  बाद  कीमतों  के  स्तर  पर  मारी  विस्फीतिकारी  प्रमाव

 इन  उपायों  में  (i)  राजकोषीय  घाटे  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  2  प्रतिशत  तक  आयोजनाबद्ध  कमी

 जो  1990-91  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  लगभग  8.4  प्रतिशत  से  1991-92  में  6.5  प्रतिशत

 (ii)  प्रभावी  मांग  को  कम  करने  के  लिए  मुद्रा  पूति  के  विस्तार  को  नियंत्रित  और

 (iii)  भावधश्यक  संवेदनशील  वसघ्तुओं  की  पूति  और  मांग  का  अधिक  श्रभावी  तरोके  से  प्रबन्ध
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अधिक  कारगर  अधिक  उत्पादन  और  बचतों  को

 प्रोत्साहन  देना  तथा  जमाखोरो  और  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  सख्त  का  रंवाई  करना  शामिल

 इन  उपायों  के  फलस्वरूप  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  जो  बिन्दु  प्रति  बिंदु  आधार
 पर  24  1991  को  16.69  प्रतिशत  के  श्लीषं  स्तर  पर  पहुच  गई  उसके  बाद  उसमें
 बट  को  बुद्च  प्रवृत्ति  दिखाई  दी  है  और  2  1991  को  वह  13.42  प्रतिशत  पर  थी  ।

 श्र
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 थ....>--ब.ल.नमकममम»मममम-मामननमन- न  मन  न  नमन  नमन  नन

 जम्मू  ओर  कइभीर  तथा  हरियाणा  में  बेंकों

 की  धालाओं  को  जलाया  जाता

 #33,  करी  राजनाथ  सोमकर

 भी  साईमन  सरांडो  :

 क्या  विस  मंभो  यह  बताने  कथा  करेंगे

 क्या  आतंकवादियों  ने  हाल  ही  में  जम्मू  और  कद्मीर  तथा  हरियाणा  में

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  अनेक  शाखाओं  में  काग  लगा  दी

 (ax)  यदि  तो  तसत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गयाहै  तथा  आगसे  नष्ट  हुई  बेंक  शाखा  में  से

 प्रत्येक  शाखा  को  कितनी-कितनी  हानि  होने  का  अनुमान  और

 केंद्रीय  सरकार  ने  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 जिस  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बलओर  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  पंजाब  में  20/21  1991  की  रात  को  आतंकवादियों  द्वारा  31  बेंक

 शाखाओं  को  भ्राग  लगाई  गई  आतंकवादियों  द्वारा  पंजाब  में  26  1991  को  एक

 10/11  1991  की  रात  में  दो  शाखाओं  तथा  12/13  1991  की  रात

 को  एक  शाखा  को  आग  लगाई  गई  |  इस  अवधि  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  हरियाण  र

 ऐसी  किसी  घटना  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 अनुमानित  हानि  को  जिला-बार  सूचना  विवरण  के  रूप  मैं  संलग्न  है  ।

 भारत  सस्कार  ने  स्थिति  की  समीक्षा  की  है  तथा  राज्य  सरकार  ने  बैंकों  क ेलिए

 सुरक्षात्मक  व्यवस्था  को  बढ़ाया

 वबिवरण

 1991  के  दो  राम  पक्ष  में  जलाई  पई  दक  धालाओं  का

 लिला-धार  बिल्ररण  तथा  इसमें  अग्तप्रेइत  अनुभाभित  हालि  का  विवरण
 जिला  शुध्षियाना

 बेंक  का  नाम  गांव|शाखा  नकदी  की  हानि

 ]  2  3

 1.  यरूकों  बेंक  रोमी  55000/-
 2.  पंजाब  एंड  सिंध  बेंक  छक्कर  10000/-
 3.  पंजाब  नेशनल  बंक  माल्लण  35000/-
 4.  सहकारी  बंक  कमालपुर  50000/-
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 5.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बंक

 6.  सहकारी  बेंक

 7.  ओरियंटल  बंक  आफ  कामस

 8.  ओरियटस  बंक  आफ  कामसं

 9.  पंजाब  एण्ड  सिध  बंक

 10.  यूकों  बंक

 11.  इंडियन  ओव  रसीज  बेक

 12.  पंजाब  नेशनल  बेंक

 13.  यूकों  बेंक

 यूको  बेंक

 1.  मालवा  ग्रामीण  बंक

 2.  मालवा  ग्रामीण  बेक

 3.  स्टेट  बेंक  आफ  पढियाला

 .  सहकारी  बैंक

 .  ओरियंटल  आफ  काम

 6.  केंद्रीय  सहकारी  बेक

 &

 7.  मारतीय  स्टेट  बेंक

 सहकारो  बक

 9.  भारतीय  स्टेट  बेंक

 10.  पंजाब  एण्ड  सिध  बेंक

 11.  मालवा  ग्रामीण  बंक

 12.  सहकारी  बंक

 13.  पंजाब  नेशनल  बैंक

 1.  मारतीय  स्टेट  बंक

 2.  कंनराबंक

 लोधिबाल

 लोधीवाल

 कालेज  सिधवाल

 नाथोवाल

 भुरका

 थियुरके

 सुरजापुर

 जिला  संगकृर

 करोर

 महल  कलां

 जलालवेबाला

 कुतबा

 बेहला
 पंज  ग्रेयअन

 पंज  प्रेयअन

 बारी

 चीमा

 भोतना

 थोलेबाल

 थोलेबाल

 मोर  नताभा

 लिला  फरीदकोट

 सूधा  नन्‍्द

 मरी  मुस्तफा

 3

 50000/-

 ०थ्री०  वी  ०

 को 29
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 3.  पंजाब  नेशनल  बेंक  बेरोक

 4.  केमरा  बेंक  रोड

 जिला  जालंधर

 1.  भारतीय  स्टेट  बंक  कल्याणपुर

 जिला  अमृतसर

 1.  पंजाब  तेशनल  बेंक  चेतनपुरा

 2.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  खोगावान

 3.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  खेला  कलां

 रबड़  का  खपत  ओर  भिर्धात

 #35.  श्री  पी०  सी०  थासस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घरेलू  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  रबड़  का  पर्याप्त  मंडार  विद्यमान

 चालू  वर्ष  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  कितना  उत्पादन  और  खपत  होने  का

 अनुमान

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्राकृतिक  रबड़  का  वतंमान  मूल्य  कितना

 क्‍या  सरकार  का  रबड़  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 थाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  जो

 चालू  व  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  का  अनुमानित  उत्पादन  तथा  लपत

 3,65,000  और  3,80,000  मीट्रिक  टन

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्राकृतिक  रबड़  के  आर०  एस०  का
 बतंमान  मूल्य  लगभग  792  अम  रीकी  डालर

 )  तथा  भारत  अब  तक  प्राकृतिक  रबड़  का  वास्तविक  आयातक  रहा  केबल

 चालू  वित्तीय  बषं  के  दौरान  मांग-सप्लाई  अन्तराल  को  पूरा  करने  के  लिए  रबड़  आयात  करना
 आवदयक  नहीं  समझा  इसलिए  प्राकृतिक  रबड़  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  इतनी  जल्दी  कुछ
 कहना  संभव  नहीं  है  ।

 ह  ि
 में  में पा  शाकधरों  में  सावथि  जमा  राशि  पर  ब्याज

 *
 936,  भरी  दसाज्रेय  बंड(क  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 )  क्‍या  डाकघरों  तथा  राष्ट्रीयक्ृत  वाणिज्यिक  बैंकों  में  सावधि  जमा  राशि  पर  दी  जाने

 वाली  ब्याज  की  दरें  भिन्‍त-भिनन

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सावधि  जमा  राष्षियों  पर  समान  दर  से  ब्याज  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 से  डाकधरों  और  बैंकों  की  योजनाएं  तुलनीय  नहीं  हैं  भौर  ब्याज  दरों
 में  पूर्ण  एकरूपता  बरतना  संमव  नहीं  डाकघरों  में  सावधि  जमा  पर  ब्याज  दरों  की
 समीक्षा  करते  समय  बेंक-जमा  राष्षियों  पर  ब्याज-दरों  में  वृद्धि  ध्यान  में  रखी  जाती

 सरकारी  व्यय

 *37.  भी  पंकज  चौधरो  :

 भी  फायस्यूर  एस०  आर०  अर्नादनन  :

 क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  व्यय  में  कटौती  करने  के  लिए  कोई  निर्देश  दिए

 यदि  तो  इन  निर्देशों  के  जारी  होने  क ेबाद  विश्िन्न  सरकारी  विभागों  ने  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 ध्यय  में  अब  तक  की  गई  कटौती  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  हस  प्रयास  के  परिणाम  सनन्‍्तोषजनक  निकले

 (8)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  सरकारी  व्यय  में  कटौती  करने  के  लिए  कोई  ठोस
 कदम  उठाने  का  विचार  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 झ
 वित्त  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शाम्ताराम  :  हां  ।  सरकारी  व्यय
 में  कटौती  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अनेक  अनुदेशा  जारी  किए  गए  हैं  ।

 से  हन  अनुदेशों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  चाल  वर्ष  के  लिए  संशोधित  अनुमान
 तेयार  किए  जा  रहे  हैं  तथा  उन्हें  1992-93  के  लिए  बजट  अनुमानों  के  साथ  संसद  में  प्रस्तुत  किया
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 दिल्लो-जयपुर  अहमदाबाद-पमुम्बई  तथा  आगरा

 मुम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  एक्सप्रेस
 थे  सिस्टम  में  दा।भिल  करता

 *38,  हरी  गिरधारी  लाल  क्‍या  जल-भूतल  परिवहुंत  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 कया  सरकार  का  विचार  दिल्ली-जयपुर-अहमदाब।द-मुम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा

 आगरा-इन्दौ  र-तासिक-मुम्बई  राष्ट्र॑य  राजमार्ग  संख्या  3  को  एक्सप्रेस  वे  सिस्टमਂ  में

 शामिल  करने  का

 बया  प्रस्तावित  वे  सिस्टम  में  दिलली-जयपुर  खंड  को  प्रथम  प्राथमिकता
 तथा  जयपुर-अजभेर  खंड  की  दूसरी  प्राथमिकता  दी  गई

 यदि  तो  क्या  जयपुर-अजमेर  खंड  पर  भारी  यातायात  को  देखते  हुए  सरकार
 इसे  प्रथम  प्राथमिकता  देने  पर  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  जी  नहीं  ।

 से  (8)  प्रएन  नहीं

 मुक्त  पत्तनों  के  सम्बन्ध  में  सलाहकार  समिति  को  रिपोर्ट

 $१0.  भी  सभोरंजन  मक्‍्त  :  क्या  बानिण्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  देश  में  मुक्त  प्तन  स्थापित  करने  की  वांछनीयता  और  व्याबहायंता  की  जांच
 करने  के  लिए  गठित  सलाहकार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की  संमावना  है  ?

 बानिज्य  संजालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 रिपोर्ट  जहदी  ही  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा

 रोजगार  बढ़ाने  सभ्यन्धी  प्रोधोगिकी  को  आधुनिकतम  बनाने  पर  नई  नोति
 के  अस्तगंत  लगे  निवेशों  का  प्रभाव

 +40.  थी  जार  फर्तास्डोज  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारोी  है  कि  प्रौद्योगिकी  को  भाधुनिकतम  बनाने
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 के  लिए  नीति  के  अन्तगंत  पूंजी-निवेश  से  अधिक  पृंजी  लगेगी  और  रोजगार  के  कम  अवसर  पैदा
 क्रोंगे  ;  भौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बया  है  ?

 विस  मन्त्ालय  सें  राज्य  सम्त्रो  राभेदवर  और  उद्योग  तथा

 व्यापा र  के  क्षेत्रों  मे ंहाल  ही  में  किए  गए  सं  रचनात्मक  सूधारों  से  कार्यकुशलता  तथा  उत्पादकता  में

 वृद्धि  होगी  और  विकास  प्रक्रिया  को  गति  प्राप्त  होने  और  उच्च  प्रौद्योगिक  तथा  सम्रग्न  विकास  को

 एक  सुदृढ़  आधार  मिलने  की  आशा  की  जाती  अधिक  भौद्योगिक  आधार  के

 बेहतर  क्षमता  प्रौद्योगि  ही  उनन्‍तयन  और  उत्पाद  की  उच्च  वृद्धि  दर  के  कारण  रोजगार  में
 अधिक  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  औद्योगिक  नीति  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  उल्लेख  है  कि  सरकार
 श्रप्तिकों  के  हितों  को  पूर्ण  संरक्षण  उनके  कल्थाण  को  बढ़ावा  देगी  और  प्रौद्योगिकीय
 बर्तनों  की  अपरिहायंता  सहित  उन्हें  सब  प्रकार  से  सूसज्जित  करेगी  |  इसके  सरकार  ने

 बहुत  छोटे  तथा  प्रामीण  उद्योगों  के  लिए  मी  एक  नई  लघु-क्षेत्र  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा
 की  जिसमें  रोजगार-सृजन  की  अभिज्ञात  संभावनाएं  हैं  ।

 इंदिरा  विकास  पत्रों  क ेलिए  पुनतिवेश  योजमा

 203.  श्री  आर०  सरेशा  रेडडो  :  क्या  बिक  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  इंदिरा  विकास  पत्रों  पर  देय  राशि  की  निर्धारित  अवधि  19  199]

 को  पूरी  हो  रही  है  भौर  यह  राधि  कुल  कितनी

 क्यासरकार  ने  इन  इंदिरा  विकास  पत्रो  के  लिए  कोई  पुननिवेश  योजना  तैयार  की

 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलथोर  :  (+)  लेखाकरण  की  मौजूदा  प्रणाली

 के  अन्तगंत  लेखे  संकलित  करने  और  उन्हें  तैयार  करने  का  कार्य  मासिक  आधार  पर  किया  जाता
 न  कि  दिनांदिन  आधार

 और  इन्दिरा  विकास  पन्न  समेत  सभी  बचत  पत्र  पूरे  वर्ष  आावर्यकतानुमार
 उपलब्ध  रहते  जिनमें  परिपक्व  प्राप्ति  राशियां  पुनः  निवेशित  षी  जा  सकती

 अग्तेंद्रीय  जलमाणों  के  विकास  के  लिए  विदेशों  से  सहायता

 204.  प्रो०  अशोक  आनस्वराव  वेशमुख  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  जलमार्ग  प्रणाली  के  विकास  हेतु  विदेशों  से  वित्तीय  और
 तकनीकी  सहायता  की  कोई  पेशकश  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समय  ली  जा  रही  विदेशी  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और
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 विदेशी  सहायता  से  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  के  विक्राम  हेतु  राज्य  सरकारों  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जगदीश  :  से
 जी  हां  ।  राजाबागान  डाकयार्ड  के आधुनिकीकरण  के  लिए  नीदरलैंड  सरकार  द्वारा  30.2  मिलियन
 गिल्डस  और  9.8  मिलियन  डच  गिल्डसं  की  सहायता  की  पेशकश  की
 गई  है  |  नीदरलंड  सरकार  द्वारा  अध्ययन/प्रशिक्षण  के  लिए  भी  कु  प्रस्ताव  किए  गए
 बागान  डाकयार्ड  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  वित्तीय  सहायता  का  उपयोग  शुरू  नहीं  किया

 गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  ऐसी  कोई  योजनाएं  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  हैं  ।

 सूतो  वस्त्र  क ेपोत  लदान  के  सी०  सी०  एस०  दावे

 205.  भी  बिजय  नबल  पाटील  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  वस्त्र  नियत  संवधंनत  परिषद  ने  सूती  वस्त्र  क ेपोत  लदान  सम्बन्धी  सी०
 सी०  एस०»  दावों  के  जमा  होने  पर  गम्मीर  चिता  व्यक्त  की

 यदि  तो  इन  दावों  के  मुगतान  के  लिए  सरकार  घनराश्षि  क्यों  नहीं  दे  रही
 ओर

 इन  दावों  के  भुगतान  के  लिए  सरकार  कब  तक  घनराष्ति  प्रदान  करेगी  ?

 जाणिक्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  चिदस्थ  :  से

 सूती  बपड़ों  सहित  सभी  प्रकार  की  वस्तुओं  उत्पादों  के  मुगतान  इसलिए  बकाया  हैं  क्‍योंकि  पर्याप्त
 निधियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  जैसे  ही आवश्यक  निधियां  उपलब्ध  हो  जाएंगी  उन्हें  सी०  सो०  एस०
 दावेदारों  को  वितरण  के  लिए  विभिन्‍न  लाइसेन्सिग  कार्यालयों  को  रिलीज  कर  दिया

 मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबितगंज  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण

 206.  भी  भोगेसा  झा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सगत्री  26  1991  के  अतारांकित
 प्रहन  संर्या  649  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुजफ्फरपुर-दरमंगा-फा रबिसगंज  मुजफ्फरपुर-खगरिया-फारबिसगंज  के  बीच
 कितनी  दूरी  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मुजप्फरपुर-दरमंगा-फारबिसगंज  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के
 निर्माण  को  सम्मिलित  करने  हेतु  कया  कदप्र  उठाये  जा  हे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  स्थिति  निम्न
 प्रकार  है  :---

 (1)  मुजफ्फरपुर-दरमंगा-फारबिसगंज  न+  250  कि०  मी०

 (11)  मुजफ्फ  रपुर-खगरिया-फारबिसगंज  न  370  कि०  मी ०
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 बिहार  राज्य  की  सड़कों  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का

 घोषणा  के  बारे  में  कोई  निर्णय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही
 लिया  जाएगा  जो  निधियों  की  उपलब्धता  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  निर्धारित  अन्य  मानदण्डों  के

 अध्यधोन  इसलिए  इस  समय  कोई  स्थिति  बताना  सं  मव  नहीं

 बिदेक्षी  मुद्रा  को  स्थिति

 207.  भ्री  श्रोबहलम  पाणिग्रही  :  क्या  बिस  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 हारा  किए  गए  वित्तीय  उपायो  के  परिणामस्वरूप  अ्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की
 स्थिति  तथा  ऋण  विश्वसनीयता  में  क्तिना  सुधार  हुआ  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मत्री  रामेदवर  :  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न
 उपायों  के  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  की  स्थिति  को  उसी  स्तर  पर  बहाल  किया  जा  रहा
 है  जिस  स्तर  पर  वह  दो  बष  पहले  थी  तथा  एक  ऋण  निर्धारण  एजेन्सी  ने  1991  में  ऋण
 पर  नियंत्रण  हटा  दिया

 कर्माठक  के  लिए  जनता  कपड़े  के  लक्ष्य  का  नियतन

 208.  भरी  रामचसा  क्या  बस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  राज्यों  के  लिए  जनता  कपड़े  के  लक्ष्य  का  नियतन  राज्यों  में  हथकरघधों  की

 संख्या  और  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  में  उनके  विगत  कार्यान्वित  के  आधार  पर  किया  जाता

 (#)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  कर्नाटक  का

 निष्पादन  क्या

 गया  तीन  बर्षों  के  दो  प्रतिवर्ष  कर्नाटक  के  लिए  जनता  कपड़े  का  कितना  लक्ष्य

 नियत  किया  गया  ओर  वर्ष  1991-92  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  कितना  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  कर्नाटक  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के गरोब  लोगों  को  जनता  कपड़ा  आसानी  से  उपलब्ध  हो  सके  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  सत्रो  अशोक  :  राज्यों  क ेलिए  जनता  कपड़े
 के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निम्नलिखित  आधार  पर  किया  जाता  है  :--

 (1)  उत्पादन  (2)  उत्पादन  में  विगत  कार्य  (3)  जनसंल्या  के
 पात  के  आधार  पर  जनता  कपड़े  के  उपभाग  का  अधिकारी  (4)  देश  में  निर्धारित  कुल  जनता
 कपड़े  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  जो  इस  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  में  जारी  की  जाने  बाली  राजसहायता
 की  राशि  पर  निर्मर  करता  है  ।

 और  कर्नाटक  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  का
 निर्धारित  लक्ष्य  ओर  किए  गए  उत्पादन  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 वर्ग  मीटर

 व  निर्धारित  किया  गया  उत्पादन

 37.38

 35.29

 40.00  40.25

 33.00  न

 कर्नाटक  में  उत्पादित  जनता  कपड़ा  राज्य  में  लोक  वितरण  प्रणाली  और  जिला
 प्रशासनिक  प्राधिवरण  द्वारा  चयन  किए  गए  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  द्वारा  लक्षित  उपभोक्ता  को
 वितरित  किया  जाता  उपभोक्ता  अभिकरणों  को  अथने  उत्पादन  का  सामान्यतया  अधिकतम
 15%,  तक  अपने  विक्रय  केन्द्रो  द्वारा  विक्रय  करने  की  अनुमति  होती  इस  योजना  में  बल  दिया
 गया  है  कि  कम  से  कन  75%  जनता  कपड़ा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लक्षित  समुदाय  को  मूमि  सम्पत्ति
 और  उनको  आय  के  आधार  पर  विक्रय  विया  कर्नाटक  हथकरधा  प्रभारी  सचिव  की
 अध्यक्षता  मे  गठित  राज्य  स्तर  की  समिति  राज्य  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  लोक  वितरण  प्रणाली
 के  कार्य  व  वितरण  व्यवस्था  की  देखरेख  करती

 स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  बिहार  की
 परियोध्ञनाएं/योजनाएं

 209.  भ्री  संयव  शाहबुव्‌वीन  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  बिहार  सरकार  द्वारा  पेश  की  गई परियोजनाओं  और  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  मामले  की  बतंमान  स्थिति  क्या

 उनकी  स्वीक्षति  की  निर्धारित  तिथि  क्या  और

 क्या  इन्हें  व  1992-93  की  वाधिक  योजना  के  अन्तर्गत  क्रियान्वित  किए  जाने  की संभावना  है  ?  |

 जल-भूतल  परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश
 माननीय  सदस्य  का  आद्यय  वाधिक  योजना  1992-93  992-93  से  सम्बनि
 से  बिहार  मरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  प्रस्ताव  विवरण

 ईटलर )
 :  संमवतः

 घत  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  स्कमों
 के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 से  भाठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  न  दिए  जाने  के  कारण  बर्ष  1992- बाधिक  योजना  को  अभी  कोई  निष्च्ित  रूप  नहीं  दिया  गया  अभी  यह  के
 23

 की
 कि  इन  प्रस्तावों  को  कब  स्वीकृति  दी  जाए

 हैं  +हना  समयपृवव  है

 36



 ।  1913  लिखित  उत्तर

 विवरण

 बिहार  सरकार  को  वाविक  योजना  1992-93  में  दामिल  करने  हेतु  राष्ट्रीय
 राक्षमाग  कार्यों  को  सूथो

 हा  अललललल  मल  अल  बल
 क्रण्सं०  रा०  रा०  काये  का  नाम  लम्बाई  अनुमानित

 नं०  टिप्पणी
 लागत

 रुपए  )

 2  3  4  5

 )  अधिक  ट्रैफिक  वाला  भ्रुप

 निम्नलिखित  में  मौजूदा  2  लेन
 वाली  पेवमेंट  की  सुदृढ़  करना

 1.  2  257  से  269  और  293  कि०  मी ०  14  2.80

 2.  2  369  से  377  और  387  से  393  कि०  16  3.00

 3.  31  322.5  से  335  कि०  मी ०  13.5  3.00

 4...  3]  429  से  437  कि०  मी ०  9.  1.80

 )  मध्यम  ट्रंफिक  वाला  ग्रुप
 निम्नलिखित  में  कमजोर  2  लेन

 पेबमेंट  को  सुदृढ़  करना

 5...  33  84  से  95  कि०  मी०  12  2.00

 6.  33  271  से  280  कि»  मी ०  10  1.80

 7.  28  374  से  373  कि०  मी०  10  2.00

 8.  28  527  से  536  कि०  में  10  2.00

 9.  30  122-144,  151-153  कि०  मी०  26  3.00

 10.  32  135  से  142  कि०  मी०  8  1.60

 कम  ट्रैफिक  वाला  ग्रुप

 निम्नलिखित  में  चौड़ा  करने  तथा

 सुदृढ़  करने  के  कार्य

 11.  23  34,8 8  से  41.8  मि०  मी०  7  2.50

 12.  23  41.80  से  51.80  कि०  मी०  10  3.60
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 1  2  3  4  5

 13.  23  51.80  से  60.00  कि०  मी ०  8.2  3.00
 खंड  )

 14.  2  सासाराम  बाजार  को  4  लेत  का  शनाना  4  1.90

 15.  31  पसरा  जोन  में  298  से  312  कि०  मी०  तक
 के  चुनिदा  खंडों  में  सुधारात्मक  उपाय  1.00

 16.  रा०  रा०  विविध  कार्य-राईडिंग  क्वालिटि

 सोल्डर

 अधिग्रहण
 कार्य

 जांच

 विविध  कार्य  5.00

 करोड़  रु०  मात्र  )  40.00.

 पुल-कार्यों  के  प्रस्ताव
 1992-93  को  संस्थोकृति  का  बादविक  कार्यक्रम

 _  बॉ  सीधी  न
 ऋ०सं०  रा०  रा०  पुल  कार्य  का  नाम/स्थान  लम्बाई  अनुमानित

 सं०  लागत  टिप्पणी
 र०  )

 1  2  3  4  डर
 अि-ज+्भा-3भभतभपभपपपहैपैहतह/ै/ै/ैफफ:$:$:+फ.७अ आअ  अभप/पघपःफभपफप्रह।हक-+-+--..

 थर्ग  111  :  बड़े  पुल

 1.  23  29  कि०  मी०  पर  पुल  तथा  सम्पर्क  मांगे  64  130.00

 2.  23  77  कि०  मी०  पर  पुल  तथा  सम्पर्क  मार्ग  100  250.00

 3...  23  162  कि०  मी०  पर  पुल  तथा  सम्पर्क  मांग॑  75  150.00

 योग  530.00

 बर्ग  IV:  :  छोटे  पुल

 4.  93  113  कि०  मी०  पर  पुल  40  80.00
 5.  33  112  कि०  मी०  पर  पुल  30  60.00
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 2  3  4  $

 6.  33  119  कि०  मी०  पर  पुल  40  80.00

 योग  .  220.00
 जन  ने  उन  अमननम«न»

 बग  VII

 सर्वेक्षण  और
 परियोजना  तैयार  करना  30.00

 मभार०  भो०  बो०/भार०  पू०  बी०

 30  197  कि०  मी०  पर  दिदारगंज  में

 आर०  भो०  बी०  400.00

 8.  31  172  कि०  मी  पर  किशनगंज  में
 आर०  ओ०  बी०  350.00

 9...  32  47/1  मील  पर  आर०  ओ०  बी०  300.00

 10.  2  इसरी  पर  आर०  भो०  बी०  400.00

 1450.00

 कुल  योग  लाख

 बेंक  लातों  का  अग्तिम  भुगतान  करने  को  प्रक्रिया  में  परिवतंग

 210.  भ्री  के०  बी०  तंगाबालू  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बेक  के  लातों  का  अन्तिम  भुगतान  करने  की  प्रक्रिया  में  परिवर्तंत
 करते  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  मस्तालय  में  राज्य  मंत्री  बलथीर  :  हां  |

 सरकार  ने  18  1991  को  एक  अधिसूचना  जारी  की  है  जिसमें  प्रकाशन  की
 तारीक्ष  से  तीन  महीने  की  समाप्ति  के  पद्चात  वाणिज्यिक  बेंकों  के  तुलन  पत्र  और  लाम  तथा

 हानि  लेले  के  फार्मेटों  मे संशोधन  के  अपने  इरादे  के  बारे  में  बताया  गया  प्रस्तावित  फा  र्मेटों  में
 अन्य  बातों  के साथ-साथ  निम्नलिखित  विशेषताय  होंगी  :

 (1)  बे  आय  और  व्यय  दोनों  की  और  अधिक  बिस्तुत  तस्वीर  पेश

 (2)  वे  परिसम्पत्तियों  और  देतदारियों  क ेसाथ-साथ  आय  और  व्यय  की  बिभिन्‍न  मर्दों  के
 वर्गीकरण  में  समानता  सुनिद्िचत  और
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 (3)  आसानी  से  समभने  की  सुविधा  के  लिए  उनमें  लेखा  नीतियों  पर  विवरण  शामिल

 होंगे  ।

 अधिसूचना  के  प्रत्युत्तर  में  मारतीय  सनदी  लेखाकार  संस्थान  आफ  चांटंड

 एकाउंटेंट्स  आफ़  सहित  इच्छुक  क्षेत्रों  से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  प्रस्तावित  नए
 मेंटों  को  3]  1992  को  समाप्त  चालू  लेखा  वर्ष  लागू  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 बिहार  में  हयकरधा  क्षेत्र  के  लिए  धतरादि  का  नियतन

 211,  भरी  रामहारण  यादव  :  कया  वस्त्र  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  व  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  बिहार  में  हथकरघा  क्षेत्र  के  विकाप्त  के

 लिए  कितनी  घनराषि  नियत  की  गई

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त
 योजनाओं  के  आधार  पर  हथकरघा  क्षेत्र  को  राशि  राज्यवार  आवंटित  नहीं  की  जाती  अपितु
 राप्चि  योजनावार  आवंटित  की  जाती  वर्ष  1990-91  के  दोरान  बिहार  राज्य  को  542.45  लाख
 रुपये  की  राहि  जारी  की  1991-92  के  दौरान  अब  तक  बिहार  राज्य  को  158.18  लाख  रुपये
 की  राष्षि  जारी  की  जा  चुकी

 झाई०  एन०  एस०  अण्डमान  गहती  जलपोत  का  डूबनता

 212,  भी  सलत  कसार  संडल  :  क्या  रक्षा  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1991  के  इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में

 एम०  एस०  अण्डमान  डिजास्टर  हू  हज  टु  क्ीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  21  1990  को  गदती  जलपोत  एन०  एस०
 के  इबने  की  जांच  के  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 क्‍या  इस  दुघंटना  की  समग्र  रूप  से  जिम्मेदारी  निष्िचत  कर  दी  गई  और

 पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  लिबारक  कदम  उठाए  जायेंगे  ?

 रक्षा  मंत्री  तरद  :

 से  जांच  बोड  निष्कर्षों/सिफारिशों  के  आधार  पर  नौसेना  पोत  के  डबने  की
 घटना  के  लिए  प्रथम  दृष्टि  में  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों/नौसैनिकों  के  विरुद्ध  सर  कार  ने  कोर्ट
 माल  कार्रवाई/अशुशासनात्मक  कारंवाई  छुरू  करने  के  निर्देश  जारी  कर  दिए  भारतीय
 नौसेना  के  पोतों  की  मरम्मत/रखरखाब  के  मौजूदा  विशेषकर  संमारिकी  सहायता
 संबंधी  व्यवस्था  और  ग्रुणता  आदइवासन/प्रमाणीकरण  कायं॑  विधियों  की  पर्याप्तता  तथा  उनके  कार्यों
 की  पुनरोीक्षा  करने  के  मी  आदेश  जारी  किए  जा  चुके  नौसेना  पोत  कर्मचारियों  को  पोत  को
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 होने  बाली  किसी  प्रकार  की  क्षति  पर  काबू  पाने  और  पोत  में  सवार  व्यक्तियों  का  जीवन  ब  बाने  के

 वारयों  का  अधिक  प्रदिक्षण  देने  तथा  हन  कार्यों  की  उन्हें  अद्यतत  जानकारी  देने  के  साथ-साथ  उनके
 व्यावसायिक  शान  तथा  व्यावसामिक  क्षमता  की  समीक्षा  करने  पर  भी  अधिक  बल  दिया  जाता

 :  बिजामुहीन  सड़क  पुल  को  मजबूत  तथा  थोड़ा  करने  के  लिए  धतरादि

 213  भी  एम०  बो०  चगाशेख₹  भूति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरका  र  ने  पूर्वी  दिल्‍ली  में  निजाबुद्दीन  सड़क  पुल  को  चौड़ा  करने  तथा  इसे

 मजबूत  करने  हेतु  धनराएिं  स्वीक्षत्त  कर  दी

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  कब  तंक  शुरू  हो

 क्‍या  इस  पुल  की  बिगड़ती  स्थिति  और  अत्यधिक  भारी  यातायात  को  ध्यान  में  रख
 कर  इस  पुल  पर  ट्रकों  के  चलने  पर  पृर्णतया  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  अगदीदा  :  जी
 सरकार  ने  पुल  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  निधियां  संस्वीकृत  की  हैं  ।

 1991  के  अंत  तक  काम  शुरू  हो  जाने  की  संभावना

 भर  वाहनों  के  सामाम्य  परातायात  के  लिए  पुल  की  हालत  सुरक्षित
 बढ़े  हुए  यातायात  को  देखते  हुए  पुल  पर  भार  और  गति  से  सम्बन्धित  कुछ  प्रतिबन्ध

 लगाए  गए  हैं  ।

 मिलामुहीन  पुल  से  भागे  दिशली-मोएडा  सम्पर्क  सड़क  को  जोड़ा  किया  जाता

 214.  भी  थी  ०  झीनियास  प्रसाद  :  क्या  लल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  निजामुद्दीन  पुल  से  आगे  दिल्लो-नौएडा  सम्पर्क  सड़क  को  करने  की

 स्‍्बीक्षति  दे  दी  गई

 यदि  तो  उक्त  कार्य  कद  से  शुरू  हो  जाने  की  सम्मावना

 क्‍या  समाचार  पुल  पर  स्थित  सड़क  जंक्शन  की  मरम्मत  के  लिए  सरकार  को  कोई
 अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रश।सत  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सगत्री  खगदीदा  :  ओर
 संवंधानिक  रूप  से  यह  मन्त्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  रख-रखाव  के  लिए
 जिम्मेदार  भन्‍्य  सभी  सड़कों  के लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/संध  राज्य  क्षेत्र  जिम्मेदार

 होता  है  |  प्रष्नगत  परियोजना  पर  दिल्‍ली  प्रक्षासन  हारा  कायंवाही  की  जा  रही  उससे  प्राप्त
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 सूचना  के  अनुसार  इस  कार्य  के  लिए  अनुमान  पर  स्थाई  वित्त  समिति  में  विचार  किया  गया  है  कितु
 ओऔपचारिक  स्वीकृति  अभी  प्रतीक्षित  है  ।  इसे  देखते  हुए  इस  का  के  शुरू  होने  की  निदिबत  तारीक्ष
 के  बारे  में  अभी  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 और  जी  पुल  तथा  पुल  के  लिए  पहुंच  मार्ग  का  निर्माण  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  किया  है  ।  इस  अम्याबवेदन  के  प्राप्त  होने  के  बाद  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  पुल
 के  प्रयोक्ताओं  को  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  नौएडा  लिक्‌  रोड  के  मध्य  सिरे  पर  गेथ  दे
 दिया

 आई०  टी०  निजामुहीन  ओर  वजो  राबाद  पुलों  का रख-रखाव  ओर  मरम्मत

 215,  भी  जीवन  दार्मा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आई०  टी०  निजामुद्दीन  तथा  वजीराबाद  के  पुल  तेजी  से  जीणंशीर्ण  होते
 जा  रहे  हैं  जिससे  इनके  शीघ्र  मरम्मत  की  आवध्यकता  है  और  जबकि  नये  पुलों  के  प्रस्तावों  पर

 कोई  अमल  नजर  नहीं  आता  और

 यदि  तो  पुराने  पुलों  की  समय  पर  मरम्मत  न  करने  तथा  यमुना-पार  की  इन

 कालो  नियों  जहां  दिल्‍ली  की  एक  तिहाई  जनता  रहती  के  लिए  यातायात  सुचारू  रूप  से  चलाने

 हेतु  छमुना  के  ऊपर  और  अधिक  पुलों  का  निर्माण  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जगदोश  :  संवेधानिक  रूप
 से  यह  मन्त्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  रख-रख्लाव  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  अन्य

 जराज्य  सड़कोंਂ  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार/संष  राज्य  क्षेत्र  जिम्मेदार  होता  है  केवल

 तिजामुद्दीत  के समीप  यमुना  पर  बना  पुल  ही  रष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  पड़ता  है  जबकि  आई७  टी०

 ओ+०  और  वजीराबाद  के  समीत्र  यमुना  पर  बने  पुल  अन्य  सड़कों  पर  पड़ते  हैं  भतः  उनके  लिए
 दिल्‍ली  प्रशासन  जिम्मेदार  है  ।

 और  वतंमान  आई०  टी०  ओ०  पुल  को  किसी  तात्कालिक  मरम्मत  की
 आावष्यकता  नहीं  हालांकि  वजीराबाद  तथा  निजामुद्दीन  पुलों  को  मरम्मत  की  जरूरत  है  और

 यह  मरम्मत  की  जा  रही  है  ।

 यमुनापार  कालोनियों  के  लिए  यातायात  सुविधाओं  में  वृद्धि  हेतु  आई०  टी०  ओ०  के
 समीप  चार  लेन  वाले  एक  अतिरिक्त  पुल  के  निर्माण  के  लिए  अनुमान  पहले  ही  तेयार  कर  लिया
 गया  है  और  इसे  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  बारे  में  कायंवाही  की  जा  रही  दिल्‍ली  प्रशासन

 मौजूदा  बजीराबाद  ओर  निजामुद्दीन  पुलों  के समीप  दो  और  पुलों  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव

 स्युचुअल  फड

 216.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 कसमारो  दीपिका  चिखलिया  :

 कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  महीनों  के  दौरान  कौन-कौन  से  म्युचुअल  फंड  शुरू  किए  गए  ;
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 हनमें  से  प्रत्येक  म्युचुअल  फंड  को  शर्तों  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 इन  म्युचुअल  फंडों  में  से  प्रत्येक  के  अन्तर्गत  निवेशकों  को  यदि  कोई  कर  लाभ  दिया
 गया है  तो  वह  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  :  पिछले  दो  महोनों  के  दौरान
 कोई  नई  पारस्परिक  मिधि  शुरू  नहीं  की  गई  है  ।

 और  उपरोक्त  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रदन  ही  उत्पन्न
 नहीं  होता  ।

 पेरिस  में  मारत  सहायता  कोष  को  बंठक

 217.  कुमारों  दोपिका  लिखलिया  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सहायता  कोष  की  पेरिस  में  हुई  बंठक  के  दौरान  विश्व  बैंक  ने  उदार
 शर्तों  के  विरुद्ध  कोई  सलाह  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  बेठक  में  लिया  गया  अंतिम  निर्णय  क्या  ओर

 ये  निर्णय  मारत  के  लिए  किस  सीमा  तक  लाभदायी  होंगे  ?

 बिस  सजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  ठाकुर  ):  इस  बैठक  में  विदव
 बेंक  ने  कहा  था  कि  उचित  रूप  से  समायोजन  के  लिए  अस्थायी  लागत  को  बांटने  की  बाबत
 गम्मीर  प्रयास  करने  की  आवद्यकता  ये  समी  उद्देश्य  को  प्राथमिकताओं  का  निर्धारण  कर  और
 सलत  निर्णयों  के  माध्यम  से  ही  संतोषजनक  ढंग  से  प्राप्त  किए  जा  सकते  हैं  ।

 19-20  199]  में  पेरिस  में  हुई  सहायता  को  बंठक  में  कोष
 के  सदस्यों  ने  6.7  अरब  अमेरिकी  डालर  की  सहायता  करने  का  बचन

 कोष  की  बेठक  में  निष्कर्षों  स ेमारत  की  अपेक्षाएं  पूरी  हो  जातो  वित्तपोषण
 सम्बन्धी  तेयार  की  गई  विशेष  रूप  से  मुगतान  संतुलनों  में  असामान्य  अन्तर  को  पूरा
 करने  के  लिए  अपेक्षाओं  को  सहायता  कोषਂ  को  बेठक  में  दिए  गए  बचनों  से  पूरा  किया
 जा

 एम्वेसेडर  कार  खरोदने  के  लिए  जमा  कराई  जाने  बाली  अप्रिम  धम  राशि

 ञ्री  धमंण्या  सोंडय्पा  सादुल  :  क्‍या  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  अस्त्री  यह्‌
 अताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  एस्बेसेडर  कारों  के  कुछ  डीलरों  द्वारा  ग्राहकों  क ेकार  खरीदने  के  लिए  अग्रिम
 घनराशि  जमा  करने  को  कहा

 यदि  तो  क्या  ऐसे  कुछ  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाये  गये

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  डीलरों  के  विरुद्ध  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापारिक
 हार  1969  के  अन्तगंत  कारंवाई  करने  का  विचार  भोौर
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 यदि  तो  सरकार  को  ऐसे  वितने  मामले  मिले  हैं  तथा  उसने  क्‍या  कारंबाई
 की

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्यथाय  तथा  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  संत्रो  रंगराजन  :  से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 रिक  व्यवहार  आयोग  ने  मे  ०  हिन्दुश्तान  मोटर्स  लिमिटेड  भोर  उसके  ढीलरों  के  विरुद्ध  कारों  को

 बेचने  के  लिए  अप्रिम  राशि  स्वीकार  करके  और  इसके  पश्चात  इसके  वितरण  की  छर्तों  में  हेर-फैर
 करके  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  के
 अथ  में  आरोपित  भवरोघक  व्यापार  प्रथाओं  में  लिप्स  होने  के  लिए  3  जांच  संस्थित  की  दो

 मामलों  में  जांच  के  नोटिस  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  दिकामतकर्ताओं  द्वारा  लगाए
 गए  आरोपों  के  अनुसमर्थ॑न  में  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  किए  गए  थे  ।  तीसरे  मामले  में

 कार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  मेंससं  जिओ  कोचीन  के  विक्रेता  के
 विरुद्ध  दिनांक  20-9-9।  को  यह  निर्देश  देते  हुए  और  प्रतिविरतਂ  आदेश  पारित  किया

 है  कि  वह  अवरोधक  व्यापार  प्रथा  को  बन्द  कर  दे  और  इसको  पुनरावृत्ति  न

 गुमरात  में  आयकर  बसलो

 219.  भी  चथाहा  पटेल  :  कया  विस  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  गुजरात  के  जामनगर  जिले  तथा  अन्य  मांगों  में  अनेक
 व्यापारियों  और  उद्योगषतियों  तथा  कुछ  व्यक्तियों  पर  लाखों  शपये  का  आयकर  बकाया

 यदि  तो  इन  ध्यक्तियों  तथा  अन्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक
 मामले  में  कितनी  धनराशि  बकाया  और

 इन  बकाया  राशियों  की  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बित  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शामेश्वर  :  हां  ।

 दिनांक  31  1991  की-स्थिति  के  अनुसार  गुजरात  राज्य  में
 व्यष्टियों  आदि  के  3161  मामले  जिनमें  प्रत्येक  में  एक  लाख  रु०  से  अधिक  की  आयकर  की
 राशि  बकाया  इन  मामख़ों  के  ब्यौरै  निभ्नानुसार  हैं  :--.

 संख्या  दिनांक  31-3-1991  की  स्थिति  के  अनुसार
 आयकर  की  बकाया  राशि

 रु०  में  )

 (1)  कंपनियां  618  107.3

 (1)  व्यष्टि  तथा  3543  275.9
 अस्प  गेर-कंपनी
 कर-निर्धारितो

 योग  :  3161  383.2
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 1913  लिखित  उत्तर

 हंन  मामलों  की  एक  बडी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  व्यष्टि  के  मामले  में  बकाया
 मांग  को  बता  पाना  व्यावहारिक  नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशिष्ट  मामले  में  आनकारी
 चाहते  हो  तो  उसे  एकत्र  करके  प्रस्तुत  किया  जा  सकता

 कर-बकाया  की  वसूली  के  निमित्त  आयकर  अधिनियम  के  अधीन  अनुमत्य  कायेबाही
 के  अलावा  कर-बकाया  को  कम  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रशास्तनिक  उपाय  किए  जाते  विधायी

 कार्यवाहियों  में  ये  शामिल  हैं  नहीं  करने  पर  दण्ड  बेक  खातों/ऋणों  आदि  को

 कुक  करने  के  लिए  गानिशी  आदेश  जारी  परिसम्पत्तियों  की  कुर्की/बिक्रो  के  तहत  वशूली
 करने  के  प्रयोजनाथ  वसूली  अधिकारियों  द्वारा  बसूली-विवरण  तंयार  किया  चककर्ता  की
 संपत्ति  का  प्रबंधन  करने  के  लिए  प्रापक  की  नियुक्ति  चूककर्ताओं  को  हिरासत  में  लिया
 जाना  आदि  ।  प्रशासनिक  तौर  बकाया  मांग  को  कम  करने  के  लिए  काये  योजना  लक्ष्यों  को
 निर्धारित  किया  गया  है  तथा  वसूली  में  हुई  प्रगति  पर  बिविध  स्तरों  पर  निगरानी  रखी  जाती है  ।
 जिन  मामलों  में  बकाया  की  एक  बड़ी  राशि  अन्‍्तग्रंस्त  होती  उन  मामलों  में  कर-निर्धारण
 कारियों  के  लिए  करों  की  वसूली  में  हुई  प्रगति  को  दशनि  वाली  डोजियर  रिपोर्ट  मेजना  जरूरी

 होता  है  और  इन  रिपोर्टों की  आयकर  आयुक्त  तथा  उससे  ऊपर  बे  स्तर  पर  समीक्षा  को  जाती

 है  ।  चूंकि  बकाया  राहि  का  एक  बढ़ा  माग  अपीलों  आदि  में  विवादप्रस्त  है  भ्रपीलों  के

 शीघ्रातिशीघ्र  निपटान  हेतु  मी  उपाय  किए  जाते

 शाण  कपड़ा  थिलों  को  बरद  करमा

 220.  भी  इसाजीत  गुप्त  :  क्‍या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «  वया  सरकार  का  किसी  औपचारिक  स्वीकृति  के  बिता  रुरण  कपड़ा  बिलों  को  बन्द
 कर  देने  को  अनुमति  देने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धीषथ्यौरा  क्या  है  ?

 बत्त्र  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  अकोरकू  :  जी

 प्रदन  नहीं

 अम्तर्राष्ट्रीय  भुशआा  शोध  से  ऋण

 222.  भी  गोपीनाथ  गणपति  :

 झरो  विलीप  लिह  भूरिया  :
 भ्रो  शरद  विधे  :

 कु०  उस्रा  मारती  :

 ही  भोवहलम  पालिप्नही  :

 झो  संतोष  कुमार  गंगवार  :
 श्रो  के०  थी ०  तंगाबालू  :

 क्या  बित्त  संज्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अन्तर  बष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  विश्व  बैंक  से  ऋण  मे
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 यदि  तो  चालू  वित्तीय  बषं  के  दोराम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कितना  ऋण

 मिलने  को  संभावना  है

 ऋण  मजूर  करने  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विषय  बेंक  ने  कया  शर्त

 लगायो

 कया  सरकार  ने  इन  शर्तों  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  कितना  ऋण  मंजूर  किया  गया

 यदि  तो  इसकी  वतंमान  स्थिति  क्या  और

 इस  घन  से  वित्तीय  समस्याओं  के  समाधान  में  किस  तरह  सहायता  मिलेगी  ?

 जिस  संजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  चालू  वित्त  व  के  लिए  13660.8  लाख  एस०  डी०
 आर०  की  ऋण  राशि  स्वीकृति  दी  जिसमें  से  7200.8  लाख  एस०  डी०  आर०  पहले  ही  प्राप्त

 हो  चुके

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  संसाधनों  को  प्राप्त  करने  की  शर्तों  पर

 खोत  हो  गई  है  ओर  यह  सुनिध्चित  किया  गया  है  कि  किए  जाने  वाले  उप्राय  देश  के  सर्वोत्तम
 भाथिक  हित  में  विष्व  बंक  से  ऋण  प्राप्त  करने  की  छर्तें  वे  ही  हैं  जो  ऐसे  परंपरागत  विकास
 ऋणों  के  लिए

 ओर  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  सम्बन्ध  कृपया  इस  प्रष्न-के
 भाग  का  उत्तर  देखें  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विश्व  बंक  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों  की  राशि  14040  लाख
 अमेरिकी  डालर  है  ।

 इन  स्रोतों  से  ऋण  प्राप्त  करने  से  अन्तर्राष्ट्रीय  जिसमें  अनिवासी  भारतीय
 शामिल  प्राप्त  करने  और  हमारा  विकास  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  व्यवहायं  मगतान  संतुलन
 कायम  रखने  के  लिए  आवध्यक  पूंजी  प्रवाह  में  वृद्धि  करना

 हु

 समुद्री  उत्पादों  के  जिदब  व्यापार  में  भारत  का  हिस्सा

 223.  भरी  सुधीर  साबन्त  :  गया  बाणिल्य  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  में  हो  रहे  समुद्री  उत्पादों  क ेकुल  व्यापार  में  भारत  ब्यापार  में

 अमूृतपूर्व  गिरावट  आ  गई

 (&)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  छत  पर  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  संयुक्त  उद्यम
 स्थापित  करने  का  विचार  है  कि  वे  उनके  उत्पाद  को  यहां  से  खरोदेंगी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 बालिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :

 हां  ।  समुद्री  उत्पादों  के  बिद्व  व्यापार  में  भारत  के  हिस्से  में  गिरावट आई

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  पंचकोणीय  कार्यनीति  का

 अनुसरण  कर  रही  है  :

 मछली  पकड़ने  की  प्रक्रिया  को  विकसित  करनके  निर्यात  उत्पादन  को

 (ii)  मत्स्य  पालन  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  :

 शिम्प  फार्मों  में  प्रति  हैक्टेयर  उपज

 मत्स्य  पालन  द्वारा  श्रिम्प  के  निर्यात  उत्पादन  के  अन्तगंत  और  अधिक  क्षेत्र
 तथा

 अन्य  निर्यात  योग्य  मदों  का  मत्स्य  पालन
 उत्पादन  बढ़ाना

 ।

 (४)  नई  प्रौद्योगिकी  तथा  मूल्यवर्धन  की  शुरूआत

 (iv)  संसाधन  सुविधाओं  का  गुणवत्ता  उन्‍तयन  तथा  रददी  में  कमी
 *  ल्‍्

 (५)  जोरदार  बाजार  संवर्धन  उपाय  करना  ।  ४

 स्रध्य  प्रदेश  को  लम्बित  परियोजनाएं

 224.  भरी  बारे  लाल  जाटबव  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रीयह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  लम्बित  परियोजनाओं  तथा  योजनाओों  के  नाम
 क्या

 ये  कब  से  लम्बित  पड़ी  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  सरकार  हारा  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  भोर

 यदि  उन  पर  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  से  )
 माननीय  संसद  सदस्य  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से सम्बन्धित  स्कीमों  और

 योजनाओं  का  उल्लेख  कर  रहे  सड़क  कार्यों  से सम्बस्धित  9  स्कीमों  और  पुल  कार्यों  से  संबंधित
 3  स्कीमों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 इसके  अलाबा  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 कार्यक्रम  के  भन्‍तगंत  97.03  करोड़  रुपए  की  लागत  की  87  स्कीमें  प्रायोजित  की  केन्द्रीय
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 सड़क  निधि  में  वास्‍्तबिक  वृद्धि  के  अभाव  में  215.00  लाख  रुपए  की  लागत  की  केवल  5  स्कीमों

 को  ही  मंत्रालय  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  जिनमें  पुरानी  दरों  के अनुभार  31-3-92  को

 लब्ध  फ्री-वेलेन्स  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  क्रेन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  हो  जाने  पर
 अन्य  स्कीमों  पर  आगे  का  रंवाई  की  इसके  अलावा  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  आ्थिक  महत्व
 के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  980  लाख  रुपए  की  लागत  के  छह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  आठवीं  पं
 वर्षोष  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  मध्य  प्रदेश  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में  अन्तर्राज्यीय
 या  आध्थिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के  केस्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  परियोजनाओं  को

 हाथ  में  लेने  के  सम्बन्ध  में  नि्णंय  निधियों  फी  उपलब्धता  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित
 मानदन्डों  को  ध्यान  में  रखकर  लिया

 विवरण

 क्रम  सं०  काये  का  नाम  तारीख  जबसे  लंबित  है  कारण

 2  3  4

 सड़क  कार्य

 1.  एमन०  पर  हम्दौर  बाई  25-8-90  ई०  एफ०  सी०  का  अनुमोवन
 पास  का  निर्माण  प्राप्त  कर  लिया  गया

 मंत्रिमंडल  के  निकट  नोट  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 2.  एत०  पर  देवा  स-इंदौर  25-8-90
 झण्ड  को  चौड़ा  करके  चार  लेन  5

 का  बनाता

 3.  ग्वालियर
 सकिल

 में  एन०  29-8-91..  तकनीकी  ब्यवहायंता  का
 पर  61/0  से  62/600  कि०  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 मी०  तक  उच्च  तटबंध  में  सुधार  के

 लिए  तकनीको  प्रस्ताव

 4.  एम०  पर  520  से  543  1-10-91  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
 कि०  मी०  बीच  कमजोर  दोहरी
 लेन  को  मजबूत  बनाने  के  लिए
 प्रस्ताव

 5.  एन०  पर  170  से  190  कि०  19-11-91  जांच  के  लिए  भश्रस्तुत  किया
 मी०  पर  मौजूदा  कमजोर

 दोहरी  लेन  बाले  लण्ड  को

 मजबूत  बनाना

 गया  है  ।
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 6.  एन०  पर  141/6  से  1-11-91  जांच  के  लिए  प्रस्तुत  किया
 350  कि०  मी  और  एन ०  गया  है  ।

 46/6  से  98/25  कि०

 मी०  रायपुर  डिवीजन  में

 बाउन्ड्री  स्टोन  सुलभ  कराने  और

 उन्हें  जमाने  के  लिए  प्रावकलत

 «  एन०  पर  51]  से  652/6  कि०  1-11-91  जांच  के  लिए  प्रस्तुत  किया
 मी०  और  एन०  एच०  26  पर  381/6  ग्या  है  ।

 से  406/7  कि०  मी०  एन०  एच०
 डिवीजन  सियोनी  में  बाउन्डी  स्टोन

 सुलम  कराने  और  उन्हें  जमाने  के

 लिए  प्रावककलन

 च्ज्ज

 8.  एन०  पर  591/6  से  18-11-91

 594/10  कि०  मी  ०  में  पेण्ड
 ह

 सोल्डर्स  सुलम  कराने  के  लिए
 प्राककलन

 9.  एन०  के  161/6  कि०  मी०  21-501...  जाँच  की  जा  रही
 में  सेंघबा  में  एकीकृत

 लेकपोस्ट  का  निर्माण

 पुथ  कार्य

 .  एन०  पर  92/10  और  10-10-91  जांच  की  जा  रही  है  ।

 93/2  कि०  मी०  में  संक  पुल
 की  प्रस्ताव  )

 2.  एन०  पर  318/8  कि०  मी०  30-10-91  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा
 में  शिवनाथ  पुल  साथ  में  डींग  के  है  ।

 समीप  बाई  पास  बनाते  हुए
 पहुंच  मार्ग

 3.  भाठवीं  योजना  पुल  कार्य  15-10-91  जांच  की  जा  रही

 (11  के  लिए  सब-तायल
 जाँच  प्राव  लन
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 जज  नम-क  ल  ०  3  ल्‍रन्‍कनान++-+

 अम्तर्राष्ट्रीय  भुठरा  कोष  और  विश्व  बंक  के  अधिकारियों  को  यात्रा

 225.  श्रो  के०  पी०  उस्मोीकृष्णन  :  क्‍या  बि्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  विदव  बैंक  की  टीम  भारतीय  अर्थव्यवस्था  पर  चल  रही
 वातलिप  में  भाग  लेने  हेतु  हाल  ही  में  मारत  के  दौरे  पर

 भारतोय  अधंव्यवस्था  का  संरचनात्मक  समायोजन  ओर  तत्सम्बन्धी  अन्य  समस्याओं

 पर  भारत  सरकार  का  प्रेषित  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  विशिष्ट  प्रस्ताव  क्या

 इस  मसले  पर  किस  स्तर  तक  सहमति  अथवा  असहमति  हुई  और

 उक्त  वातलिाप  के  परिणामस्वरूप  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कितनी  सहायता
 मांगी  गई  अथवा  प्राप्त  हुई  ?

 घिस  मंत्रालय  में  राज्य  मसत्री  रामेश्वर  :  जी  हां  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  संसाधन  प्राप्त  करने  से  सम्बन्धित  शर्तों  पर
 सन्तोषप्रद  रूप  में  समझौता  हो  गया  है  तथा  यह  सुनिदिचत  किया  गया  है  कि  अपनाए  जाने  वाले
 प्रस्तावित  उपाय  वही  हों  जो  देश  के  सर्वोत्तम  आर्थिक  हित  में  ठीक  सममे  जाते

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  बोर्ड  ने  एक  बेकल्पिक  ब्यवस्था  के  तहत  20  महीने  की
 अवधि  के  लिए  165.6  कगोड़  एस०  डो०  आर०  की  राहि  के  बराबर  खरीद  करने  के  सम्बन्ध  में
 भारत  के  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  इसमें  से  8.5  करोड़  एस०  डी०  आर०  की  राशि  की
 निकासी  ]5  199]  को  कर  ली  गई  थी  ।

 '

 जाय  का  बत्ादम  और  निर्वात

 226.  थ्री  मंजय  लाल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  चाय  उद्योग  को  हो  रही  विमिग्त  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  के
 लिए  कोई  अध्ययन  किया

 क्‍या  सरकार  ने  सर्वाधिक  चाय  उत्पादक  और  नियतिक  वेश  के  रूप  में  देश  की
 छवि  बनाने  के  लिए  खाभियों  का  पता  लगाने  तथा  अधिक  व्यापक  नीति  तैयार  करने  की  दृष्टि  से
 बतेमान  नीति  की  पुनरीक्षा  भी  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने
 का  विधार  किया  है  ?

 वाणिज्य  समत्रालय  के  राज्य  स्त्री  पो०  :  से
 सरकार  ने  चाय  के  लिए  दीर्घावधि  का्यंनीति  और  योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय

 समिति  का  गठन  किया  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  1989  में  प्रस्तुत  की  थी  और  इसने
 अन्य  बातों  के साथ-साथ  च।य  उद्योग  की  समस्याओं  तथा  कमियों  का  भी  पता  ल  गाया  चाय
 व  सर्वाधिक  उत्पादन  और  निर्यात  करने  थाले  देश  के  रूप  में  भारत  की  छबि  बनाये  रखने  के  लिए
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 कार्यान्वित  किए  जा  रहे  नीति  सम्बन्धी  उपायों  में  धर-परम्परागत  क्षेत्रों  मे ंबाप  की  खेती  का
 जीर्णोद्धार  आदि  के  माध्यम  से  उच्च  उत्पादकता  को  विशेष  लोगों

 के  माध्यम  से  अन्तरष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  चाय  का  संवधंन  तथा  प्राहवेट  कम्पनियों  द्वारा
 भारतीय  ब्रांडों  का  संवधंन  है  ।

 बिदेश  पूंजी  नियेद

 227.  भ्री  राम  प्रसाद  कया  वित्त  मग्तज्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विदेक्षी  कम्पनियों  को  म्युच्रुअल  फंहਂ  में
 दारी  को  अनुमति  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  का  देश  में  विदेशी  पूंजी  निवेश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्य  क्या  अवसर

 प्रदान  करने  का  विचार  और

 सरवार  को  इससे  क्‍या  फायदा  होने  की  आशा  है  ?

 विश  मस्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  (+)  और  जब  भी  इस

 प्रकार  के  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  है  उन  पर  उसी  समय  गुण-दोष  के  आधार  पर  विचार  किया
 जाता

 हाल  ही  में  घोषित  नवीन  औद्योगिक  नीति  में  51  प्रतिशत  तक  प्रत्यक्ष  विदेशी  निदेश
 की  अनुमति  दी  है  जिसमें  विदेशी  इक्विटी  34  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  विदेशी

 इक्बिटो  प्रस्तावों  में  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  इन्हें  विदेशी  प्रौद्योगिक  करार  के  साथ  सम्बद्ध  किया

 जाए  ।  प्रधानतया  पहले  से  ही  निर्यात  गतिविधियों  में  लगी  व्यापारिक  कम्पनियों  को  51  प्रतिद्त

 तक  विदेशी  इक्विटो  घारित  करने  की  अनुमति  दी  गई

 आशा  है  कि  उक्त  पर  जो  उपाय  बताए  गए  उनसे  अच्छे  परिणाम
 सिकलेंगे  ।

 हिस्दुस्तान  शिपया्ड  विधाखापसनस

 228.  प्रो०  उसा  रेडिड  मे ंकटेदबरलु  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  दिपयाड  विशाखापत्तनम  पिछले  कई  वर्षों
 से घाटे  पर  चल

 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  इस  ापयार्ड  के  पास  जसपोतों  के  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त  आडंर  नहीं  और

 (9)  यदि  तो  सरकार  ने  इस  शिपयाई  को  आधिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  लगदीता  :
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 (8)  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  को  होने  वाले  घाटे  के  कई  कारण  अधिक  महत्वपूर्ण  कारण
 निम्नलिखित  हैं  :--

 मूल्य  निर्धारण  फार्मुले  के  कारण  लागत-मूल्य  में  भारी

 जहाज  निर्माण  पूरा  होने  में  ्धिक  समग्र

 लागात-मूल्य  में  अन्तर  इत्मादि  को  पूरा  करने  हेतु  लिए  गए  ऋणों  पर  ब्याज  का

 भारी

 कम  उत्पादकता  ।

 )  हां  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयाह  लिमिटेड  तथा  अन्य  क्षिपया्ों  के  पुनरुद्धा  लिए  सरकार
 अनेक  उपायों  पर  विचार  कर  रही  इनमें  पूंजीगत  विदेशगामी  जहाजों  के  निर्माण
 के  लिए  दी  जाने  वाली  सरवारी  सबसिडी  में  जहाज  के  वसूली  योग्य  मूल्य  0/  तक  कर

 मुक्त  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 मुरादाबाद  से  हुलह्ानो  तक  रक्षा  सड़कों  का  निर्माण

 229.  भी  बलराज  पासी  :  गया  रक्षा  भरजी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 मुरादाबाद  से  हसद्वानी  तक  रक्षा  सड़क  के  निर्माण  पर  अमी  तक

 कुल  कितनी  घनराहि  ब्यय  को  गई

 क्‍या  उबस  सड़क  खस्ता  हालत  में

 क्‍या  इस  सड़क  का  निर्माण-कार्य  कार्यक्रमाणुसार  प्रगति  कर  रहा  और

 यद्दि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  कार्य  को  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  सनत्रो  हरद  :  से  से  टांडा-बाजपुर  होकर  हलद्वानी
 जाने  बाली  रक्षा  मन्त्रालय  के  अधीन  नहीं  इस  प्रक्रार  इस  सडक  के  बारे  में  रक्षा
 मन्त्रालय  के  पास  व)ई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पाण  ऑयल  ओर  रबड़  का  भायात

 230.  श्री  रास  टहल  चोधरी  :  क्या  बाणिक्ष्य  मन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ।

 सरकार  पाम  ऑयल  और  रबड़  का  आयात  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा

 रही
 बया  इन  फसलों  को  उगाने  के  लिए  नये  क्षेत्रों  का पता  लगाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  सरत्रालय  के  राज्य  भगन्री  पौ०  :  से
 रबड़  :  देश  में  प्राकृतिक  ग्बड़  का  उत्पादन  बढ़ाकर  रबड़  के  आयात  को  कम  करने  के  सभी

 सम्म  प्रयास  किए  जा  रहे  इनमें  शामिल  हैं  :-

 $2
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 (1)  रबड़  उत्पादकों  को  रबड़  का  और  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेतु
 देह  में  उत्पादित  रबड़  के  लिए  मूल्य  संरक्षण  ।

 (1)  भारतोय  रबड़  अनुसंघान  संस्थान  में  रबड़  की  छेती  ओर  उत्पादद  के  सन्त

 भूत  तथा  अनुकूल  पहलुओं  से  सम्बन्धित  व्यापक  अनुसंधान  शुरू  करना  तथा  बोड

 के  विस्तार  सेवा  तंत्र  के  माध्यम  से  रबड़  के  उपजकर्त्ताओं  को  व्यापक  पैमाने  पर
 लिद्ध  तकनीक  का  अंतरण  करना  ।  1

 (11)  पौध  रोपण  के  अम्तगंत  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  तेयार  की  गई  विक़तश्त
 योजनाओं  का  पुरामे  क्या  लबीले  बागामों  का  अधिक
 उपज  देने  वाले  कल्टीवरों  का  उपयोग  विद्यमान  बागानों  से  उपज  में  सुधार
 करना  तथा  रबड़  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करना  ।

 (AV)  पर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  रबड़  की  खेती  का  विस्तार  करने  पर  बल

 भविष्य  में  र  बड़  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  तथा  आन्ध्र

 मध्य  प्रदेश  जंसे  राज्यों  तथा  अंडमान  और  निकोबार  द्वोपसमूहोंਂ  आदि  में  लग  ऋण
 11,50,000  हैबटेयर  क्षेत्र  का  अनुमान  लगाया  गया

 जहां  तक  पाप  तेल  का  सम्बन्ध  सूचना  एकत्र  करके  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निर्वान

 31.  भी  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  बाणिल्य  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  के  महीनों  में  निर्यात  में  कमी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  ह
 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बाजिज्य  मस्जालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  पी०  :

 अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  चाल  वित्तीय  वर्ष  की  प्रवम  छमाही  अर्थात्‌  1991

 के  दौरान  मारत  का  निर्यात  18711  करोड़  रुपए  मुल्य  का  रहा  जबकि  अप्रंल-सितम्व  1990  के

 दौरान  यह  15097  करोड़  रुपए  का  इस  प्रकार  इसमें  रुपये  की  से  239%  की

 वृद्धि

 बं  1991-92  की  दूसरी  तिमाही  में  निर्यात  वृद्धि  में  पहली  तिमाही  की  तुसबा  में

 की  दष्टि  से  कार्य  तिष्पादन  में  कुछ  सुधार  आया  है  |  1991  में  वर्ष  1990  की  उसी

 अवधि  की  तुलना  में  10.1%  की  वद्ि  हुई  |  इसकी  तुलना  में  1991  के  दौरान

 निर्यातों  में  37.3%  की  वृद्धि  दर  दर्ज  की  गई  ।

 रुपया  मगतान  क्षेत्र  को  होने  वाले  निर्यात  जानबूऋकर  कम  कर  दिए  गए  हैं  क्योंकि  उन

 देशों  द्वारा  भारत  को  आवध्यक  आयातों  की  पूर्ति  करने  में  कठिनाइयं  सामने  भा  रही  इसके

 परिणामस्वरूप  रुपया  मुगतान  क्षेत्र  को  होने  बाले  निर्यातों  में  1991  के  दौरान
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 जुटी
 ब  1990  में  उसी  अवधि  की  तुलना  में  रुपए  की  दृष्टि  से  39%  की  तथा  अमरीकी  डालर  क॑

 दृष्टि  स ेलगभग  5.4%  की  गिरावट  आई  1991  के  दोरान  सामान्य  मुद्रा
 क्षेत्र  को  होने  वाले  निर्यातों  में  रुपए  की  दृष्टि  से  39.4%,  की  तथा  निर्यातों  में  रपए  की  दृष्टि  से

 5.4%  की  बढ़ि  हुई

 निर्यातों  में  बम  वृद्धि  होने  के  कारणों  में  ये शामिल  रपया  मुगतान  क्षेत्र  में  स्थित

 देशों  को  होने  वाले  निर्यातों  में  विष्यव्यापी  उत्पादन  एवं  निर्यातों  में  प्रमुक्
 बिकसित  देशों  में  हमारै  कतिपय  कृषिगत  उत्पादों  की  विद्व  कीमनों  में  मुगतान
 धंतुलन  की  संकटपूर्ण  स्थिति  की  वजह  से  लागू  किए  गए  आयात  नियन्त्रण  जिससे  हमारा  धरेल्‌
 उत्पादन  प्रमाबित  हुआ  ठथा  निर्यात  ऋण  पर  ब्याज  दरों  में  तेजी  से  हुई  वद्धि  आदि  ।

 सरकार  ने  ब्यापार  नीति  सम्बन्धी  अनेक  सुधार  आरम्म  किए  हैं  जिनका  उद्देश्य
 नियर्ति  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  आयात  लाइसेंसिंग  को  काफी  हृद  तक  समाप्त  करना  तथा
 आयात  दइयाव  को  इष्टतम  बनाना  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  का  स्थान  एग्जिम  स्क्रिप्स  नामक

 एक  नए  दस्तावेज  ने  ले  लिया  इनके  जरिए  कुछ  किस्मों  के  कच्चे  संघटक  एवं  फालतू
 पु>ों  का  आयात  किया  जा  सकता  निर्यात  संवर्धन  के  एक  साधन  के  रूप  में  एक  श्रप्रिम
 सेंसिंग  की  प्रणाली  को  भी  सुदृढ़  किया  गया  है  ।  सरकार  ने  विनिदवयय  किया  है  कि  निर्यातकों  को
 स्‍्वीक्ृषत  बेंकों  में  विदेशी  मुद्रा  खाते  खोलने  की  अनुमति  दी  जाए  और  निर्यातकों  को  बिदेशी  ऋण
 सजित  करने  की  अनुमति  दी  ऐसे  खातों  से  निर्यात  से  जुड़े  आयातों  के  लिए  मुगतान  करने
 तथा  निर्यात  से  होने  बाली  भाय  को  ऐसे  खातों  में  जमा  करने  को  अनुमति  दी  आए  |  इसके  अलावा
 सरकार  ने  अम्य  उपाय  किए  हैं  जिनमें  ये शामिल  हैं  के  जरिए  नियन्त्रणों  को.कम

 निर्यात  के  लिए  क्रियाविधि  को  सरल  व्यापार  बोर्ड  को  सक्तिय  चुनिन्दा  देशों
 के  साथ  हिपक्षीय  व्यापार  तथा  उद्योग  के  राष्ट्रीय  संगठनों  के  साथ  परश्पर  क्रियाकलाप

 बातासकलित  होटलों  हारा  व्यय  कर  को  अदायगी

 232.  भरी  धारद  विधे  :  क्‍या  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 मुम्बई  में  |  अकहूद  1991  से  पहले  आंधिक  अथवा  वाताबुकलित  कितने
 होटल  थे  ;

 मुम्बई  में  |  1991  से  बातानुकलित  होटलों  और रेस्टो  रेंटों  में  बेचे  जाने
 वाले  पेय  पदार्थों  और  खाद्य  पर  लगने  वाले  15  प्रतिशत  व्यय  कर  से  बचने  के  लिए  किसने  होटलों
 ने  बाताबुकूलन  समाप्त  कर  दिया

 चाल  वित्त  वर्ष  के  दौरान  इस  कर  से  कितनी  राशि  एकत्रित
 और

 (8)  मुम्बई  में  बातानुकूलित  होटलों  के  बर्द  होने  के  कारण  सरकार  को

 कितना  घाटा  होगा

 बिश  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेइवर  :  मन्त्रालथ  में

 34
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 इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  फिर  यह  धुनिष्चिचित  करते  के  लिए  हर  संभव

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  जिन  व्यक्तियों  को  व्यय-कर  देना  है  वे  इस  दायित्व  से  बच  न  सकें  ।

 150  करोड़

 फ्रांस  तथा  अमरोका  के  साथ  व्यापार

 233.  भरी  बिलासराव  मागनाथराव  गूंडेबार  :  कया  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह॒

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  मारत  द्वारा  फ्रांस  तथा  अमरीका  के  साथ  किए
 गए  व्यापार  के  आंकड़े  क्‍या  और

 ब्यापार  को  बढ़ावा  देने  तथा  दुलंभ  और  सुलम  मुद्रा  क्षेत्रों  में  ब्यापार  असंतुलन  को

 दूर  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाजिज्य  सम्त्रालय  के  रात्य  मन्‍्त्री  पो०

 पिछले  दो  बर्षों  के  दो  रात  फ्रांस  और  संयुक्त  राज्य  भमरीका  के  साथ  मारत  का  व्यापार
 नमिम्तवत  रहा  :--

 देश  का  नाम  निर्यात  भाषात

 1989-90  1990-91  1989-90  1990-91

 जापान  2726.69  3025.25  28  3245.53

 फ्रांस  638.32  765.44  1611.75  1305.02

 संयुक्त  राज्य  4474.38  4795.52  4259,48  $5236.98

 अमरीका

 हिपक्षीय  व्यापार  में  वृद्धि  के  लिए  ब्यापार  तथा  सद्धोग  की  उदारीक्षत  नीति  के
 मलाबा  जो  अन्य  नियत  संवर्धन  उपाय  किए  जाते  हैं  वे  हैं  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  का

 मेलों  और  सरकारी  स्तर  की  वार्ताओों  में  भाग  लेना  ।

 विदेशी  बेंकों  हरा  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  निर्देशों  का  उल्लंघन

 234.  भी  भोरेदबर  साभे  :  क्या  विस  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारतीय  रिजयं  बेक  मे  1991  को  अपनी  आन्तरिक  रिपोर्ट  में  विदेशी
 बेंकों  ढ्रारा  उसके  निर्देशों  का  उल्लंघन  करने  का  उल्लेश  किया  5

 हई
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 (a)  यदि  तो  बया  सरकार  का  विदेक्षी  बेक़ों  के  कार्यों  की  जांच  करने  का  विचार
 भौर

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  दलबीर  :  मारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित
 किया  है  कि  1990  को  समाप्त  बषं  के  लिए  विदेशी  बेकों  के  कार्यकरण  की  उनकी  समीक्षा
 से  उनके  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  ऋण  देने  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  असफल  निर्यात
 क्षेत्र  का कम  वित्त  पोषण  करने  और  कई  विदेशी  बैंकों  दा रा  रुण  एककों  का  वित्त  पोषण  जारी
 रखने  के  प्रति  सामान्य  उदासीनता  दिखाए  जाने  का  पता  चला  बिल  वित्तपोषण  और
 फोलियो  प्रबंधन  के  क्षेत्रों  में  मी कुछ  अनियमिततायें  जानकारी  में  आई  समीक्षा  के
 स्वरूप  भारतीय  रिजवं  बक  ने  1991  में  समी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  संशोधित
 झौर  विस्तत  मार्गनिद्देश  जारी  किये  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  गया  था  कि
 उक्त  मार्गनिदंशों  का  किसी  प्रकार  मी  उल्लंघन  किए  जाने  पर  उसे  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा

 बहुत  गंभीरता  से  लिया

 (@)  दो  वर्षों  के  अन्तराल  पर  विदेशी  बेंकों  के  निरीक्षण  करने  के  लिए  मारतीय  रिजवं
 बंक  को  आन्तरिक  प्रणाली  बेकों  से  कहा  जाता  है  कि  वे  निरीक्षणों  में  बताई  गई
 श्रुटियों  को  सुघार  करने  या  दूर  करने  के  लिए  उचित  समय  के  अन्दर-अन्दर  उपयुक्त  कदम
 गम्मीर  अनियमितताओं  पर  बैंकों  के  प्रबंधन  के  साथ  चर्चा  मी  की  जाती

 और  उपयुक्त  भाग  और  के  उत्तर  के  संदमम  में  ये  प्रदन  ही  पंदा

 नंह्ठीं  होते  ।

 हक  रथा  कुनकरों  ओर  शिल्पकारों  का  धाहरों  को  ओर  पलायन

 235.  थी  मदन  लाल
 शी  धर्म

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंने  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  घोषित  की  गई  ओद्योगिक  और  वित्तीय  नीतियों  के
 कारण  देक्ष  के  हुथकरघा  बुनकरों  ओर  लझिल्फ्कार  मुखमरी  के  कगार  पर  पहुंच  गए  हैं  तथा

 दुशभव  जीवन  व्यतीत  कर  रहे

 यदि  ती  क्या  अनेक  हथकरधा  बुनकर  और  छद्िल्पकार  अपनी  आजीबिका  की
 शोज  में  अपने  गांव  छोडकर  दाहर  चले  गये  हैं

 यदि  तो  हथकरधा  बुनकरों  और  छशिल्पकार  विरोधी  नीति  अपनाये  जाने  के  क्या
 कारण  जिस  कारण  उत्हें  अपने  गांव  छोड़कर  दहुर  जाना  पड़  रहा  और  ह

 सरकाज़  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  वि.ए  जाने

 का  विचार  किया  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अप्तोक  :  ग्रामीण  डश्योग

 है
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 जिसमें  हथकरथा  उद्योग  भी  को  सुदृढ़  बनाने  और  इसके  संबर्धन  के  लिए  हाल  ही  में  घोषित
 तीति  का  उदेश्य  हथकरधा  उद्योग  को  और  ओजस्वी  बनाना  तथा  प्रोत्साहन  देना  है  ताकि  यह
 क्षेत्र  निर्यात  और  बिकास  के  संदमं  में  टी  गई  राहि  का  पूरा  प्रयोग  कर  सके  ।

 से  प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 खीमो  का  उत्पादन  और  निर्यात

 236.  भरी  बो०  एस०  विजय  राघथम  :  क्‍या  वाणिज्य  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  के  :

 कया  इस  व  चीनी  के  उत्पादन  में  अपूर्व  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मरत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  पो०  :

 सीमी  बषं  1991  में  चीनी  का  उत्पादन  119.05  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अतुम्ात  है  जबकि

 पिछले  चीनी  वर्ष  में  वह  109.89  लाख  मीटरी  टन

 भौर  सरकार  ने  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दौरान  वाणिज्यिक  तथा

 मानी  कोटा  निर्यातों  के  लिए  5.25  साख  मीटरी  टन  चीनी  रिलीज  को

 उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  लिलों  में  बंकों  को

 तई  शालाएं  लोलता

 237.  भ्री  हरि  कंबल  प्रसाद  :  क्‍या  बिक्त  सतत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  देबरिया  और  बलिया  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों
 की  दालाओं  की  बेंबबार  संख्या  क्‍या

 कया  सरकार  का  विचार  इन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  नई  शाखाएं  खोलने

 का

 यदि  तो  ये  शाखाएं  कहां-कह्ाँ  खोली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 जिस  सन्त्रालय  में  राश्य  मम्त्रो  दलओोर  :  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  भौर

 बलिया  जिलों  के  प्रामीण  केन्क्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  वी  शाखाओं  की  बेंक-वार  संख्या

 (30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  )  नीचे  दी  गई  है  :--

 श्ग



 लिखित  उत्तर  22  1991
 जनजजजजिज  अचल  आनलीओ  5  हनन  nee

 बेंक  का  नाम  जिले  में  शाखाओं  की  संध्या

 देवरिया  बलिया

 1.  भारतीय  टेट  बैंक  10  $

 2,  इलाहाबाद  बंक  2  3

 3.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  41  14

 4.  पंजाब  नेशनल  बेंक  17

 5.  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  3  5

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शाख्ाएं  खोलने  को  भारतीय  रिजवं  बैंर  की  वर्तमान
 नीति  के  आवश्यक  विवरण  सहित  प्रत्येक  जिले  में  पता  लगाये  गये  केन्द्रों  की  सूत्ची  उस
 जिले  के  लीड  बेंक  को  दी  जानी  होती  है  ।  लीड  सभी  बंकों  से  प्राप्त  सूचियों  का  समेकन
 करने  के  बाद  उसे  सिफारिश्  हेतु  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  माध्यम  मत  भारतीव  रिजवं  बंक
 के  पास  मेजने  के  वास्ते  जिला  कलेक्टर  को  प्रस्तुत  करता  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1990-95)
 के  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाओं  का  खोला  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और
 इसलिए  इन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोली  जाने  वाली  शाखाओं  की  संख्या  का  अनुमान  लगाना
 सम्भव  नहीं  है  ।

 सरकारो  भंडार  से  बेचे  गए  सोने  को  खरोद

 238.  भ्री  दांकर  सिंह  बधेला  :
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 कब्या  वित्त  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  1991  में  विदेशी  मुद्रा  में
 घन  जुटाने  के  लिए  कितनी  मात्रा  और

 मूल्य  का  सोना  बेचा  जिसे  दुबारा  वापिस  खरीदने  का  विकल्प  भी  रखा  गया  और

 सरकार  इस  सोने  को  कब  तक  खरीद  लेगी  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  भरत्री  रामेहबर  :  केन्द्रीय  सरकार  ते  सरकारी
 खाते  में  जब्त  किए  गए  20  मी  ट्रिक  टन  सोने  16  1991  को  हुए  लीज  करार  के
 अनुसार  मारतीय  स्टेट  बैंक  को  लीज  पर  दिया  इसके  बाद  18  1991  के  समभीते  के

 मारतीय  स्टेट  बैंक  ने  यूनियन  बेंक  आफ  स्विटजरलेन्‍्ड  के  साथ  श्रीद  के  विकल्प
 सहित  एक  विक्रय  सौदा  किया  |  भारत  सरकार  हारा  मारतीय  स्टेट  बेक  को  लींज  पर  दिए  गए
 सोने  का  कुल  जिसका  आकलन  लन्दन  मेंटल  एक्सचेंज  में  सोने  की  95  प्रतिशत  कीमत  पर
 किया  गया  2004  लाख  अमेरिकी  डालर  बनता  है  ।

 भारतीय
 स्टेट

 बेक  खरीद  के  विकल्प  का  प्रयोग  आरम्भ  करेगा  जिसकी  किस्त
 25  199]  को  देव
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 यपुमापार  क्षेत्र  क ेलिए  ओर  अधिक  बसे

 239.  श्री  बी०  एल०  वर्मा  कया  जल-भूतल  परिबहन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा

 दिल्‍ली  मे  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  इस  समय  कुल  कितनी  बसें  चल  रही
 हैं  भौर  यमुनापार  क्षेत्र  में  चलने  बालो  बसों  की  संख्या  कितनी

 दिल्‍ली  की  जनसंख्या  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  हेतु  कुल  कितनी  बसों  की  आवश्यकता
 हैः

 क्‍या  सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्सबम्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  यमुनापार  क्षेत्र  द ैनिक  यात्रियों  की  अत्यधिक  भीड़-माड़  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  वहां  और  बसें  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  जगदीश  :

 31-10-91  को  दि०  प०  नि«  के  तहत  चलने  वाली  बसों  की  कुल  संख्या  4580  भी  जिसमें  620
 प्राइवेट  बसे  शामिल  हैं  ।  यमुना  पार  क्षेत्र  में  चलने  वाली  बसों  की  संख्या  1039  थी  जिसमें  71
 प्राधवेट  बस  शमिल  हैं  ।

 से  पंचवर्षीय  योजमा  हेतु  सड़क  परिवहन  पर  काय  दल  ने  दिग्प०नि०
 की  बसों  और  प्राइवेट  बसों  के  लिए  व  1991-92  के  लिए  बेड  सम्बन्धी  निम्नलिखित

 ताएं  परियोजित  की  हैं  :

 विग्पन्नि०  ,  प्राइवेट  बचें  कल

 6019  2408  8427

 (8)  वित्तीय  कठिनाइयों  क ेकारण  इस  समय  दि०प०नि०  यमुना  पार के  क्षेत्र  के  लिए
 और  बसें  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  नहीं  सरकार  ने  दि०  प०  नि०  के  मुकाबले  अधिक

 किराए  ढांचे  पर  प्राइवेट  आपरेटरों  को  और  स्पेशल  स्टेज  करिज  परमिट  देने  सम्बन्धी  एक
 स्कीम  लाग  करने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  से  सिफारिश  की  प्राइवेट  आपरेटरों  को और  अधिक

 स्टेज  करिज  परमिट  देने  के  लिए  भी  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहा  गया  है  जो  यम॒ना  पार  सहित  दिल्‍ली
 सभी  भागों  में  पर्याप्त  सेवाएं  प्रदान

 मारतोय  अधथंव्यवस्था  के  बारे  में  मारतोप  रिजय  बंक
 और  अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आंकड़ों  में  मिन्‍्नता

 ]

 240.  श्रो  हरि  किशोर  :  क्या  विश  भगत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  मारतीय  अर्थंव्यवस्था  के  विकास  के  बारे  में  भारतीय  रिजर्व  बंक  के  आंकड़ों
 झौर  अस्‍्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आंकड़ों  में  चिन्ता  है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धे  ब्यौरा  कया

 |

 १
 गो ।  क्‍या  इस  मामले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के साथ  उठाया  गया  है  क्ष्योंकि  यह

 ।  मामला  हमारी  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  से  सम्बन्धित  और

 यदि  तो  इसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  राभेहबर  :  जी  नहीं  ।

 से  ये  प्रषन  पेदा  ही  नहीं  होते  ।

 इक्थिटो  निर्गंम/ऋण  पत्रों  के  लिए  आवेदनों  को  स्वीकृति  में  विलस्व

 241,  भी  सोमजोमाई  डासोर  :  वया  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  माह  के  दौरान  पूंजी  निगम  नियंत्रक  ने  कितनी  कम्पनियों  के  इक्विटी
 निर्गेम/ऋण  पत्रों  के  आवेदनों  को  स्वीकृत  किया

 कया  अभो  भी  अधिकांश  ऐसे  आवेदन  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक  की  मंजूरी  के  लिए
 लंबित

 यदि  तो  कितने  आवेदन  लंबित  हैं  ओर  उनमें  बिलम्ब  के  क्या  का रण
 क्‍या  सरकार  का  समयवद्ध  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  इन  आवेदनों  को  मंजूरी  वेने

 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  पिद्लले  तीन  महीने  के  दौरान

 1991)  इक्विटी/ऋण  पत्रों  को  जारी  करने  के  लिए  पब्लिक  लिमिटेड  कंपमियों
 से  प्राप्त  206  आवेदम  पत्रों  पर  पूंजी  निगंम  नियंत्रक  द्वारा  कारंबाई  की  गयी

 और  चूंकि  कम्पनियों  ने  पूर्ण  सूचना  उपलब्ध  नहीं  करायो  है  और  कुछ  मामलों
 में  कम्पनियों  द्वारा  प्रेषित  प्रस्ताव  इक्विटी/ऋण  पत्रों  को  जारी  करने  सम्बन्धी  मार्ग  निर्वशों  के
 अनुरूप  नहीं  इसलिए  उपरोक्त  वर्णित  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  33  आबेदन-पत्रों  पर  आज  तक
 कारंवाई  नहीं  की  गई

 से  उपरोक्त  और  थें  दिये  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आवेदन  पत्रो  को  अनुमोदित  किये  जाने  का  भ्रइन  नहीं  उठता

 कचले  रेहाम  का  उत्पादन

 242.  झो  सो  ०  पी०  भुदालगिरियप्पा  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  व  1990  के  दोरान  कच्चे  रेशम  का  कितना  उत्पादन

 क्या  देश  में  व  1994-95  तक  पांच  पारम्परिक  राज्यों  और  बारह  अन्य  राज्यों  में
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 रेशम  का  उतटयादन  बढ़ाकर  15,000  टन  करने  के  लिए  विष्व  बंक  की  700  करोड़  रुपये  की  सहायता
 से  परियोजना  आरम्म  की  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कया  है  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  अद्ोक  :  (१)  वर्ष  1990-91  के  दौरान

 देश  में  कच्ची  रेशम  का  उत्पादन  12,665  मि०  टन  हुआ  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 विद्व  बेंक/स्विस  सहायता  प्राप्त  एक  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  पांच  परंपरागत

 राज्यों  जम्मू  और  तमिलनाडु  और  पद्िचम  तथा  बारह
 प्रायोगिक  राज्यों  उत्तर  मध्य

 हिमाचल  पंजाब  और  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  यह  परियौजना
 बर्ष  1989-90  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  जिसका  प्रारंभिक  परिव्यय  555.30  करोड़  रु०  है  जो
 कि  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  है  ।

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  समग्र  लक्ष्य  सिम्नोकत  अमुसार

 ु  ,  अतिरिक्त  हाहतुृती  रोपण  के  लिए  57,600  हेक्टेयर  क्षेत्र  का  विकास

 कोसों  का  उत्पादन  58,700  टन  तक  बढ़ाना  ।

 कच्चे  रेशम  का  6,000  टन  का  अतिरिक्त  उत्पादन  ।

 ]  मिलियन  व्यक्षितयों  को  अतिरिक्त  रोजगार  प्रदान

 निर्यात  आय  बढ़ाकर  900  करोड़  रु०  तक  करना  ।

 .  भारतीय  रेशम  की  क्वालिटी  और  उत्पादकता  में  सुधार  करना  ।

 .  बीज  कोसों  के  विपणन  तथा  करची  रेशम  की  प्रोसेसिंग

 और  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  इन्फरा  स्ट्रक्चर  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 नाबाद  और  आई०  डी०  ढो०  आई०  के  जरिए  कीट  ट्विस्ट्रो  ओर

 बीज  उत्पादकों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  ।
 ९०

 9.  महिलाओं  को  रोजगार  रेशम  उत्पादन  बिकास  में  एन०  जी०  ओ०  को  शामिल
 करने  आदि  जैसी  बांछनीय  सामाजिक  रूप  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगस  को  लिलें

 243.  भी  विधयनाथ  शास्त्री  ;  बया  बस्तर  मन्त्री  यह  बत्र।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  तियंत्रण  में  कौन-कौन-सी  कपड़ा  मिलें
 बल  रहो

 इन  मिलों  की  वित्तीय  स्थिति  कया  oo
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 क्‍या  सरकार  के  पास  इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  वा  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उन  मिलों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  योजना  है  जिनकी  अधिग्रहण
 अवधि  निकट  भविष्य  में  समाप्त  होने  वाली  है  ?

 WEN  बस्त्र  सात्रालय  के  राज्य  स्त्री  अशोक  :  (१)  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय
 वस्त्र  निगम  द्वारा  9  राष्ट्रीकृत  एककों  के  अतिरिक्त  निम्तलिखित  2  एककों  का  संचालन  किया
 जाता  है  :

 (1)  लक्ष्मी  रतन  काटन  कानपुर  ।

 (2)  अथर्टन  काटन  कानपुर  ।

 (8)  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इन  दोनों  मिलों  द्वारा  उठाया  गया  निबल  घाटा  नीचे
 दिया  गया  है  :

 मिल  का  नाम  वर्ष  1990-91  में  निबल  थाटा
 रु७

 लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स

 2.  अथरटन  काटन  मिल्स

 ओर  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  तक  केन्द्रीय  सरकारद्वारा  कानपुर  स्थित  2

 एककों  के  प्रबंधन  को  अधिगृहीत  किया  गया  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  प्रबंधित  एककों  के

 राष्ट्रीयक रण  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  सम्बद्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखने  के  उचित

 धस्मय  पर  लिया  जाएगा  जिनमें  कानपुर  स्थित  एकक  भो  शामिल

 उत्तर  प्रदेधा  में  कृषि  क्रेडिट  का  योजना  का  कार्यास्वयन

 244,  भर  राजैशा  अग्निहोजी  :  कया  बित्त  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  कुछ  बेंक़ों
 ने

 उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  क्रेडिट  काई  योजना  शुरू
 की

 (@)  यदि  तो  इस  योजना  के  लिए  किन-किन  जिलों  का  चयन  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  राज्य  के  सभी  जिलों  में  लागू  करने  का

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  बया  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  सरजालय  में  राक््य  सरत्री  दलबोर  से  क्षेत्र  के  बेंक  किसानों

 को  सरखता  से  एवं  समय  परें  ऋण  प्रदान  करने  तथा  कृषि  क्षेत्र  क ेलिए  ऋण  प्रवाह  में  वृद्धि  करने  के

 प्रयोजन  से  किसानों  को  क्रेडिट  कार्ड  जारी  करते  जैने  उपाय  स्वयं  करते  ये  का  उन  किसानों  को

 दिए  जाते  हैं  जिनका  रिकाझई  अच्छा  होता  है  ताकि  वे  उत्पादन  निबेद्य़ों  को  लागत  को  पूरा  करने  के
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 लिए  बिना  कठिनाई  के  कृषि  ऋण  प्राप्त  कर  सके  ।  उपलब्ध  सूचना  वे  कृषि  क्रेडिट  कार्ड
 योजना  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सहित  राज्यों  के  चने  हुए  क्षेत्रों  में  देना  यूनियन  बंक  ऑफ

 बेंक  आफ  न्यू  बेंक  आफ  आन्ध्रा  विजया  इंडियन  ओवरसीज
 घिडीकेट  पंजाब  एंड  सिंध  भारतीय  स्टेट  केनरा  युनाइटेड  बेंक  ऑफ

 इलाहाबाद  पंजाब  नेह्नल  कार्पोरेशन  सेंट्रल  बंक  आफ  थूको  स्टेट  बेंके
 आफ  मैसूर  और  बेक  आफ  बड़ोदा  द्वारा  की  गई  है  ।

 पब्लिक  लिसिटेड  कम्पनी  को  असाधारण  अस  अठक/वा पिक  भाम  बठक  के  लिए
 प्रतिनिधियों  के  सत्यापन  के  लियम

 ]

 245.  भरी  गुमानमल  लोहा  |  क्या  स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मरत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनी  को  असाधारण  बेठक/वाधिक  आम  बंठक  के  लिए
 प्रतिनिधियों  का  सत्यापन  करने  हेतु  कौन  से  नियम  बनाए  गए

 क्या  आपात  आम  बंठव/वाषिक  आम  बंठक  में  मतदान  से  पहले  अश्बा  मतदान  के
 बाद  ऐसा  सत्यापन  किया  जाता  और

 यदि  तो  जिस  बंठक  के  सन्दरमं  में  प्रतिनिधि  सत्यापित  किए  गए  उसके  रह
 कर  दिए  जाने  की  स्थिति  में  ऐसे  प्रतिनिधियों  का  कानूनी  दर्जा  कया  होगा  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  भ्याय  एवं  कम्पनी  कार्य  मस्वालप  में
 राज्य  सन्त्री  रंगराजन  :

 से
 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  176  की

 उपधारा  (7)  में  प्रावधान  है  कि  कंपनी  की  बेठक  में  अथवा  उसमें  प्रस्तावित  किसी  संकल्प  पर
 मत  देने  का  हकदार  हर  सदस्य  बठक  के  प्रारम्म  के  लिए  नियत  समय  के  चौबीस  घंटे
 पूर्व  प्रारम्म  होने  बाली  और  बंठक  की  समाप्ति  पर  अन्त  होने  वाली  कालावधि  के  दोरान  उन
 परीक्षियों  जो  निविष्ट  किए  गए  कम्पनी  के  कामकाज  के  समय  के  दोरान  किसी  समय
 निरीक्षण  करने  का  हकदार  होगा  परन्तु  यह  तब  जबकि  ऐसा  निरीक्षण  करने  के  अपने  आशय
 की  तीन  से  अन्यून  दिन  की  लिखित  घूचना  वम्पनी  को  दे  दी  गई  है  ।

 कम्पनियों  द्वारा  अपने  संगम  अनुच्छेद  में  निर्धारित  परीक्षिप्रों  का  प्ररूप  अधिनियम  की

 अनसूची  IX  में  निर्धारित  प्ररूप  के  यथासम्भव  समान  होना  चाहिए  शोर  बेठक  की  तारीख  भी
 उसमें  दी  गई  होनी  चाहिए  ताकि  उन  जिनके  लिए  परीक्षियों  के  उक्त  दस्ताबेज  वास्तविक
 रूप  में  निरदिष्ट  तथा  निष्पादित  किए  गए  के  पश्चात  होने  बाली  बंठकों  में  उन  परीक्षियों  का

 भनुचित  प्रयोग  न  हो  सके  ।

 नई  जल-भूतल  परिवहन  नोति

 .

 246.  भी  शिव  शरण  वर्मा  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  जग्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे ॥
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 (%)  क्‍या  सरकार  ने  एक  नयी  जल-मृतल  परिवहन  नीति  बनायी  और

 यदि  तो  तत्सम्बरधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मत्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  जगदोधा  :

 नहीं  ।

 )  प्रएन  नहीं

 खीलो  निर्यात  कोटे  में  कठौतो

 247.  भी  सुखदेव  पासवान  :  कया  बाणिल्य  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  संयुक्त  राज्य  चीनी  1948  ओर  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  कोटा  के
 अन्तगंत  अधिमान्य  चीनी  निर्यात  कोटे  में  कटोती  होने  के  कारण  सरकार  को  बिदेक्षी  मुद्रा  में  अब
 तक  कितती  वाबिक  क्षति

 क्या  चीनी  निर्यात  कोटे  को  पुनः  लागू  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  का रण  हैं  ?

 *++  ६४६
 मी०  टन  चीनी  का  कोटा  चूंकि  भारत  सूश्षे  ओर  अन्य  क।रणों  से  सुपुर्दगी  अवधि  1980-81
 के  लिए  इस  कोटे  को  पूरा  नहीं  कर  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ने  यह  कोटा  वापस  ले

 इस  कोटे  को  वर्ष  1983  में  पुनः  शुरू  करके  कोटे  की  मात्रा  10,000  मी०  टन  कर  दी  गई
 थी  जो  अमी  लाथू  है  ।

 व  1991-92  में  भारत  के  लिए  चीनी  का  अमेरिकी  आयात  कोटा  10,571  मी०  टन
 निर्धारित  किया  गया  जबकि  वर्ष  1990-91  के  दौरान  यह  16,273  मी ०

 टन  था  ।  अमेरिका  प्रति  बं  विभिन्‍न  देशों  के  लिए  चीनी  का  आयात  कोटा  निर्धारित  करता

 कोटा  निर्धारित  करने  में  एक  महृस्वपूर्ण  मुद्दा  अमेरिका  में  चीनी  का  घरेलू  उत्पादन  जो  कि

 इस  बधधं  काफी  अधिक  रहा  है  ।  इसे  देखते  हुए  मारत  का  कोटा  कम  किया  गया

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  विदेशी  मुद्रा  के  घाटे  का  प्रधनत  नहीं

 बेंक  डकेतियां

 ह

 248,  शीणतो  धुलित्रा  महाजन  :  क्या  जिस  समरत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  हस  बष  बंक  डकंती  की  घटनाओं  में  बढ़ि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 प्रश्येक  मामले  में  बेंकवार  कितनी  जानें  गईं  भौर  कितनी  घनराशि  लूटी  गई  और
 इसकी  क्षतिपूति  किस  रूप  में  की  गई  ?

 बिस  सनत्रालय  में  राज्य  समत्री  दलथोर  :  और  उपलब्ध  सूचना  के
 जहां  वषं  1990  के  दौरान  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  में  लूट-पाट/डकतियां  की  169

 घटनाएं  घटी  वहां  जनवरी  से  199]  3  दौरान  बैंक  लूट-पाट/डकतियों  की  मात्र  84
 चटनाएं  घटी

 1-1-91  से  30-9.91  की  अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  में  जो  बैंक

 पाट,डकंतियों  की  घटनाएं  घटी  और  उनमें  अन्तग्रंस्त  घनराशि  तथा  जो  जीवन  क्षति  उससे
 संबंधित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 जहां  तक  क्षतिपूर्ति  के  मुगतान  का  संबंध  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 विवरण

 1-1  9।  से  30-9-91  को  अवधि  के  दोरान  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों
 में  घटी  बेक  लूट-पाट|इकतियों  से  सम्बस्धित  घटनाओं  में  अंतक्ंत्त

 धन  राशि  तथा  उनसें  सारे  गए  व्यक्षितयों  को  संखूुया

 क्रम  बक  का  नाम  मामलों  संबंधित  मारे  गए

 सं०  की  सं०  राधि  व्यक्ति

 (%o  लाक्ष  में )

 1  2  3  4  5

 1.  इलाहाबाद  बेक  10  8.86  न+

 2.  बेक  आफ  बड़ोदा  1  2.00  --

 3,  बैंक  आफ  इंडिया  9  22,12  12

 4.  बैंक  भाफ  महा  राष्ट्र  1.14  न

 5.  केनरा  बक  5  13.77

 6.  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  6  4.19  —

 7.  इंडियन  बेंक  ]  0.79  न

 8.  इंडियन  ओवरसीज  बेंक  1  19.11  —

 9.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामस  2  3.70  --

 10.  पंजाब  एन्ड  सिध  बेंक  6  23.62  —
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 व  2  3  4  5

 11.  पंजाब  नेशनल  बंक  13  40.69  1

 12.  भारतीय  स्टेंट  बेंक  10  135.51

 13.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  2  704  5

 14.  स्टेट  बैंक  आप  सौराष्ट्र  2  0.06  1

 15.  यूकों  बेंक  2  1.14  न

 16.  यूनियन  बंक  आफ  2  0.56  --

 17.  यूनाइटेड  बंक  आफ  ईडिया  11  17  53  1

 84  301.  83  21

 ए०  एस०  90  तोपों  की  खरीद

 249,  कुमारी  उम्रा  मारती  :  क्या  रक्षा  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  का  ब्रिटिश  १०  एस०  90  स्वप्रणोदक  तोपें  खरीदने  का  विचार

 यदि  तो कब  और

 इस  को  मुझ्य  विशेषताएं  क्या  हैं  तथा  बोफोसं  तोप  की  तुलना  में  इसकी  क्षमता
 कितनी  है  ?

 रक्षा  मग्त्री  वारद  :  से  सेना  को  स्व-प्रणोदी  तोपों  की  सप्लाई
 के  कई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  जिनमें  ब्रिटिश  vo  एस०  90  भी  शामिल  तोपों  की  सप्लाई  के
 संबंध  में  प्राप्त  इन  विभिन्‍न  प्रस्तावों  का  अभी  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 उच्चतम  ग्यायालय  न्यायालय  में  सामलों  का  निपटान

 251.  भी  पवन  कसार  बंसल  :  बया  स्याय  और  कंपनों  कार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उच्चतम  न्यायालय  में  उच्च  न्यायालय  में  न्याय।धोक्षों  की  संख्या  में  बद्ध  करने
 के  पदचात  इनमें  मामलों  के  निपटान  की  दर  में  कोई  विज्ेष  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  मामलों  को  शीध्र  निपटाने  और  लंबित  पड़े  मामलों  के  ढेर  को  शीघ्र
 निपटाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  स्याय  और  कंषनों  कार्य  धंधालतव  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  जो  हां  |  सुस्पष्ट  सुधार  हुआ  उ्जतम
 स्यायालय  के  मामले  में  1-1-90  को  लंबित  मामलों  को  संख्या  201383  थी  जो  घटकर
 1-10-1991  को  135374  रह  गई  जहां  तक  उच्च  न्यायालयों  का  संबंध  यज्षपि  अभिक

 ]
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 संख्या  में  मामले  संस्थित  किए  जाने  के  गारण  लंबित  मामलों  की  संख्या  में  वरद्धि
 हुई  पिछले  कुछ

 वर्षों  के  दौरान  निपटाए  गए  मामलों  की  गति  और  निपटाए  जाने  वाले  मामलों  की  संख्या  में  वद्ध

 हुई  1989  में  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  770946  थी  जबकि  1985  में  निपटाए  गए
 मामलों  की  संख्या  605698  थी  !

 समय-समय  पर  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  ऐसे  मामलों  को

 जिनमें  विधि  के  समान  प्रश्न  अतवलित  होते  एक  समूह  में  ऐसे  मामलों  को  जिन्हें  शीघ्र

 निपटाया  जाना  अपेक्षित  पू्विकता  विशेषज्ञ  न्यायपीठों  के  गठन  आदि  ज॑से  विभिन्‍न  अन्य
 उपाय  किए  गए  उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायपीठों  का  इस  प्रकार  गठन  दिया  जाता  है  कि  वे

 अधिक  अवधि  तक  कार्य  करें  और  कार्य  का  इस  प्रकार  आाबंटन  किया  जाता  है  कि  एक  प्रकार  के

 मामले  उसी  न्यायपीठ  के  समक्ष  आ  जाएं  |  विभिन्‍न  जिनके  अंतगंत  बकाया  समिति
 जिसने  उच्च  न्यायालयों  में  बकाया  पड़े  मामलों  की  समस्या  पर  विद्यार

 किया  रिपोर्ट  में  अतविष्ट  प्रक्रियात्मक  और  अधिकारिता  विपयक  सुधार  के  संबंध  में  सिफाशें

 भी  समी  उच्च  राज्य  सरकारों  और  संबचित  कंद्रीय  मंत्रालयों  को  उपयुक्त  अनुबर्ती
 कारंवाई  के  लिए  भेज  दी  गई

 नहावा  सेवा  पतन  कस्टमर  गोदास  में  लोरी

 252.  श्री  गुरदास  कासत  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  बे  दौरान  नहावा  सेवा  पत्तन  के  कन्‍्टेनर  गोदाम  में  कितनी  बार

 चोरियां  हुईं  तथा  इन  घटनाओं  में  कितने  मूल्य  के  सामान  की  चोरी

 इन  गोदामों  के  मालिकों  का  ब्योरा  क्‍या  और

 उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मन्नी  जगदीश  :  (१)  से

 कबल्टेनर  फ्रेंट  स्टेशन  पर  एक  वेयरहाउस  जिसका  प्रबन्धन  करद्रीथ  भंडारण
 निगम  डब्ल्यू०  द्वारा  किया  जाता  केन्द्रीय  मंडारण  निगम  का  सूचना  के

 अमुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  लगभग  16,000  रु०  के  सपान  की  चोरी  हुई  |  सी०  ड्ब्ल्य ू०
 सी०  ने  पुलिस  के  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  आई०  दर्ज  करवा  दी

 कलकतसा  पतन

 253.  प्रो०  मालिनो  मट॒टाब्ाय  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 बया  पिछले  कई  वर्षों  से  कलकत्ता  पत्तन  पर  ढोये  जाने  वाले  माल  के  टन  मार  में
 तथा  माल  ढोने  वाले  जहाजों  की  सख्या  में  कमो  आ  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  कया  कारण

 क्‍या  कलकत्ता  पत्तन  भौर  गोदी  में  मजदूरों  ओर  कमंचारियों  की  संख्या  में  भी  कमी

 आई
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 यदि  तो  भर

 (&)  कलकत्ता  पत्तन  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ह्वारा  क्या  उपाय  किए
 गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश्  :
 कलकत्ता  पत्तन  पर  हैडल  किए  जाने  वाले  टनेज  में  बोई  कमी  नहीं  हुई  है  लेकित  कलकत्ता  पसन

 पर  हैंडल  किए  जाने  वाले  जहाजों  की  संख्या  कम  हो  गई  है  ।

 (@)  गत  पांच  वर्षों  के  ब्यौरै  इस  प्रकार  है  :--

 बषं  हैडल  किया  गया  टनेज  हैंडल  किए  गए  जहाजों

 (000  एम०  की  संख्या

 1986-8  12072  1400

 1987-88  13071  1394

 1988-89  14223  1364

 1989-90  14689  1393

 1990-91  15420  1366

 यह  कमी  पार्सल  के  आकार  में  वृद्धि  के कारण  हुई

 गत  पांच  वर्षों  में  हुई  कमी  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  कलकत्ता  पत्तन  में  कमंचारियों  की  संश्या

 1986  28424

 1987  26849

 1988  26431

 1989  25702

 1990  24846

 निम्नलिखित  उपाय  गए  हैं  :--

 (1)  बड़े  जहाजों  की  बर्थिग  के  लिए  डुबाव  में  सुधार  ।

 (11)  कार्गो  की  शीघ्र  हैंडलिग  के  लिए  उपकरणों  में  सुधार  ।

 (11)  नई  तेल  जेंटूटी  का  निर्माण  व  रके  क्षमता  में  वृद्धि  ।
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 कटक  जिले  में  राष्ट्रीयक्रृत  बेकों  को  मई  हाल।एं  लोखना

 254.  श्री  श्रीकास्त  जैना  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 (+)  उड़ीसा  के  कटक  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  की  कितनी  शाह्षाएं

 कया  स*कार  का  इस  जिले
 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  नई  शाखाएं  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  ये  शाखाएं  खोली  और

 (9)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  सिह):(क)  उड़ोसा  के  कटक  जिले  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  की  165  शाखाएं  है  |

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लाखाएं  खोलने  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  वर्तमान  नीति
 के  आवश्यक  विवरण  सहित  प्रत्येक  जिले  मे पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  उस  जिले  के

 लोड  बक  को  दी  जानी  होती  लीड  सभो  बेंको  से  प्राप्त  सूचियों  का  समेकन  करने  के  बाद
 उसे  सिफा  रिष्  हेतु  तथा  संबंधित  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास  भेजने

 के  वास्ते  जिला  कलेक्टर  को  प्रस्तुत  करता  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1990-95)  के

 सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  की  शाखाओं  का  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है और  इसलिए  इन  जिलों
 के  प्रामीण  छ्षेत्रो  मे ंखोली  जाने  वाली  शाखाओों  को  संख्या  का  अनुमान  लगाना  सम्मव  नहीं

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राशमार्गों  का बिकास

 255.  क्री  काशोराम  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेगे

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  रा  ट्रीयराज  मार्गों  के  विकाम  के  लिए  गुजरात  सरकार

 द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  भेजे  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उनमें  से  मंजूर  किए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए
 कितनी  घनराशि  मंजूर  की  गयी

 ह

 शेष  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  मंजूर  की  गयी  परियोजनाओं  में  से किसो  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  में  विलंब

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोह  :  और

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  1-4-88  से  31-3-91  तक  को  3  वर्ष  को  अवधि  के  लिए
 219.11  करोण  ₹०  के  संचित  वाषिक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  मंत्रालय  ने  निधियों  की  उपलब्धता  और
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 सकल  प्राथमिकताओं  को  मद्देनजर  रखते  हुए  127.24  करोड  रुत  लागत  के  164  प्रस्ताव  भनुमोदित
 किए  थे  ।

 1-4-91  को  लंबित  12  प्रस्तावों  में  से  5  प्रस्ताव  1991-92  के  दौरान  अनुमोदन  के

 लिए  लिए  गए  शेष  प्रस्ताओं  के  संबंध  में  स्पष्टीब.रण  के  लिए  राज्य  लो०  नि०  वि०  के  साथ

 पश्र  ध्यवह्षार  किया  जा  रहा

 और  (2)  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  स्वीक्वत  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  पर

 कार्य  को  प्रगति  सामान्य  तौर  पर  संतोषजनक  तथापि  1986-87  में  स्वीकृत
 बदोदरा  राष्ट्रीय  एक्सप्रेस  वे  के  निर्माण  काय  में  संविदात्मक  जिनको  अब  काफी  हृद  तक

 हुल  कर  लिया  गया  के  कारण  अपेक्षाकृत  विलम्ब  हुआ  है  ।

 सिड़ोकेट  बेंक  में  भनुसलित  जातियों  थित  जनजातियों  के

 कमंचारियों  को  पदोन्नति  में  भारक्षण

 256.  थी  शाम  बिलास  पासथान  :  बया  विख  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  सिडीकेट  बेक  को  1978  से  भागें  सभी  श्रेणियों  में
 जातियं  चित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को  पदोन्नति  में  आरक्षण  देन  का  निदेश

 दिया
 ह

 यदि  तो  क्या  सिडीकेट  बंक  ने  इस  निदेश  को  कार्यान्वित  जिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंश्ासस  में  राज्य  मंत्री  दलबओोर  :  मारत  के  माननीय  उच्चतम
 स्यायालय  ने  1990  की  पुनरोक्षा  याचिका  संख्या  592  ओर  608  के  1-4-1991  के  आदेश  के  साथ
 पठित  रिट  याचिका  संख्या  847/87  में  10-8-1990  को  दिए  गए  निर्णय  में  सिडीकेट  बंक  का  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  यह  निदेश  दिया  है  कि  वहू  अपने  अधिकारी  संवर्ग  में  पदोन्नति  के  लिए
 1-1-1978  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुखूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यबस्था

 रे

 हां  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रदेद्ा  में  भ्रामोण  बकों  में  अभिपसितताएं

 257.  श्री  राजबीर  सिह  :  गया  बि्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  को  ग्रामीण  बंकों  की  कुछ  शाखाओं  में  अनियमितताओं  का  पता
 चला  है  ;

 (aY  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उसके  लिए  किसी  जांच  समिति  का  गठन  किया  गया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  गया  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  है  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कार्यरत  क्षेत्रीय  प्रामीण  बंकों  में

 कोई  गम्मीर  अनियमितताएं  नहीं  पाई  गई  तथापि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  अधिकांश  हूप  से  लक्ष्यगत

 समूहों  को  वित्तीय  सह  यता  प्रदान  करने  और  देय  रकमों  की  वसूली  न  होने  के  कारण
 बित्तीय  कमजोरियों  के  शिकार  होते  जब  कभी  भी  किसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  के  का्यंकरण  के
 बारे  में  शिकायत  प्राप्त  होती  तो  उसकी  जांच  की  जाती  है  और  सम्बन्धित  अधिकारियों  को

 निवारक  उपाय  करने  का  परामछ्शं  दिया  जाता  है  ।

 विश्तोय  संस्याओं  का  लिभोकरण

 258.  भ्री  फूल  चर्द  वर्मा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  वित्तीय  संस्थाओं  के  निजीकरण  का  कोई  प्रल्‍ताव  है  और

 (  यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जिस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दबलबीर  :  सरकार  हस  संमय  विशीय
 संस्थाओं  के  निजीकरण  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही

 )  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 शिपो  से  गोलियां  गायबਂ  धावंक  से  समाचार

 259.  भी  सृत्युंजय  नायक  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  ध्यान  29  1991  के  में  डिपो  से
 गोलियां  मामला  दबाने  की  कोशिशਂ  शीर्षक  से  प्रकादित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  हस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  है  तथा  संबंधित
 कमंचारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  द्रव  :  से  1989  को  गोला  बारूद
 भरतपुर  में  रेल  से  प्राप्त  सामान  की  छेप  में  762  मि०  मी०  तोपों  के  5762  गोलों  की  कमी
 पाई  गई  |  ख्ाम्राम  की  जांख  करने  पर  यह  देखा  गया  कि  जिन  बक्सों  में  गोले  कम  थे  उनमें  से  कुछ
 बकसों  में  इंटें  तथा  रोडी  भरी  हुई  सेना  अधिकारियों  ने  गोला  बारूद  में  हुई  इस  कभी  की  जांच करने  के  लिए  एक  जांच  अदालत  गठित  की  |  जांच-अदालत  हस  बारे  में  कोई  सुझाव  नहीं  दे  सकी
 कि

 कम  पाए गए
 गोला-बारूद  को  बापस  कंसे  प्र।प्त  किया  अदालत  ने  इस  डिपो  के  5

 2  गे  र-कमीशन  प्राप्त  अफसरों  तथा  2  सिविन्नियन  स्‍्टोर-कीपरों  के  विरुद्ध  कत्तंथ्य  की

 ग़
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 अवहेलना  के  लिए  प्रशासनिक  तथा  अनुशासनिक  कारंवाई  किए  जाने  की  सिफारिश  की  |  सेनिक
 कारमियों  के  विरुद्ध  अपेक्षित  कारंवाई  पूरो  कर  ली  गई  है।सिविलियत  कमंचारियों  के  विरुद्ध  अभी

 अनुशासनिक  कारंवाई  चल  रही

 मकद  प्र  तिपूरति  सहायता  बापस  लिये  जाने  नई  व्यापार  नोति  को  धोषणा

 किए  जाने  के  पदचात  निर्यातकों  को  होने  वालो  समस्‍यायें

 260.  प्रोਂ  शाम  कापसे  :  वया  वाणिफ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  वापस  लिए  जाने  तथा  नई  व्यापार  नीति  की  घोषणा

 हो  जाने  के  पश्चात  निर्यातकों  को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंबी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किये  हैं  अथवा  करने  का  विचार

 वानिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  चिदस्थ  :  से

 दिनांक  3-7-1991  मे  नकद  प्रतिपूति  सहायता  योजता  तमाप्त  कर  दिये  जाने  के  फलस्वरूप

 निर्यातकों  ने  दिक्‍कतें  जाहिर  की  लेकिन  सरकार  ने  जो  अन्य  उपाय  किए  यथा  मुद्रा  दर
 का  लाइसेंस  प्रतिपृति  योजना  का  पुनर्गठन  एवं  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के

 30%,  की  एक  समान  दर  से  आर०  ई०  पी०  और  उदारोक्वत  व्यापार  नीतियां  वे  सी०  सी ०
 एस०  समाप्त  करने  से  होने  वाली  हानि  की  क्षतिपूरति  करने  के  लिए  कहीं  अधिक  हैं  ।

 हसी  गणराज्य  के  साथ  व्यापार  बार्ता

 261.  भी  पृथ्वी  राज  डी०  चब्हाण  :  गया  वाणिक्य  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सोवियत  संघ  के  रूस  गणराज्य  के  साथ  अलग  से  व्यापार  वार्ताका

 संचालन  कर  रही

 (&)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  भारत  रूस  सहयोग  के  विषयों  पर  चर्चा  करने  के  लिए
 एक  संयुक्त  आयोग  गठित  करने  का  विचार

 कया  रूस  गणराज्य  के  साथ  किसी  व्यापार  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  की
 सशम्माबना

 क्या  अन्य  सोवियत  गणराज्यों  क ेसाथ  इस  प्रकार  की  बातचीत  की  जा  रही  है  और
 क्या  उनके  साथ  अलग  व्यापार  समभौते  पर  हस्ताक्ष  र  करने  का  विचार  ओर

 (2)  यदि  तो  इस  गणराज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  ?

 बाणनिण्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से
 जी  हां  ।  रूसी  गणराज्य  के  साथ  व्यापार  वार्ता  जल्दी  ही  शुरू  होनी  भारत  रुसी  संयुक्त
 भायोग  स्थापित  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  ओपचारिक  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  (2)  उजबेकिस्तान  गणराज्य  के  साथ  पहले  ही  एक  व्यापार  करार  सम्पन्न
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 हो  चुका  इस  संत्रंध  में  उजाकिस्तान  तथा  किरगीजिया  के  साथ  मी  प्रारम्भिक  बातचीत  की

 गई

 कोटद्वार  में  सेनिक  विभाम  गह

 262.  श्री  भुगन  चरद्र  रो  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोटद्वार  में  एक  सँनिक  विश्राम  गृह  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इसकी  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शश्द  :  में  सेनिक  विश्राम  गृह  स्पापित
 करने  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  चुनाव

 263.  श्री  चित्त  बसु  :  वगा  स्थाय  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आगामी  फरवरी  में  पंजाब  में  चुनाव  कराने  हेतु  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया
 और

 (&)  यदि  तो  राज्य  में  निष्पक्ष  और  स्वतंत्र  चुताव  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  पंजाब  15  1992  से  पहले
 निर्वाचन  कराए  जाने  का  प्रस्ताव  है  यद्यपि  पंजाब  में  निवच्चान  कराए  जाने  की  निद्िचत  तारीख
 अभ्री  तक  तय  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार  आतंकवादी  हिंसा  से  नागरिकों  को  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  और
 विधि  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  पहले  से  ही  पर्याप्य  उवाय  किए  हैं  ।  पंजाब  के

 ज्येष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  और  प्रशासन  तथा
 जनता  के  बीच  की  दूरी  को  समाप्त  करने  के  प्रयासस्वरूत  जनता  की  छिकायतें  सुन  रहे  राज्य
 के  आथिक  विकास  की  ओर  और  विशेष  रूप  से  शिक्षित  बेरोजगारों  अतंकवादी  पथ  पर
 जाने  से  रोकने  के  और  अधिक  नौकरियों  के लिए  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  ओर  भी  ध्यान
 दिया  जा  रहा  राज्य  में  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  मतदान  कराने  के  लिए  आवश्यक
 बातावरण  पंदा  करने  के  सभो  संभव  प्रयास  किए  जा  रहे  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  जब
 कभी  मी  ये  सुनिश्चित  क  रने  के  लिए  और  आवध्यक  उपाएं  किए
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 मुम्बई  में  कस्टस्स  हा  उस  में  तथाकथित  अभिवमितताएं

 हिस्वी|

 264.  भ्री  सम्तोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  बी  क्रपा  कर गे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मुम्बई  में  कस्टम्स  हाउस  में  तथाकथित  अनियमितताओं  तथा
 घपलों  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  से  सरकार  को  बम्बई

 सीमा-छुल्क  गृह  सहित  विभिन्‍न  सीमा-शुल्क  गहों  में  माल  ,  यात्रियों  क ेअसंवाब  आदि  की  निकासी
 में  विलम्ब  के  बारे  में  व्यापारी  वर्ग  और  जनता  से  समय-ससय  पर  शिकायतें  अवध्य  मिलती
 ऐसी  शिकायतों  की  जांच  सम्बन्धित  सीमा-शुल्क  समाहर्ताओं  के  परःमर्श  से  की  जाती  है  और  जब
 कभी  भी  अपेक्षित  होता  सृधारात्मक  कारंवाई  की  जाती

 बिहार  में  हयकरधा  एककों  को  रई  के  कोटे  को  सप्लाई

 266.  भरी  मुसताल  अंसारी  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  लघ  हरकरधा  एककों  रुई  के  कोटे  की  सप्लाई  नहोने  के  कारण
 बन्द  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  सरकार  को  प्रति  एंकक  रुई  का  अधिकतम  कितना
 कोटा  दिया  जा  रहा  है  अथवा  दिए  जाने  का  विचार  है  जिलसे  कि  हन  लक  हथकरधा  एककों  हारा
 निर्यात  को  बढ़ावा  दिया  जा  सके  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  से  हथकरधा  एकक  रु

 का  प्रयोग  नहीं  इसलिए  रुई  के  कोटे  की  सप्लाई  न  होने  के  कारश  किसी  भी  हथकरघ
 एकक  के  बंद  होने  का  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जवकि  हथकरघा  क्षेत्र  मे ंखपत  के  लिए  सूती  हैंक  याने  की  उपलब्धता  की  कोई  समस्या

 नहीं  है फिर  भी  एक  समस्या  कीमतों  के  बारे  में  रही  पिछले  कुछ  महीनों  में  सूती  याने  की

 कीमतों  में  वद्धि  हुई  सरकार  के  अनेक  औपचारी  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  सूती  याने
 के  निर्यात  का  स्थगन  तथा  सहकारी  निधि  और  राज्य-क्षेत्र  में  कताई  मिलों  को  इस  बात  के  लिए
 राजी  करना  रिवे  बजट  से  पूर्व  कीमतों  पर  हथकरघधा  को  हैंक  यान  की  सप्लाई  करें  ।

 हथक  रघा  एककीं  को  सूती  यान  को  सप्लाई  के  लिए  कोई  कोटा  नहीं  है  ।

 74



 |  अंप्र  1913  लिखित  उत्तर

 लड़ाक  विमानों  के  उत्पादन  के  लिये  स्वदेशी  तकभोक

 267.  भ्री  रमेश  चेम्सिसला  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लड़ाक्‌  विमानों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  स्वदेशी  तकनीक  विबसित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्तंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रखा  मंत्री  शरव  :  हां  ।

 (@)  हलके  युद्क  वायुयान  का  देश  में  ही  विकास  किया  जा  रहा  इस  कायंक्रम  के
 अम्तगंत  जिन  तकनॉलाजियों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  वे  हैं  फ्लाई  बाई  वायर

 कंट्रोल  क्यों  के  लिए  बहु  पद्धति  वाले  रेडार  और  उन्नत  बेमानिकी  प्रणाली  ।

 आयकर  अधिकारियों  की  शक्तियां

 268.  भो  जीवन  श्षर्मा  :  क्या  बित्त  मन्‍्च्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्यासरकार  का  ध्यान  ||  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  टी०

 क्यन  हैब  नो  पावर  ट  रूल्स  कोर्ट  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 और

 यदि  तो  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  उच्च  न्वावालय  में  जिन  व्यक्तियों  पर  आक्षेप
 लगाया  है  उनके  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  निर्देशों  का  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  की  है  ?

 बिस  सम्त्रालब  में  राज्य  सस्ती  रामेशवर  :  जी  हां  ।

 उच्च  न्यायालय  के  निष्व  थाँ  के खिलाफ  इस  अवधारणा  के  आधार  पर  एक  विशेष

 अनुमति  याचिका  दापर  की  गई  है  कि  मामले  के  तथ्यों  के  आधार  पर  कर  निर्धारिती  के  मामले  में

 तलाकी  लेनी  न्‍्यायोचित  नहीं  था  और  यह  मी  कि  कर-निर्धारिती  को  गेर-कानूनी  ढंग  से  नजरबन्द
 रखा  गया  था  '  संबंधित  कमंचारियों  क ेखिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  हारा  लाइन  सेवा

 269,  भरी  अरबिरद  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वाराद्रत  और  आरामदायक  सेवा  उपलब्ध  कराने  हेतु
 अधिक  किराया  पद्धति  पर  सेवा  आरम्भ  को  गई

 यदि  तो  उन  मार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  यह  सेवा  आरम्भ  की  गई

 कया  इन  बसों  में  मी  जारी  भीड़  होती  है  ओर  यात्रियों  को  खड़े  होकर  यात्रा  करनी

 पड़ती  और
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 यदि  तो  इस  सेवा  को  सफलतापूर्वक  चलाने  हेतु  अधिक  बसे  उपलब्ध  कराने  हुंतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 जी  हां  ।  दि०  प०  नि०  ने  निम्नलिखित  छूटों  पर  ग्रीन  लाइन  सेवाएं  शुरू  की  हैं  :

 (1)  नोएडा  से  रा०  कृ०  पुरम

 (2)  पालिका  केन्द्र  से  शालोमार  ब।ग  (2०)  डेसू  और

 (3)  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  गेट  नं०  1]  से  सरिता  बिहार  से  और  बदरपुर  बाडंर  ।

 )  और  ग्रीन  लाइन  सेवाओं  की  शुरूआत  पर  यात्रियों  ने  बहुत  भच्छी
 क्रिया  व्यक्त  की  दि०  प०  मांग  तथा  बसों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  और  अधिक  ग्रीन

 लाइन  सेवा  शुरू  करेगा  ।

 बेंकों  में  जमा  धनराशि

 270.  श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :  वया  बिस  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 30  1990  और  8  1991  को  घाणिज्यिक  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैंकों  में  कितनी  धनराशि  जमा  और

 यदि  8  199]  को  जमा  धनराहि  30  1991  की  जमा  घनराधि
 की  तुलना  में  कम  थी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  ओर  30-9-91  और
 8-11-91  को  स्थिति  के  अनुसार  वाणिज्यिक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  भ्रामीण  बैंकों  की  जमाराशियों  से
 सम्बन्धित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  27-9-9)  और
 1-11-91  की  की  स्थिति  के  अनुसार  जमाराशियां  निम्नानुसार  हैं  :

 रुपए

 27-°-91  की  स्थिति  1-11-91  की  स्थिति
 के  अनुसार  जमारादियां  के  अनुसार  जमाराधियां

 अनुसूचित  बाणिज्यिक  बैंक  206794  209587
 क्षेत्रीय  प्रामीण  बंक  4828  4932

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  समग्र  रूप  से  कुल  जभाराक्षियों  में  कमी  नहीं  आई
 कर्नाटक  में  नथो  बेंक  शाल।यें  लोलना

 271.  श्री  जो०  माड़े  गौड़ा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  जिलेवार  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  कितनी  छाखायें  कार्य  कर  रही  और
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 1991  के  दौरान  कर्नाटक  में  जिलेवार  कितनी  नई  शाखायें  खोलने  का  विचार

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  कर्नाटक  में  कार्यरत  सरकारी

 क्षेत्र  के  बंकों  की शाखाओं  की  जिला-वार  संख्या  नीचे  दो  गई  है  :--

 जिले  का  नाम  शाल्षाओं  की  संख्या  जिले  का  नाम  शाखाओं  की  संख्या

 बंगलोर
 ह

 69  गुलबर्गा  82

 बंगलोर  526  हसन  99

 बेलगांव  166  कुडागु  ह॥

 बेल्लेरी  82  कोलार  99

 बिदर  43  माण्डिया  93

 बीजापुर  133  मंश्रूर  153

 लिकमंगलूर  80  रायचूर  73

 खित्रदुर्गा  82  शिमोगा  122

 दक्षिण  कननड़  378  टुमकुर  106

 धारवाह  170  उत्तर  कम्नह्ट  117

 बतंमान  लाइसेंस  नीति  से  भन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  की  शाल्राएं  खोला  जाना

 एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  जो  इस  सम्बंध  में  भारतीय  रिजवे  बंक  द्वारा  जारी  लाइसेंतों  द्वारा  नियंत्रित

 होती  है  ।  कयोंकि  एक  बष  के  दौरान  बंकों  द्वारा  शाक्षाएं  खोलने  के  लिए  विदिष्ट  लक्ष्य  नहीं
 अतः  वर्ष  1991  के  दौरान  कर्नाटक  में  खोली  जाने  वाली  शाखाओं  की  जिला-वार  संख्या  को
 बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  केरड्रीय  जांच  ह्यूरो  हारा  छापे  मारना

 272.  भरी  रालनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  काले  घन  के  विरुद्ध  अभियान  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सम्मिलित  करने  का

 कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोौर

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  सी०  बी०  आई०  ने  अब  तक  कितने  छापे
 मारे  हैं  ?

 वित्त  समंत्रासय  में  राज्य  संत्री  रामेहबर  ठाक्‌

 काले  धन  क  गाने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कोई  तलाशी  नहीं
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 नी  le

 जायकर  अधिकारियों  हारा  जब्त  सोने  ओर  चांदी  को  चोरी

 273.  भ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  सरकार  का  ध्यान  10  199]  को  एक्सप्रेसਂ  भें  प्रकाशित

 लीक  सिल्वर  की  ओर

 यदि  तो  जक्त  सोने  और  चांदी  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  किन  परिस्थितियों  में

 यह  सरकार  की  अभिरक्षा  से  गायब  हो

 पिछले  तीन  वर्षों  मे  जब्त  ऐसी  वस्तुओं  का  विवरण  कया  है  तथा  उनमें  से  कितनी

 वस्तुओं  को  वापस  कर  दिया  गया  हैं  ओर  कितनी  अभो  सरकार  की  अभिरक्षा  में

 क्‍या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  ओर  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 की  गई  और

 (8)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिस  संतजालथ  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :

 (8)  तलाशी  के  समय  वास्तविक  रूप  से  2.11  कि०  ग्राम०  के  स्वर्ण  आमृूषण  तथा

 13.554  कि०  ग्रा०  को  चांदी  की  वस्तुएं  अभिगहीत  की  गई  तलाशी  के  समय  तेयार

 किए  गए  पंचनामे  में  अभिगृहीत  वी  गई  वस्तुओं  के  कुल  वजन  को  गलती  से  काफो  अधिक  दर्शाया

 गया  था  ,  यह  गलती  अनुमोदित  मूल्यांकक  की  जानकारी  में  मूल्यांकन  करते  समय  आई  ।  यह  कहना
 ठीक  नहीं  है  कि  अभिगृहीत  की  गई  कोई  मो  वस्तु  विभाग  की  अभिरक्षा  से  गायब  हुई  ।

 बिगत  तीन  ब्शों  के  दौरान  अभिगृहीत  किए  गए  स्वर्ण  आमूषणों  तथा  अन्य

 जिनमे  चांदी  भी  शामिल  के  ब्योरे  हैं  :--

 वित्त  व  अभिगृहीत  किए  गए  अभिगृहीत  को  गई
 स्वर्ण  आमृषण  अन्य  परिसंपत्तियों

 का  मूल्य

 1990-91  67.66  118.46

 1989-90  42.39  55.25

 1988-89  68.33  52.82

 $  वस्तुओंਂ  में  चांदी  मी  शामिल  है  |

 अभिगृहीत  को  गई  परिसंपत्तियों  के  छोड़े  जाने  तथा  रखे  जाने  का  निर्धारेश  आयकर

 कार्यबाहियों  के  दौरान  विविध  स्तरों  पर  किया  जाता

 (i)  घारा  132(5)  तथा  धारा  132(12)  के  अधीन

 (3)  कर-निर्धारण  तथा  दण्ड  विषयक  तथा
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 (iii)  अपीलीय

 किसी  विहद्विष्ट  अवधि  के  दौरान  अभिगृहीत  की  गई  परिसंपत्तियों  के
 रले  जाने  तथा  छोड़  जाने  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  रख  पाना  संभव  नहीं

 ओर  पंचनामे  को  तैयार  करने  में  हुई  गलती  के  लिए  उत्त  रदायी  कर्मचारियों

 को  जिम्मेदार  ठहराने  के  निमित्त  जांच  शुरू  को  गई

 अभिवासो  मारतोयों  हारा  जमा  को  जाने  बालो  धनराशि  के  सम्बन्ध
 में  बिधय  बेंक  की  सलाह

 274  श्री  रास  नाईक  :  कया  जित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  विहव  बेंक  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सलाह  दी  है  कि  बह  अनिवासी  भारतीयों

 द्वारा  जमा  की  जाने  वाली  घनराहि  पर  निमरता  की  अथंथ्यवस्था  कम  करे  और  अन्य  यो  जनानों

 तथा  व्यवस्था  के  जरिए  विदेशों  से  घनराशि  जुटाने  के  उपायों  का  पता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 बित्त  मरत्रालय  में  राज्य  मग्त्री  रामेदबर  जी  विद्व  बंक  ते

 भारत  के  सम्बन्ध  में  अपने  एन्ट्री  इकोनोमिक  मंमोरेण्डम  (1991)  में  लिखा  है  कि  विवेकपूर्ण  ऋण
 प्रबंधन  नीति  की  दृष्टि  से मारत  को  अनिवासी  भारतीयों  की  जमाराशियों  पर  अपनी  निर्मरता
 कम  करके  बांड  जेसे  लम्बी  परिपक्वता  अवधि  और  अधिक  पूर्वानमेय  परिशोषन  की  प्रकृति  वाले
 वैकल्पिक  प्रपत्नों  पर  अधिक  निमंर  होने  की  कोक्षिश  करनी

 भारत  सरकार  ने  योजना  आयोग  के  सदस्य  डा०  सी०  रंगराजन  की  अध्यक्षता  में

 मुगतान  संतुलन  के  सम्बन्ध  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  है  जिसके  बिभारा्थ॑
 विषय  में  ऋण  के  वर्तमान  ढांचे  की  जांच  करना  और  उतमें  परिवतंव  के  लिए  खुकाव  देता
 शामिल  इस  बारे  में  प्राप्त  विश्व  बेंकों  के  सुझावों  सहित  सभी  सुकावों  की  जांच  समिति  द्वारा
 की

 कर  बलूली

 275.  थी  रास  नाईक  :  क्या  बित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  2  1990  से  30  1990  तक  और  ]  1991  से  30
 1991  तक  प्रत्यक्ष  करों  वी  वितनी  धनराहि  वसूल  की

 इसमें  अम्तर  के  स्पष्ट  कारण  क्या

 क्‍या  वर्ष  199]  के  दौरान  वसूली  किए  गए  प्रत्यक्ष  करों  की  राशि  अधिक

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  गत  बच  कर  वसूली  करने
 वाले  अधिकारियों  द्वारा  कर  की  वसूली  बढ़ाने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  प्रयास  क्‍यों  नहीं  किए  जा

 ओर

 (8)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  अब  यहू  जांच  कराने  का  भ्रस्ताव  है  ?
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 बिल  सम्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  रामेइबर  1990  से  30

 1990  के  दोरान  वसूल  किए  गए  प्रत्यक्ष  करों  की  सबःल  राह्चि  2476  करोड़  रु०  तथा
 दिनांक  ]  199]  से  30  199]  के  दौरान  वशूल  किए  गए  प्रत्यक्ष  करों  की  सकल
 राशि  3471  करोड़  रु०

 इस  ब्  वसूली  में  हुई  वृद्धि  के मुख्य-मुझुय  कारण  निम्नानुसार  हैं  :--

 (+)  नए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  इस  वर्ष  के  बजट  में  किए  गए  उपायों  का
 सकारात्मक  प्रभाव  ।

 (ii)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  इस  वर्ष  के  सितम्बर  माह  में  की  गई  118

 करोड़  रुपए  की  अदायगी  जबकि  पिछले  वर्ष  सितम्बर  माह  तक  इसके  द्वारा  कोई
 कर  अदा  नहीं  किया  गया  था  ।

 (iii)  आरक्षण-विरोधी  आंदोलन  के  कारण  हुई  गड़बडी  से  भी  पिछले  वर्ष  सितम्बर  माह
 के  दौरान  बसूलियों  पर  प्रतिकल  प्रभाव

 हां  ।

 और  (8)  इस  वर्ष  बसूलियों  में  हुई  वृद्धि  क ेकारणों  का  उल्लेख  ऊपर
 मे

 किया  गया  सरकार  का  हमेशा  यह  प्रयास  रहता  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  अधिकाधिक  वसूली  की
 पिछले  ब्ष  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  किए  गए  थे  जिनसे  वित्त

 वर्ष  की  समाप्ति  तक  वसूलियों  में  वृद्धि  हुई  ।

 तेघार  कपड़े  पर  राजस्व  हानि

 276.  भो  अर्शेन  सिह  यादव  :  क्या  बि्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्म  में  रेवन्यू
 लॉस  भॉन  प्रोप्लेस्ड  शीषंक  से  प्रकाशित  सम।च्चार  की  ओर  दलाया  गया

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  तथ्य  क्या  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार
 किया  है  ?

 वित्त  सरत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  रामेहवर  :  हां  ।

 (&)  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  मानव  निर्मित  तेयार  कपड़े  पर  उत्पाद  शुल्क  राजस्व
 की  वसूली  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  स्वीकृत  बजट  संशोधित  बजट  वाध्तविक  संशोधित  बजट  अनु  मान
 अनुमान  अनुमान  वसूली  से  कम/अधिक

 रुपयों  में  )

 88-89...  465  469  437  (--)  32

 89-90  600  487  489  (+)  2

 90-91  515  490  421  (--)  69

 लए
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 बषं  90-91  के  दौरान  राजस्व  वसूली  में  कमी  होने  का  एक  मुख्य  कारण  यह  था  कि

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  स्थगन  दिए  जाने  के  कारण  देय  उत्पाद  शुल्क  की  अदायगी  नहीं
 की  गई  |  इसके  संसाधन  के  स्तर  पर  उत्पाद  शुल्क  का  अपवंचन  किए  जाने  की  भी  कुछ
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  वित्त  मन्त्री  ने  वर्ष  1990-91  का  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  निम्नलिखित
 टिप्पणी  की  थी  :

 बुनकरों  की  दुदंशा  के  बारे  में  काफी  चिन्ता  व्यक्त  की  जा  रही  है।समी  लोगों
 का  यह  विद्वास  है  कि  उनकी  इस  दुर्देशा  का  एक  मुख्य  कारण  संसाधन  के  स्तर  पर  व्योपक  पैमामे  पर
 कर  अपवंचन  की  घटनाओं  के  कारण  हस  क्षेत्र  को  दी  गई  कर  सम्बन्धी  रिआयतों  का  निष्प्र  माबी
 होना  है  ।  उत्पाद  शुल्क  को  फैब्रिक्स  स्तर  के  बदले  यान॑  स्तर  पर  लगाने  के  पक्ष  में  एक  आम

 राय  बनती  जा  रहो  जिससे  मैं  भी  सहमत  हूं  ।  मानव  निर्मित  फंब्रिकों  के  मामले  में
 बिक्री  कर  के  स्थान  पर  सम्पूर्ण  शुल्क  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  घुल्क  ढांचे
 में  कोई  भी  परिवतंन  राज्यों  क ेसाथ  परामर  करके  ही  किया  जा  सकता  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 शीघ्र  ही  मुख्यमन्त्रियों  के  साथ  परामशे  करने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।

 1990  में  हुई  अन्तर्राज्यीय  परिषद  की  बेठक  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क
 को  फैब्रिकों  के  स्थान  पर  याने  स्तर  पर  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  और  धुल्क
 को  यान॑  के  स्तर  पर  लगाने  का  निर्णय  किया  गया  इस  बेठक  के  कुछेक  राज्य

 सरकारों  मे  इस  मामले  में  कड़ी  आपत्तियां  व्यक्त  की  हैं  और  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इस  प्रस्ताव

 पर  फिलहाल  कोई  निर्णय  न  लिया  जाये  ओर  इस  मामले  पर  भन्तराज्यीय  परिषद  की  अगलो

 बैठक  में  नये  सिरे  से  बिचार  किथा  इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  भागे

 ओऔर  परामछ्ं  किए  जाने  की  आवद्यकता

 रामगढ़  छाबनो  क्षेत्र  में  पेप जल  को  समस्या

 277.  भी  भुथनेशबर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  रक्षा  मरत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  में  रामगढ़  छावनी  क्षेत्र  में  पेप-जल  की  गम्भीर
 समस्‍या

 कया  पेय  जल  की  समस्‍या  दूर  करने  के  लिए  रामगढ़  छावनी  बोर्ड  से  सरकार  को
 कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनां  सरकार  अआवद्यक  घनराशि  कब  तक  स्वीकृत  कर
 देगी  ?

 रक्षा  सग्नी  शरद  :  जी  हां  ।

 और  रामगढ़  छावनी  के  सात  बार्डों  में  स ेचार  वा्डों  में  पेयजल  की  आपूर्ति
 के  लिए  रामगढ़  छावनी  बोडं  द्वारा  प्रस्तुत  69.66  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  एक
 योजना  अनुमोदित  की  गई  थी  और  1985-86  में  उसे  विशेष  सहायता-अनुदान  के  रुप  में  स्वीकृति
 दी  गई  उक्त  योजना  बिहार  सरकार  के  लोक  स्वास्थ्य  हंजीनियरी  विभाग  द्वारा  कार्यान्वित
 की  जा  रही  है  ।
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 राष्ट्रीय  र।जमागों  का  रख-रजाव

 278.  प्रो०  मक्ञोक  आमग्व  राव  देशमुख  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मसत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  तारकोल  तथा  सीमेंट  से  बती  सड़कों  की  अलग-अलग  कुल
 लम्बाई  कितनी

 इन  सड़कों  के उचित  रख-रलाव  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  रख-रखाव  पर  प्रति  वर्ष  कितना  ख्चे  किया

 गया  ?

 जल-भूतल  परिव हन  सन्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  जगदोश  :  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  की  कुल  33,689  कि०  मी०  लम्बाई  में  से  625  कि०  मी०  में  मिर्तिंग  लिक  हैं  या  उनमें

 लो  ग्रेड  बिना  सतह  वाला  पैदल  पथ  शेष  लम्बाई  तारकोल  की  सतह  वाली

 केवल  बहुत  थोडी-सी  छोटी-छोटो  लम्बाइयां  ऐसी  हैं  जहाँ  पुराना  कंक्रीट  का  पेदल  पथ  है  और

 जिन्हें  धीरे-धीरे  तारकोल  सतह  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  अनुरक्षण/रख-रखाव  अन्य  बातों  के  अलावा

 सामग्री  और  श्रमिक  चौड़ाई  और  सड़क  सतह  की  यातायात  की  भोतिक

 और  जलवायु  सम्बन्धी  आदि  पर  आधारित  होता  है  और  निधियों  की  समग्र  उपलब्धता
 के  भीतर  किया  जाता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  अन्‌ रक्षण/मश्म्मत  के

 लिए  किया  गया  ख्  नीचे  दिया  गया  है  ।
 तीनननननीनिनेनीीणीतीतीनीनीननननकीननननननाम-+-3ीदतथण।ण॑ती-निनियिनी न  निनन-ननननन-नंन+ननन  भनननानकनन-ननन-नन+न-पन  ननननननन  मनन  तन  लिए ast

 वर्ष  अनुरक्ष  ण/मरम्मत  के  लिए  खर्च

 करोड़  रु०

 करोड़  रु०

 करोड़  रु०

 प्रमुख  पत्तमों  के  प्रयोग्ताओं  से  लिए  जाने  वाले
 बिलम्व  छुटक  को  साफ  करना

 279.  भो०  भश्ोक  आमग्दराव  देशमुय  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रमुख  पत्तनों  के  प्रयोक्ताओं  से  लिया  जाने  वाला  वर्षबार
 कितनी  राधि  का  विसम्ब  शुल्क  माफ  किया  गया  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  क्गदी्ष  :  (%)  पिछले
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 तीन  बर्षों  के  दौरान  !]  महापत्तनों  द्वारा  पत्तन  प्रयोक्ताओं  को  माफ  किए  गए  विलम्ब  शुल्क  की

 कुल  राक्षि  निम्नलिखित  है  :

 1988-89  1989-90  1990-91

 1102.21  4846.67  1714.92

 इस  प्रकार  की  माफी  के  कई  कारण  जैसे  पत्तनों  में  पत्तनों  में  उपस्करों
 का  ठीक  न  चलना  और  सीमा  शुल्क  क्लियरेंस  में  विलम्ब  होना  ।

 सड़क  सुरक्षा  उपाय

 280  प्रो०  अक्षोक  आतर्द  राय  वेधामुक्ष  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्यों  के  क्या  नाम

 सड़क  सुरक्षा  कार्यक्रमों  पर  वर्ष  1990-91  और  1991-92  में  अब  तक  ख्च  को
 गई  घन  राशि  का  ब्योरा  कया

 परिवहन  श्रमिकों  की  सुरक्षा  को  कम  प्राथमिकता  देने  के  क्या  कारण  और

 (  सरक्ारद्वारा  सड़क  सुरक्षा  के  लिये  उठाये  जाने  वाले  नये  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या

 लल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  जगवीश  :  राष्ट्रीय

 सड़क  सुरक्षा  परिषद  का  गठन  16  1991  को  सरकारी  सदस्यों  को  ह्यामिल  करते  हुए  किया

 गया  परिषद  के  सरकारी  सदस्यों  के  ब्यौरे  के  रूप  में  संलग्न  गर-सरकारी

 सदस्यों  के  नामांकन  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 )  1990-91  के  दोरान  सड़क  सुरक्षा  कार्यक्रमों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  1,69,271
 रुपए  व्यय  किए  चालू  वत्त  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  लगमग  3.5  लाख  रु०  ब्यय
 किए  जा  चुके  हैं  ।

 सरकार  ने  परिवहन  कमंकारों  के  लिए  सुरक्षा  को  कम  महत्व  नहीं  दिण

 केन्द्र  सरकार/राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए/प्रस्तावित  उपाय  के  कृप
 में  संलग्न

 क्रम  सं०  विवरण  पं  ८  संक्षिप्त  टिप्पणी
 गेर  सरकारी

 1  2  3  4  5

 1,  केन्द्रीय  जल-मूतल  परिवहन  अध्यक्ष  ।  केन्द्रीय  जल-भूतल
 मन्त्री  परिबहन  मल्त्री
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 2.  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  सरकारी
 सड़क  परिवहन  के  प्रमारी
 मन्त्री

 3.  सभी  राज्यों/संघ  शासित  सरकारी
 के  पुलिस  महानिरीक्षक

 4.  केन्द्रीय  मन्त्रालय/विभाग  के  सरकारी

 प्रतिनिधि

 5.  महानिदेशक  सरकारी

 जल-मूतल  परिवहन  मन्त्रालय

 6.  सदस्य  सचिथ  सरकारी

 प्रथम  बरष  के  सदस्य

 1

 .  आंध्र  प्रदेश

 ,  बिहार

 «  हरियाणा

 .  जम्मू  कह्मीर

 5.  केरल

 रे

 ७०७

 ०

 ४-5

 22  1991

 4  5

 32]  परिधिष्ट  के  अनुसार
 |.  हर  दूसरे  वर्ष

 32

 है

 9  (i)  गृह  मन्त्रालय

 (ii)  मानव  संसाधन
 विकास  मन्त्रालय

 (iii)  पर्यटन

 (iv)  रेलवे

 (५९)  शहरी  विकास

 रसायन  तथा

 पेट्रोके  मिकल्स
 विभाग

 भ्यय  विभाग

 भौद्योगिक
 विकास  विभाग
 और

 (ix)  योजना  आयोग

 सड़क  पक्ष

 1  संयुक्त  सचिव

 )

 द्वितीय  वर्ष  के  सदस्य

 2

 1.  आसाम

 2.  गुजरात

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 4.  कर्नाटक

 5.  मध्य  प्रदेश
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 6.  महाराष्ट्र  6.  मणिपुर
 7.  ममिलनाड  7.  नागालेंड

 8.  उत्तर  प्रदेश  8.  पंजाब

 9.  राजस्थान  9.  पश्चिम  बंगाल

 10.  उड़ीसा  10.  त्रिपुरा
 11.  मेघालय  11.  सिक्किम

 12.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  12.  मिजोरम

 13.  चंडीगढ़  प्रशासन  13.  गोवा

 14.  दिल्‍ली  प्रशासन  14.  अरुणाचल  प्रदेष्ठ

 15.  लक्षद्वीप  15.  दमन  एवं  दीव

 16.  पांडिचेरी  16.  दादर  और  नगर  हवेली

 किए  गए/किए  ना  रहे  प्रयासों  में  पे शामिल  हैं

 .  मोटर  याम  1988  और  इसके  अधीन  बने  निययों  के  ड्राइविंग  लाइसेंस
 जारी  करने  के  सम्बस्घ  में  कड़ी  अपेक्षाओं  और  अपराधों  के  लिए  सरत  जुर्मानों  की
 व्यवस्था

 .  परिवहन  वाहनों  को  चलाने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  किसी  ड्राइविंग  स्कूल
 में  औपचारिक  प्रशिक्षण  को  एक  पूर्व-अपेक्षा  बना  दिया  गया

 .  हलके  ब्राणिज्यिक  वाहनों  सहित  ट्रकों  क ेलिए  अधिकतम  सुरक्षित  लें  हुए  भार
 रित  किए  गए

 .  हलके  मोटर  बाहनों  को  छोड़कर  समी  वाहनों  के लिए  अधिकतम  गति  सीमा  निर्धारित
 की  गई

 .  पूरे  देश  में  बाहनों  की  उपयुक्तता  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समान  समय  अंतराल
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 ॥॒
 यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  व!हनों  में  सड़क  सुरक्षा  साधन  लगाए  आएं  अर्थात्‌
 वाहनों  के  लिए  बलिकर  प्रणाली  सहित  दिशा  खतरनाक  ओर  जोखिमतपूर्ण
 पाल  ले  जाने  वाली  गाड़ियों  पर  विशेष  लेबल  |

 «  सड़क  सुरक्षा  उपायों  को  तैयार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  का
 गठन  किया  गया  है  ।

 यातायात  नियमों  शऔऔर  विनियमों  का  कड़ा  और  कठोर  प्रवर्तन  ।

 हज
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 9.  अंधाधंंध  और  लापरवाही  से  गाड़ी  ड्राइविंग  लाइसेंसों  के  बिना  गाड़ी
 शराब  पीकर  गाड़ी  शराब  सीमा  से  अधिक  ओवर  लोडिग
 भादि  के  विरुद्ध  नियमित  विशेष  अभियान  |

 10.  नोटिस  जारी  करके  उल्लंघन  के  लिए  नियमित  अभियोजन  1

 11.  स्कूल  के  बच्चों  को  दिल्ली  यातायात  पुलिस  के  सड़क  सुरक्षा  प्रकोष्ठ  द्वारा  सड़क  के
 नियमों  ओर  सम्बन्धित  सड़क  सुरक्षा  पहलुओं  के  बारे  में  स्कूलों  में  नियमित  रूप  से
 आवधयक  प्रश्षिक्षण/शिक्षा  दी  जाती

 12.  दुषंटना  प्रवण  क्षेत्रों  मे ंबलिकर/सिगलम  लगाना  ।

 13.  राडार  गनों  के  जरिए  अश्िप्रोजन  ।

 14.  दुषधटना  प्रवण  क्षेत्रों  मे ंपुलिस  की  अधिक  उपस्थिति  ।

 प्रात:कालीन  विशेष  अभियान  ओर  रात्रि  में  चलती-फिरती

 16.  सड़क  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  प्रचार  करने  के  लिए  दूरदशंन/अआकादाबाणी/
 समाचारपत्रों  का  व्यापक  छपयोग  ।

 17.  बस  पीले  बाकसों  में  रंग  करना  ।

 18.  राजमार्मों  पर  रात्रि  के समय  विशेष

 19.  एच०  टी०  यू०  टी०  एस०  आर०  टंबिसयों  आदि  के  विरुद्ध
 अभियान  ।

 श्  न 0.  विभिन्‍न  सड़क  प्रयोक्ताओ  और  बच्चों  में  सड़क  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  करने  के
 लिए  सड़क  सुरक्षा  प्रकोष्ठ  द्वारा  रंग  मरो  प्रतियोगिताओं  और  अन्य  सड़क  सुरक्षा
 कलापों  का  आयोजन  किया  जा  रहा

 सातवीं  पंचयर्योय  योजना  के  बोशान  महाराष्ट्र  में  स्वीकृत
 सड़कों  एवं  पुलों  से  सम्बन्धित  परियोजनाएं

 281.  भरी  अशोक  आानस्द  राव  देदाबुक्ष  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मरत्नी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-भवधि  के  दोरान  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  कार्यक्रम  तथा
 केन्द्रीय  सड़क  निधि  योजना  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  के  लिए  स्वीकृत  सड़कों  एवं  पुलों  से  सम्बन्धित
 परियोजनाओं  का  और  उनकी  लागत  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मग्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  लगवीश  :  सातवीं  योजना
 के  दौरान  अन्तर्राज्यीय  अथवा  आर्थिक  महत्व  एण्ड  की  राज्य  सड़कों  और  केम्द्रीय  सड़क
 निधि  के  लिए  ऋण  सहायता  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  मंजूर  की  गई  सड़क  और  पुल
 परियोजनाओं  का  इस  प्रकार
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 क्रम  स ं०  परियोजना  का  नाम  अनुमोदित  लागत

 रुपए )

 एंड  भाई०  स्कोम )
 1.  मेनदार्गी-दुधानी-अफसलपुर  सड़क  का  सुधार  33.00

 जिसमें  पुलों  और  बी०  टी०  पुलों  (1)  नागाज
 नाला  (ii)  शोलापुर  जिले  में

 एस०  एच०  और  एम०  डढी०  भार०  शामिल

 2...  पंडारपुर-बीजापुर  राज्य  21.00
 फा  जिसमें  सांगली  जिले  में  बान  नदी
 पर  हाली  के  निकट  एक  पुल  भी
 शामिल  है  ।

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  क०  स०  नि०  के  तहत
 अनुमोदित  लागत

 Go)  )

 ]  रा  2

 एम०  ई०  आर०  आई०  नासिक  में  एलोटोमिक  5.056
 बियरिंग  में  प्रयोग  हेतु  )  पर  प्रयोग  करने

 के  लिए  निधि  में  वृद्धि

 2.  कराड़-तसगांव  सड़क  (23  कि०  पर  सुधार  काय॑  30.00

 3.  गोदावरो  पर  पुल  निर्माण  50.00

 4.  बिमूर  मेरी-नवारगांव  सड़क  की  एस०  टी०  एवं  बी०  टी०  30.00

 5.  गढ़चि  रोली-चमेऋूथि  सड़क  का  एस०  टी»  एवं  बी०  टी०  30.00

 6.  अंजुर्नी  गॉँडियां  बॉलपिंर्ट  सेंड के  में  सुधार  कॉर्ये  30.06

 7.  कान्हा  थरसा  सड़क  पर  सी०  डढी०  कार्यों  ओर  छोटे  20.00

 पुलों  का  निर्माण

 8.  मंडो  री-बाक्षी-को रा  सड़क  पर  पोथरू  नाले  पर  एक  20.00

 पुल  का  निर्माण

 9.  पिम्पलकोठी-परवा  राईडक॑  पर  छोटे  पुल  तथां  सी०  ढीं०  30.00
 कार्यों  का  निर्माण

 खामगांव-मतारगांब-छांगेपट  सड़क  पर  पूरना  नदी  50.00
 पर  एक  पुल  का  निर्माण
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 11.  चन्दर  बाजार  मोरशी  सड़क  में  सुधार  25.00

 12.  अकोला-अकोट  सड़क  में  सुधार  20.00

 13.  किमवात-परवा  सड़क  से  पिम्पलगांव  तक  का  खंड  )  20.00
 की  ब्लेक  टापिंग

 14.  महाराष्ट्र  में  राज्यीय  और  25.25
 रा०  को  जोड़ने  बाले  पन्वेल  म्युभिसिपल
 सीमाओं  में  गुजरने  वाली  सड़क  का  सुधार

 झसालों  का  निर्यात

 282.  भरी  विजय  गबल  पाटोल  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मसालों  काली  मिचं  के  निर्यात  में  मात्रा  तथा  मूल्य  दोनों  रूप  से
 भारी  गिरावट  भाई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कौन-कौन  से  देश  मारत  से  कम  मात्रा  में  मसालों  का  आयात  कर  रहे  और

 सरकार  का  मसालों  के  निर्यात  में  गिरावट  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 बिचार  है  ?

 बानिण्य  संज्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  चिदस्वस्म):(क  तीन

 बर्षों  के दोरान  कुल  मिलाकर  समी  मसालों  और  अलग  से  काली  मिर्च  के  निर्यात  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है  :---
 न  ee

 वर्ष  मसाले  काली  मिर्च
 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 )  )  )  )

 1988-89  8-89  99946  274.80  36981  164.63

 1989-90  102170  275.76  34482  152.96

 1990-91  97291  238.66  31871  111.06

 भांकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  मसालों  के  निर्यात  में  कमी  आई

 मसालों  के  निर्यात  में  कमी  निम्नलिखित  कारणों  की  वजह  से  आई

 (i)  घरेलू  खपत  में  (1)  घरेलू  बाजार  में  ऊंची  (11)  खाड़ी  युद्ध  के

 कारण  खाड़ी  बाजार  को  कम  (1५)  प्रमुख  मसालों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में

 ओर  (४)  न्‍्यून  इससे  भारतीय  मसाले  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  गेर  प्रतिस्पर्धात्मक  हो

 रहे
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 युव  स्थिति  के  कारण  वर्ष  1990-91  में  वाना  एछ्विया  ओर  दक्षिण
 देशों  ने  कम  मात्रा  में  मसालों  की  खरीद  की  ।  अन्य  देशों  ने  भारत  से  मसालों  का  अपना

 भाषात  कुल  मिलाकर  सामान्य  स्तर  पर  रखा

 भारत  से  मसालों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  मसाला  बोर्ड  ने  निम्नलिखिय  उपाय

 किए  हैं  :--

 (1)  मूल्य  वद्धित  मदों  जैसे  मसालों  का  तेल  और  तेल  मसाला  ब्लेण्ड्स  और  मिश्रण
 के  निर्यात  तथा  ब्रांड  युबत  उपभोवता  पैकों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देना  ।

 (2)  बाजार  संवर्धन  हेतु  चुनिदा  बाजारों  को  प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन  दल  भेजना  ।

 (3)  कारोबार  बढ़ाने  के  लिए  मारत  में  क्रेता-बिक्रेता  बेठक  आयोजित

 (4)  चुनिदा  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भागीदारी  ।

 (5)  भारतीय  मसालों  के  विभिन्‍न  ब्रांढों  को  लोकप्रिय  बनाने  और  मारतीय  ब्वांडों  के
 प्रति  रुचि  विकसित  करने  के  लिए  मसाला  बोड  ने  एक  ब्रांड  सम्वधेन  स्क्रीम  शुरू
 की

 (6)  मसालों  का  उत्पादन  और  उत्तादकता  बढ़ाने  के  लिए  विकास  ओर  संवर्धन
 कार्यक्रम  बनाता  ।

 (7)  उपजकर्ताओं  को  छिक्षित  करना  और  आयातकों  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के

 लिए  भारतीय  मसालों  में  स्वच्छता  लाने  हेतु  बवालिटोी  उन्नयन  प्रयोगशाला
 स्थापित  करने  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  करना  ।

 सरकारी  कारों  पर  व्यय

 283.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वित्त  म्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  में  अब  तक  सरकारी  कारों  पर  हुए  खं

 का  मंत्रालय-बार  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  कारों  पर  हो  रहे  खर्चे  में  कमी  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  कदमों  का  क्च  पर  मन्त्रालय-वार  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?

 बित्त  ससत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  शास्ताराम  मारत  सरकार  के

 मन्त्रालयों  द्वारा  सरकारी  वाहनों/स्टाफ  कारों  पर  किए  जा  रहे  व्यय  को  किसी  एक  स्थान

 पर  नहीं  रखा  जाता  है  |  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिरन  मन्त्रालपों  तथा  संगठनों  से  ऐसी  सूचना
 एकत्रित  करने  में  काफी  समय  और  श्रम  लगने  की  है  जो  कि  इससे  प्राप्त  होने  वाले

 परिणामों  के  समनुरूप  नहीं  होगा  ।

 से  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 सरक।री  वाहनों  में  पेट्रोल/डीजल  को  खपत  कम  करने  तथा  उसमें

 बचत  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 0)  सभी  मम्त्रालयों|विभागों  को  1990  में  अनुृदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  1990-

 91  से  आगे  स्टाफ  कारों  सहित  सरकार  वाहनों  में  पेट्रोल  और  डीजल  को  खपत  में

 1989-90  के  दौरान  की  गई  पेट्रोल  और  डीजल  की  खपत  से  20%  तक  की  कमी
 करें  ।  इन  अनुदेशों  को  199]  में  दोहराया  गया  था  ।  पेट्रोल  के  दामों  में  हाल
 हो  की  वृद्धि  के  बाद  सभी  मन्‍्त्रालयों/विभागों  को  1-8-1991  को  अनुदेश  जारी  किए
 गए  थे  कि  1991-92  के  दौरान  पेट्रोल/डी  जल  की  श्षपत  के  कुल  व्यय  को  उस  राशि

 तक  नियंत्रित  किया  जाएगा  जो  1989-90  के  दौरान  वास्तविक  क्षपत  में  से  20
 प्रतिशत  कटौती  करने  के  बाद  पेट्रोल  की  परिकलित  मात्रा  पर  1990-91  के

 दौरान  खच  की  गई

 (ii)  22  1990  को  यह  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  सरकारी  वाहनों  जब
 तक  कि  वे  आपातकाल  तथा  अन्य  अपरिहाय॑  प्रचालनात्मक  ड्यूटी  पर  न  लगाए
 गए  हों  तथा  स्टाफ  कारों  को  रविवार  के  दिन  इस्तेमाल  में  नहीं  लाया

 (iii)  1991  में  सभी  मन्त्रालयों/विभागों  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  जिसमें

 पूलिंग  व्यवस्था  पर  जोर  दिया  गया  था  कि  अधिकारीगण  अपने  घर  ओर
 आवास  के  बीच  तथा  बेठकों  में  जाने  के  लिए--दोनों  तरह  की  यात्रा  के  दौरान
 अलग-अलग  कारों  में  यात्रा  करने  के  जहां  तक  सम्भव  एक  ही  कार  से
 यात्रा

 (vi)  नए  वाहनों  की  खरीद  पर  रोक  लगा  दी  गई

 मन्त्रालयों/विश्वागों  से  प्राप्त  मासिक  रिपोर्टों  के आधार  पर  पेट्रोल  की  खपत

 की  सतत्‌  मानीटरी  की  जा  रही  1991  तक  24  सरकारी  विभागों  से  प्राप्त  सूचना
 से  पता  चलता  है  कि  1991-92  के  दौरान  पेट्रोल  की  खपत  में  1989.90  में  इसी
 अवधि  के  दौरान  की  खपत  की  तुलना  में  17.76%  की  बचत  हुई  डीजल  स्पीड  डीजल  )
 के  बारे  से  5  विभागों  की  इसी  तरह  की  सूचना  37.15%  की  बचत  दर्शाती

 दिल्ली  गस्थायधिक  सेवा  के  अधीन  पद

 284.  भरी  जाल  फर्नान्डोज  :  क्या  विधि  न्‍्थाप  और  कम्पनी  कार्य  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  न्यायिक  सेवा  के  अन्तगंत  अब  तक  स्वीक्षुति  पदों  की  संख्या  कितनी

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कितने  पद  आरक्षित  हैं  और
 कितने  आरक्षित  पद  अभी  भी  रिक्त  और

 इन  पदों  को  अभी  तक  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  तथा  स्याय  ओर  कंपनो  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य
 भग्जी  रंगरालन  :  )  अभी  तकस्‍्वोीकृत  पदों  को  संख्या  218  (133  स्थायी

 भौर  85

 और  आरक्षित  पदों  को  40  प्वाइंट  जो  रखा  जा  रहा  के  अनुततार
 भरा  जाता  है  |  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  रिक्त  पदों  को  मरने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा  दिल्ली
 न्यायिक  सेवा  1991  आयोजित  की  जानी  थी  और  उपयुक्त  अम्यर्थी  का चयन  किया  जाना

 उक्त  परीक्षा  अब  1]  अक्तूबर  से  13  199]  के  बीच  आयोजित  को  गई

 मह्य  बढ़ि

 285.  श्री  जद  फर्मास्डोज  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेगे  कि  1

 क्‍या  वर्ष  1991-92  का  बजट  पेश  किए  जाने  के  बाद  अनेक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्यों  में

 वृद्धि  हुई
 यदि  तो  इसके  बया  कारण  और

 मूल्य-वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशवर  और  प्रशासित  कीमतों
 और  राजकोषीय  अनुशासन  से  संबधित  कुछ  मदों  पर  शुल्क  में  पीछे  स ेबला  भा

 रहा  भारी  नकदी  पिछले  बं  में  प्रणाली  में  मुद्रास्फीतिकारी  संमावनाओं  और

 1991  के  भन्‍त  तक  असमान  मानसून  होने  के  बजट  पेश  किए  जाने  के  बाद  लेवी
 डीजल  ओर  मिट्टी  के  तेल  को  छोड़कर  पेट्रोलियम  कागज  और  कागज

 परिवहन  उपस्कर  और  कल-पुर्जों  जेसी  कुछ  मदों  के  थोक  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 मुद्रास्फीति  के  प्रबंध  को  सरकार  उच्च”म  प्राथमिकता  देती  मूल्यों  में  वृद्धि  रोकने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  राजकोपीय  घाटे  में  काफी  कमी  प्रश्नावी  मांग्

 को  कम  करने  के  लिए  मुद्रा  पूर्ति  के  प्रसार  को  नियंत्रित  आवहयक  वस्तुओं  की

 पूछ्ति  और  मांग  का  अधिक  प्रभावदाली  तरीके  से  प्रबंध  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को

 अधिक  कारगर  अधिक  उत्पादन  और  बचतों  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  तथा  जमाक्षोरों  और

 मुनाफाखोरों  के  विरुद  सख्त  कारंवाई  करना  शामिल  हैं  ।

 पतन  परिवहन  में  गिराबठ

 286,  भी  भी  बहलम  पाणिप्राहो  ;  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सनज्नी  यह  बताने  को  कृपा
 जज  बट  जज  जी

 क्या  गत  वर्ष  के  दौरान  पत्तन  परिवहन  में  भारी  गिरावट  आयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 परिवहन  में  गिरावट  से  पत्तम  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा

 क्‍या  पत्तनों  में  श्रमिक  कमंचारियों  की  मारी  संक््या  में  छंटनी  की  जा  रही
 गौर
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 (5)  यदि  तो  पत्तन-वार  इसका  ध्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  जगदीदा  :  नहीं  ।

 और  प्रएन  नहीं  उठता  ।

 कोई  छंटनी  नहीं  की  गई  ।

 (&)  प्रदन  नहीं

 बिहार  में  हाहरों  का  वर्गोकरण

 287.  भ्री  सेयव  शाहबुह्दीन  :  क्या  वित्त  सन्‍जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  किन-किन  शहरों  को  ”,  और  श्रेणी  के  शहर
 घोषित  किया  गया

 शहरी  विकास  परिवब्यय  की  दार्तों  में  वर्गीकरण  की  इस  प्रणाली  केन्द्रीय  सरकार
 के  कमंचारियों  क ेलिए  मकान  किराया  भत्ते|शहर  प्रतिकारात्मक  मत्ते  के  निर्धारण  के  अतिरिक्त
 भऔर  क्या  प्रयोजन  भोर

 बिहार  में  उन  शहरों  भौर  कस्बों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  वष॑  1991-92  की  शहरी
 विकास  की  किन्‍्हीं  योजनाओं  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है  तथा  इन  योजनाभों  का  संक्षिप्त
 ब्यौरा  क्या  है  और  दाहुरवार  इन  पर  कितना  परिथ्यय  होगा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  धान्तारास  :  बिहार  राज्य  में  मकान
 किराया  भत्ते  प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  प्रयोजन  के  लिए  और  श्रेणी  के

 प  में  वर्गीकृत  छाहरों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दो  गई

 ओर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 भेणी

 शुन्य

 भ्रणी

 पटना

 श्रेणी

 1.  जमशेदपुर

 2.  रांची

 3.  धनबाद  नगर  के  लिए  मात्र  )
 श्रेणी

 1,  भार हा  3.  बेगुसराय

 2.  बरोनी  4.  बेतिया
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 5.  भागलपुर  18.  हाजीपुर

 6.  बिहार  19.  जमालपुर

 7.  बोका रो  इस्पात  नगर  20,  कटिहार

 8.  छपरा  21.  किशनगंज

 9.  चोौबासा  22.  मोका  माह

 10  डाह्टनगंज  23.  मोतीहारी

 11.  दरभंगा  24.  मुंगेर

 12.  देहरी  25.  मुजफ्फरपुर

 13.  देवघर  26.  पतरातू

 14.  धनबाद  27.  पूणिया

 15.  गया  28.  सहरसा

 16.  गिरिडिह  29.  सासाराम

 17.  हजारोबाग  30.  सिवान

 कपास  तथा  सुतो  धागे  का  निर्यात

 288.  भी  सेघद  शाहब्रुद्देत  :  क्या  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  निर्यात  की  गई  कपास  तथा

 सूती  धागे  का  ब्यौरा  क्‍या

 1991-92  के  दौरान  अनुमानित  निर्यात  कितना

 पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  के दौरान  कपास  तथा  सूती  धागे  का  अन्तर्देशीय  बाजार  में

 तथा  पोल  पर्धन्त  निःशुल्क  निर्यात  औस्तत  मूल्य  वर्षवार  कितना

 1991-92  के  कपास  वर्ष  के  दौरान  कपास  का  कितना  उत्पादन  का

 अनुमान

 (5)  कया  1-10-91  तक  पिछले  तीन  कपास  वर्षों
 के

 दोरान  कपास  अथवा  सूती  धागे  का

 अआयात  किया  गया  और

 यदि  तो  उसका  वर्षबार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अक्षोक  :  व  1988-89,  1989-90
 तथा  1990-91  के  दौरान  रुई  ओर  सूती  यान॑  के  निर्यात  के  ब्योरे  निम्नोकत  अनुसार  हैं  :

 93



 22  1991 सिलित॑  उत्तर
 _  een सूती art रुई  ag मात्रा

 सूती  यान॑  रुई

 बषं
 मात्रा  मि०  मूल्य  मि०  बं  मात्रा  लाख  मूल्य
 किग्ना०  में  रु०  में  गां०  करोड़

 ब्ष  के  से  प्रत्येक  २०  में

 आधार  170  किग्रा०

 1988-89  40.15  2334.42  1988-89  0.76  72.14

 1989-90  .  61.82  3615.89  1989-90  13.71  610.52

 1990-91  89.78  5114.31  1990-91  11.90  561.05
 __  छल  र  ्  के  ॒ऑ

 से  की  अबधि  के  दोरान  सूती  यान  के  निर्यात  की

 मात्रा  67.86  मिलियन  किग्रा०  तथा  उसका  मूल्य  466.40  करोड़  रु०  वर्ष  1992  के  लिए

 सूती  यान  के  निर्यात  उच्चतम  सीमा  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  |  बर्ष  1991-92

 के  रूई  मौसम  में  सरकार  ने  अमी  तक  निर्यात  के  लिए  बंगाल  देशी  रुई  की  |  लाख  गांठ  रिलीज
 की

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों
 के

 दौरान  आंतरिक  बाजार  में  रुई  और  सूती  यान॑  की

 औसत  कीमत  तथा  उनके  निर्यात  के  मूल्य  ओ०  के  ब्यौरे  निम्नोक्त  अनुसार

 बच  रुई

 झतरिक
 1988-89  20.94

 1989-90  18.15

 1990-91  26.71

 लिर्यात  सल्य

 बर्णे

 1988-89

 1989-90

 1990-91
 (a

 सलाहकार
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 कोत  यान॑

 50.85

 56.41

 55.31

 कई

 55.47

 26.19

 27.77

 सूती  यान

 हैंक  यान

 47.32

 सूतो  यान

 58.34

 55.64

 57.30

 (२०  प्रति

 होजरी  यान॑

 47.13

 52.52

 53.18

 (२०  प्रति

 बोई  ते  29  1991.  को  हुई  अप्रनी  पिछली  बंठक  में  ब्  1991-

 92  के  रुई  मोसम  के  दोरान  रुई  का  उत्पादन  130  लाख  गांठ  होने  का  अनुमान  लगाया
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 (४)  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूती  यार्न  वा  कोई  आयात  नही  किया
 वषं  1988-897,  1989-90  और  1990-91  के  रुई  मौसमों  के  दौरान  सरकार  ने  रुई  का  कोई
 आयात  नहीं  किया  ।

 बिदेदा  प्रवण  योजना

 289,  भरी  सनत  कमार  मंडल  :
 श्री  अरबिद  भजिवेदी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेक्षों  में  स्थित  भारतीयों  द्वारा  धारित  अलेखादेय  विदेशी  मुद्रा
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  बनी  आम  माफी  योजनाओं  में  से  एक  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  योजना  का
 आकलन  यह  पता  लगाने  के  लिए  किया  है  कि  निवासी  भारतीयों  द्वाराअपने  काले  धन  के  स्वामित्व
 को  विदेशी  मुद्रा  ड्ाफ्टों  के बदले  विदेश  स्थित  अनिवासी  भारतीयों  के  कब्जे  में  देने  के  दवा रा  अपने

 बेहिसाब  रुपयों  के  भंडारों  को  सफ़ेद  बनाते  के  एक  बड़े  उपकरण  के  रूप  में  इस्तेमाल  न  किया  जा

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 बया  कदम  उठाए  गए  हैं  कि आम  माफी  योजनाओं  का  काले  धन  को  सफेद  धन  करने के  काम  में
 इस्तेमाल  न  किया  जा  सके  ;

 इन  आम  माफी  थोजनाओं  के  अन्तर्गत-अब  तक  कुल  कितने  धन  की  प्राप्ति  हुई
 झौर

 विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  योजना  में  हृबाला  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  तथा  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  अब  तक  कानूनਂ  के  उल्लंधन  के  कितने  मामलों  का  पता
 लगाया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  से  बिदेशी  मृद्रा
 )  प्रेषण  1991  भुगतान  संतुलन  संबंधी  वर्तमान  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  और

 विदेशी  मुद्रा  अंतर्वाह  में  वृद्धि  करने  के  लिए  शुरू  को  गई  थी  ।  यह  योजना  सीमित  समयावधि  के

 लिए  खली  है  ।  इस  योजना  के  अनुसा  विदेशी  मुद्रा  में  प्रेषणाएं  प्राप्त  करनेਂ  कौले  व्यक्ति के  विरुद्ध
 किसी  भी  कानून  के  अन्तगंत  कोई  पूछताछ  अथवा  जांच  लुरू  महीं  की  जा  इस  स्कीम

 प्रति  उत्साहजनक  प्रतिक्रिया  प्राप्ति  हुई  इस  स्कीम  से  संबंधित  संत्रहों  के'बारे  में

 बिस्‍्तृत  एकत्रित  की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रश्न  दी

 स्टाक  एक्सचेजों  में  फाइनेंसिंग  ओर

 ट्रेंडिंगਂ  रोकने  के  उपाय

 290.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्‍्टाक  एक्सचेंज  को  दो  समस्याओं--बविदिष्ट  ब्याज  दरों  सहित
 फाइनेंसिगਂ  और  *'ओपदास्स  ट्रेडिंगਂ  का  हल  नहीं  हो  सका

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 श्ई



 लिखित  उत्तर  22  1991

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  और  बदला  फाइनेंसिंग  तथा  ट्रेडिंग
 ४  के

 भ्रवेध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहवर  से  वित्त  मंत्रालय  ने

 1991  में  पूंजी  बाजार  अनुसंघान  एवं  विकास  नई  दिल्ली  द्वारा  शेयर  बाजारों  में

 शेयरों  के  व्यापार  पर  एक  विशेष  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  अध्ययन  के  संदर्भ  की  छा्तों
 अन्य  बातों  के  नई  दिल्‍ली  और  अहमदाबाद  के  शेयर  बाजारों  और

 होयरों  में  प्रणालीਂ  के  परिचालन  के  विशेष  संदर्म  सहित  मारतीय  शेयर  बाजारों  में  प्रचलित

 व्यापारिक  प्रणाली  की  जांच  करता  शामिल  विशेषज्ञ  अध्ययन  की  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई
 रिपोर्ट  में  दी गई  सिफारिशों  को  जांच  की  जा  रही  है  |

 प्रतिमूति  संविदा  1956  की  धोरा  20  के  अनुसार  प्रतिभूतियों
 में  विकल्प  भवंध  है  ।

 एस०  आर०  टो०  पो०  एवं  अवरोधक  व्यापारिक
 अधिनियम  में  संक्षोधत

 291.  भरी  धसंण्णा  मोन्डय्या  साबुल  :  कया  स्पाय  और  कम्पनो  कार्य  सस्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  24  1991  को  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  को
 कार्यान्वित  करने  हेतु  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  में  संशोधन
 करने  के  लिए  विधान  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  चिट  फंड  तथा  जमीन-जायदाद  संबंधी  व्यापार  को  भी  संशोधक
 विधान  के  दायरे  के  अंतगंत  लाने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  स्थाय  तथा  कम्पनी  कार्य  सम्त्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  जी  राष्ट्रपति  ने  नये  उपक्रमों
 की  अधिग्रहण  तथा  निदेशकों  की  नियुक्ति  और  उपक्रमों  के
 पंजीकरण  के  लिए  सरकार  का  पूर्वानुमोदन  प्राप्त  करने  के  प्रवेश-पूर्व  प्रतिबन्धों  को  हटाने  के  लिए
 27  1991]  को  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 1991  प्ररुयापित  किया  यह  प्रस्तावित  है  कि  इस  अध्यादेश  को  संसद  के  एक  अधिनियम  द्वारा
 बदला  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  संसद  के  चल  रहे  सत्र  में  एक  विधेयक

 प्रस्तुत  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  |

 और  जी  अध्यादेश  के  की  परिभाषा  को  चिटफंड  को
 सम्मिलित  करके  उसका  कायंक्षेत्र  बढ़ाया  गया  यह  स्पष्टीकरण  भी  जोड़ा  गया  है  कि
 जायदाद  से  संबंधित  कोई  भी  लेन-देन  में  शामिल  किया  गया  माना
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 डिक  फर्स  चाई  बिद  अनफेपर  मीरसਂ  दोष क  ससाचार

 292.  भी  पी०  एस०  सईव  :  क्या  स्थाय  और  करम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  199)  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 ड्िन्क  फर्म  चाई  विद  अनफेयर  मीन्सਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया
 और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और  हस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही
 की  गई  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  स्याय  ओर  कम्पतों  कार्य  सरत्रालय  में
 राज्य  सन्त्री  रंगराजन  :  ओर  जी  महानिदेशक  जांच  एवं
 पंजीकरण  ने  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की  धारा  (iii)  के  अन्तगंत  मैसस॑  पेपसी

 फूड्स  प्राइवेट  चंडीगढ़  के  बिरुद्ध  उनके  हरा  7  अप  कूल  कूल  ऑफरਂ  शीषंक  के
 अन्तगंत  एक  योजना  आरम्म  करने  के  लिए  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 आयोग  के  समक्ष  एक  आवेदन  किया  जिस  योजना  के  अन्तगंत  यह  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  योजना
 में  भाग  लेने  वाले  व्यक्षित  को  प्रतिवादी  के  शीतल  पेय  के  छह  क्रॉउन  ढककन  एकत्र  करने  तथा  उप्तके
 साथ  25  रुपये  का  मुगतान  करने  पर  एक  टी  छार्ट  प्राप्त  होगी  अथवा  प्रतिवादी  के  शीतल  पेय  के

 3  क्रॉठडन  ढकक्‍कन  एकत्र  करने  तथा  उसके  साथ  5  रुपये  का  मुगतान  करने  पर  एक  फिडो  डिड़ो  बेड

 प्राप्त  होगा  ।  इस  स्कीम  का  विज्ञापन  अनेक  जाने  माने  राष्ट्रीय  औौर  राज्यीय  समाचार  पत्रों  में
 प्रकाशित  हुआ  जिनमें  दिनांक  26-9-1991  का  इंडियन  एक्सप्रेस  नई  दिल्‍ली  का  संस्करण  भी

 दधामिल  एम०  आर०  टी०  पी०  आयोग  ने  कम्पनी  के  विरुद्ध  जांच  का  नोटिस  जारी  करने  का

 निर्देश  दिया  क्योकि  आयोग  के  विचार  में  स्कीम  पर  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  की

 धारा  लागू  होती

 2.  डी०  जी०  भाई ०  एण्ड  आर०  द्वारा  कम्पनी  के  विरुद्ध  जांच  के  निष्कर्ष  तक  प्रतिवादी

 को  स्कीम  जारी  रखने  से  रोकने  के  लिए  अस्थायो  व्यादेश  मंजूर  करने  हेतु  धारा  12  के  अन्तगंत

 आयोग  के  समक्ष  एक  दूसरा  क्रावेदन  दायर  किया  गया  14  1991  के  अवेदन  पत्र  पर

 बिचार  करने  के  बाद  आयोग  ने  एक  अन्तरिम  व्यादेश  पारित  किया  है  जिसमें  प्रतिवादी  पर

 विशापन  में  वर्णित  योजना  का  विस्तार  करने  अथवा  उसे  आगामी  आदेश  तक  पुनः  शुरू
 रखने  के  लिएਂ  रोक  लगाई  गई

 भारत  ओर  चीन  के  बीच  ्यापार  ओर  आर्थिक  समझोता

 293.  शो  रामाथय  प्रसाद  सिह  :  कसा  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चीन  के  साथ  एक  दीघंकालिक  व्यापार  और  आर्थिक

 भौते  पर  हस्ताक्ष  र  करने  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  :  और

 भारत  ओर  चीन  द्वारा  1984  में  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  जो
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 क्रव  भी  लागू  इस  करार  के  तहत  समय-समय  पर  व्यापार  संलेखों  पर  हस्ताक्षर  हुए  इस

 करार  के  तहत  दिनांक  8  1991  से  एक  वर्ष  के  लिए  नवीनतम  व्यापार  संलेख  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए  चीन  से  सीमावर्ती  व्यापार  पुनःआरंभ  करने  संवंधी  कुछ  प्रस्ताव  भी

 धीन

 विदेशी  निवेश

 294.  भरी  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  दौरान  आज  तक  भारतोय  रिजवं  बैंक  द्वारा  विदेशी  निवेश  के  कितने

 प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई

 इनमें  विदेशी  निवेश  की  कितनी  राशि  अन्तग्रंस्त

 कया  संयुक्त  राज्य  जापान  और  ब्रिटेत  ने  नई  औद्योगिक

 नीति  का  उत्साहवर्धंक  उत्तर  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मग्त्री  रामेहवर  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  द्वारा  94  विदेशी  निवेह्त  प्रस्तावों  को  मंज्री  दी  गयो

 निवेश  में  अमरीकी  डालर  34,407,000  और  3  करोड़  रुपए  की  धनराशि  अन्तग्न॑ंस्त

 और  संयुक्त  राज्य  जापान  और  युनाइटेड  किग्डम  से  इस

 नीति  को  पर्याप्त  उत्साहवर्धक  उत्तर  मिला  मारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  अनुमोदित  इन  देशों  से
 निवेश  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-..
 लि

 देश  प्रस्तावों  की  संख्या  अमरीकी  डालर  में  घनराधि

 (i)  सं०  रा०  अमरीका  3  17,381,000

 (11)  जर्मनी  3  472,000

 (iii)  फ्रांस  न  न

 (iv)  जापान  ]  12,750,000

 (५)  यूनाइटेड  किग्डमस  5  2,880,000

 पयंटकों  हारा  विदेशों  मुद्रा  को  धोषणा

 295.  भी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 क्‍या  मारतीय  रिजवं  बेंक  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  भारत  आने  वाले  पयंटकों  से

 उनके  पास  विदेक्षी  मुद्रा  के  बारे  में  घोषणा-पत्र  लिया

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 विदेशी  सुद्रा  से  सम्बन्धित  आथिक  अपराधों  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  अन्य  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्यर  :  ओर  विश

 मुद्रा  विन्यिमन  के  1,000  रुपये  अमरीकी  डालर  की  पू्व॑वर्ती  सीमा  के  स्थान  पर  6-]
 से  यदि  कुल  मूल्य  10,000  अमरीकी  डालर  से  अधिक  हो  तो  विदेश  से  आने  वाले  सभी  पयंटकों
 को  करेंसी  घोषणा  पत्र  में  बँक  नोट  और  यात्री  चेक  के  रूप  में  लाई  गई  विदेशी  मुद्रा  की
 घोषणा  करनी  होती  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  से  संबंधित  आर्थिक  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 1973  के  अधीन  सरकार  के  पास  पहले  से  ही  पर्याप्त  शक्ति  मौजूद

 पेटेंट्स  1970  में  संशोधन

 296.  डा०  असोम  बाला  :  वया  वाणिण्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  पेटेंट्स  1970  में  संशोधन  करके  पेटेंट  अधिकार
 को  सजीव  रूपों  के  मामले  में  भी  लागू  करने  का  और

 )  यदि  तो  ब्रीड्सं  राइटਂ  में  शामिल  होने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का
 कोण  क्या  हे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और
 सरकार  ने  इण्डियन  पेटेट्स  एक्ट  में  सुधार  करके  सजीव  रूपों  को  एकस्व  करने  के  बारे  में

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  तथापि  जब  तकनीक  विमाग  ते  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जो
 अभी  जैव  तकनीकी  आविष्कारों  की  एकर्व  क्षमता के  क्षेत्र  से सम्बन्धित  मामलों  की  जांच  कर  रहा

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  पोध  प्रजनकों  के  अधिकार  तथा  उस  पर  संरकार  की  स्थिति
 के  मामले  की  अलग  से  जांच  कर  रही  है  ।

 कोल्हापुर  में  मुंबई  उच्च  न्यायालय  को  खंडपीठ

 297.  श्री  उद्यसिह  राव  गायकवाड़  :  क्या  स्याय  और  कम्पनों  क्षाय  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल्हापुर  में  मुंबई  उच्च  न्यायालय  की  एक  खंडपीठ  की  स्थापना  के  लिए
 राष्ट्र  क ेछह  पष्चिचमी  जिलों  की  जनता  निरंतर  मांग  करती  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संशदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  जी  मुंबई  स्थित  उच्च  न्यायालय  के  प्रधान  स्थान
 और  नागपुर  तथा  ओऔरंगाबाद  स्थित  उसकी  दो  बिद्यमान  स्थायी  न्यायपीठों  के

 कोल्हापुर  और  शोलापुर  में  मुंबई  उच्च  न्यायालय  की  म्यायपीढे  स्थापित  करने  के
 समय-समय  पर  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तब  तक  कोई  विनिष्च्रय  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि
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 उच्च  न्यायालय  की  सिफारिशों  के  साथ  राज्य  सरकार  से  इम  बाबत  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हो

 आगे  कार्यवाही  करने  के  उच्च  न्यायालय  की  सिफारिश  वाले  ऐसे  प्रस्ताव  की  हम  प्रतीक्षा

 कर  रहे  हैं  ।

 बेंकों  में  आमा  धतरादि  के  ब्याज  पर  आयकर

 298,  श्री  उदयसिह  राव  गायकयाड़  :

 श्री  पी०  सी ०  थामस  :

 शो  बलराज  पासी  ।

 भरी  मोरेहबर  सावे  :
 को  शोमनाव्रीदवर  राव  वाडडे  :

 क्या  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  बैंकों  में  जमा  घनरादि  से  मिलने  वाले  ब्याज  पर  स्रोत  पर  आयकर  वश्चूल
 करने  के  सरकार  निर्णय  से  बंकों  में  जमा  घनराहि  में  मारी  गिरावट  आयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 1989,  1990  और  1991  के  3]  अक्तूबर  तक  बैंकों  में  जमा  घनराहि  के  तुलनात्मक
 श्ंकड़े  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  जमा  धनराष्षि  में  गिरावट  को  देखते  हुए  योजना  की  समीक्षा  करने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  बलओर  से  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  की  जमारा  शियां  9]  के  अन्तिम  शुक्रवार  के  अनुसार  199108  करोड़  रुपए
 से  बढ़कर  9]  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  214528  करोड़  रुपए  हो  गई

 89,  90  और  91  के  अंतिम  छुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसाਂ
 सभी  अमुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  कुल  जमा  राष्थियां  निम्नानुसार  थीं  :

 वर्ष  राधि  रुपए

 1989  156520

 1990  181780

 ।99।  214528
 अज+

 मारतीय  रिजवं  बैंक  और  सरकार  बंक  जमाराषियों  की  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  की सतत  समीक्षा
 करते  हैं  भौर  जब  बभी  आवध्यक  होता  है  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 सोबियत  संघ  के  साथ  व्यापार  ओर  आर्थिक  संबंध

 299.  श्री  श्रवण  कसार  पटेल  :  क्‍या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  में  हाल  की  घटनाओं  का  मारत-सोवियत  व्यापार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 और
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 सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  और  आधिक  संबंधों  को  सुदुढ़  करने  के  लिए
 बया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 बाणिए्य  ससत्रालय  के  राज्य  सरत्री  पी०  :  ओर
 सोवियत  संघ  में  भौतिक  तथा  आधिक  ढांचे  के  विघटन  की  व्यापक  प्रक्रिया  का

 सोवियत  व्यापार  पर  नकारात्मक  प्रभाव  पड़ा  था  ।  इसे  देखते  हुए  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कनेक  कदम  उठा  रही  है  जिससे  कि  द्विपक्षीय-व्यापार  को  नई  गति  प्रदान  की  जा

 इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :

 (1)  सोवियत  गणराज्यों  के  साथ  सीधा  संपर्क  कायम

 वाणिज्यिक  उपक्रम  स्तर  पर  सीधे  संपर्क  बढ़ाना  जिसमें  दोनों  देशों  के  व्यापार
 मंडलों  के  बीच  बढ़ाए  गए  पारस्परिक  क्रियाकलाप  मी  शामिल

 संयुक्त  उद्यमों  जेसे  आधिक  सहयोग  नए  ढांचे  पर  अधिक  बल  और

 (7५)  चूंकि  सोवियत  संघ  के  साथ  संतुलित  व्यापार  प्रणाली  में  निर्यातों  का  वित्त  पोषण
 करने  के  लिए  आयात  रुपये  का  सृजन  करते  हैं  सोवियत  संघ  से  मारत  को

 किए  जाने  वाले  निर्यातों  पर  भी  बराबर  जोर  दिया  जा  रहा

 अमरोकी  व्यापार  प्रतिनिधि  का  बोरा

 300.  भरी  अबण  कमार  पटल  :

 श्री  जाजं  फर्नाग्डीज  :

 श्री  के०  पो०  डग्नीकृष्णन  :

 शो  रवि  राय  :

 प्रो०  मालिनी  मदटाचार्य  :

 प्रो०  सुशांत  चकबतों  :

 भरी  धर्मर्णा  सोडय्या  साइल  :

 थी  सनत  कूसार  मंडल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  ने  हाल  में  मारत  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  दोनों  देशों  के बीच  विभिन्‍न  विषयों  पर  हुई  बातचीत  का  ब्यौरा

 क्‍या

 दोनों  देशों  ने  अपने  क्या  दृष्टिकोण  व्यक्त  और

 इस  बातचीत  के  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  :

 व्यापार  प्रतिनिधि  सुश्री  कार्ला  हिल्स  ने  दिनांव  4  अवतूवर  से  8  1991  तक  मारत  का  दौरा
 किया  ।  अपने  दौरे  के  दौरान  उन्होने  बहुपक्षीय  वार्त्ताओं  के  उरु ग्वे  दौर  में  जिन  मामलों  पर  सम  भौता

 वार्ताएं  की  जा  रही  हैं  उन  पर  और  साथ  ही  भारत  में  हो  रहे  आधथिक  सुधारों  पर  भी  विच्ा  र-बिम्ां
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 किया  उरु  ग्बे  दौर  की  वार्ताओं  के  सम्बन्ध  में  जिन  मामलों  पर  विश्वार-विमर्ठ  किया
 उनमें  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार-सम्बन्धी  पहलू  भार०  भाई०  पी

 एस०  ),  व्यापार-सम्बन्धी-निवेश  उपाय  ०  एम०  एस०  )  और  नियम  बनाने  सम्बन्धी
 मामले  शामिल  वस्त्र  के  मामले  भारतीय  पक्ष  ने  बिना  किसी  सुधार  के  और  मारत  के  वस्त्र
 निर्यात  के  लिए  बिना  किसी  उन्नत  बाजार-पहुंच  मांगे  बहु-रेशा  करार  को  3]  1992
 तक  समाप्त  कर  दिए  जाने  पर  नाराजगी  जाहिर  बहुरेशा-करार  को  चरणवद्ध  रूप  से  पूरा
 करने  की  प्रक्रिया  को  विध्वसनीय  और  अपर  रिव्तंनीय  बनाने  की  अवश्यकता  पर  बल  दिया

 अमरीकी  पक्ष  ने  बताया  कि  वे  भारत  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  को  तंयार

 टी०  आर०  आई०  पी०  एस०  के  मामले  पर  दोनों  पक्षों  के  बीच  ट्रेड  मार्क

 और  साथ  ही  कापीराइट  के  उल्संधन  पर  इनके  प्रवतंन  पर  विस्तत  रूप  में  विचार-विमर्श  किया

 गया  और  मतभेदों  को  काफी  हृद  तक  कम  किया  गया  ।  एकस्बों  के  मामले  में  कोई  नया  मुद्दा  नहीं
 उठाया  गया  और  दोनों  पक्षों  ने  इस  मामले  पर  वर्तमान  स्थिति  बनाए  रखने  पर  सहमति  व्यक्त

 की  |  टो०  आर०  आई०  एम०  एस०  के  मामले  पर  प्रत्यक्ष  नियेश  के  लिए  भारत  की  नीति
 में  हाल  में  किए  गए  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार-विमश  किया  गया  था  ।

 ह्विस  हिष्टसंडल  का  दोरा

 301,  भ्री  श्रवण  कुसार  पटेल  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  दोनों  देशों  के  बीच  आधथिक  ओर  व्यापारिक  संबंधों  को  और  अधिक  सुधारने  के

 लिए  इस  वर्ष  अवतूबर  में  स्विस  दशिष्टमंडल  भारत  आया

 यदि  तो  इसकी  यात्रा  के  दौरान  विचार-विमदं  किए  गए  मुद्दों  के  क्या  परिणाम
 ओर

 स्थिस  छिष्टमंडल  ने  मारत  में  किन  क्षेत्रों  में  निवेश  करने  का  प्रस्ताव  किया  था
 और  इम  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  कया  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  स्वतंत्र  पी०  :  से
 स्विटजरलेड  के  विदेश  मंत्री  एवं  उप  राष्ट्रपति  श्री  रेने  फेलबर  के  नेतृत्व  में  एक  स्थिस
 मंडल  ने  7  अक्तूबर  से  13  1991  के  दोरान  मारत  का  दौरा  किया  ।  पारस्परिक  विचा
 विमर्श  के  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  दोनों  देशों  के  बोच  मौजूदा  राजनीतिक  आधिक  एवं  व्यापार
 पम्बधों  को  घनिष्ठ  बनाने  की  अपनी  वचनवद्धता  पर  बल  इसके  अतिरिक्त  दोनों  देशों  के

 छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  उद्यमियों  के बीच  सहयोग  के  नए  साफ्टवेयर  प्रीसीजन
 वस्त्र  तथा  रत्न  एवं  आमूषण  के  क्षेत्र  में  सहयोग  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाया  गया  ।

 हलके  लड़ाकू  विसानों  का  निर्माण

 302.  भी  भ्रथण  कुमार  पटेल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 हल्के  लड़ाक्‌  विमान  के  देश  में  विकास  में  इसके  निर्माण  छुरू  करने  से अब  तक  क्या
 प्रगति  हुई  है और  इरा  पर  राज्यवार  वितना  खर्च  हुआ  और
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 इस  परियोजना  के  पूरा  होते  तथा  हल्के  लड़ाकू  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  कया
 समय  सीमा  तय  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  हल्के  युद्धकं  वायुयान  का  परियोजना  परिभाषा

 चरण  पूरा  कर*लिया  गया  अगले  चरण  अर्थात्‌  परियोजना  परिमाषा  चरण  के  बाद  के  चरण  के

 रूप  में  पूरे  प॑ंमाने  पर  इंजीनियरी  विकास  1990  में  शुरू  किया  गया  ओर  इसे  दो  चरणों  में

 पूरा  किया  पहले  चरण  के  जिसके  अन्तगंत  महत्वपूर्ण  प्रौद्योगिकियों  के
 होन  की  योजना  के  लिए  सरकार  की  स्वीक्ृति  प्राप्त  को  जा  रही  पहले  चरण  के  साथ-प्ताथ
 प्रदर्शित  की  जाने  वाली  विभिन्‍न  प्रौद्योगिकियों  को  एकीकृत  करने  के  लिए  पूरे  पंमाने  पर
 नियरी  विकास  के  दूसरे  चरण  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  1991  तक  390  करोड़  रुपए
 की  राहि  खच  को  जा  चुवी  है  जिसमें  से  परियोजना  परिभाषा  चरण  पर  72.4  करोड़  रुपए  खब

 किए  गए  थे  ।

 )  हल्के  युद्धक  वायुयात  की  प्रौद्योगिकी  दर्शानि  सम्बन्धी  पहला  उड़ान  वर्ष  1996  में

 किए  जाने  की  आशा  वतंमात  अनुमानों  के  हस  वायुयान  का  निर्माण  अगले  दद्क  के

 प्रारम्भिक  वर्षों  में  शुरू  होने  की  सम्मावना  है

 समाचार-पत्र  सम्‌हों  हारा  ऋणों  का  कथित  दुरुपयोग

 303.  श्री  छोतृभाई  गामित  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  समाचार-पत्र  समूहों  ने  ब्याज-रहित  ऋण  प्रदान  करने  तथा  ब्ृस्य
 अव्यवक्षाथिक  प्रयोजनों  के  लिए  ब्याज  पर  उधार  ली  गई  वृहत  धनराहि  का  उपयोग  किया

 यदि  तो  इन  ऋणों  के  निर्धारित  प्रयोजनार्थ  उपयोग  न  किये  जाने  की  सूरत  में

 इनको  समाप्त  न  करने  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  !

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलबीर  :  से  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों

 ओऔर  वित्तीय  संस्थाओं  को  नियंत्रित  करने  वाले  लोक  वित्तीय  संस्था  और

 गोपनीयता  विषयक  1983  के  उपबंधों  और  बंकरों  से  प्रचलित  प्रधाओं

 और  रीति-रिवाजों  के  अनुसार  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थाएं  अपने  व्यक्तिगत  घटकों  के  बारे  में  सूचना
 को  प्रकट  नहीं  कर  सकते  ।

 विदेशों  में  संयुषत  उद्यम

 404.  भ्री  छीतू  माई  गासित
 हरी  दिग्लिवयय  सिह  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  लिए  विदेक्षी  मुद्रा  वित्तियमत्र  1973

 के  अन्तगंत  किन  कंपनियों  को  अनुमति  दी  गयी
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 भारतीय  कंपनियों  के  साथ-साथ  वे  कौन-सी  विदेशी  कंपनियां  हैं  जिन्होंने  संयुक्त
 उद्यम  लगाये

 क्‍या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  घरानों  से
 संबंधित  अनेक  कंपनियां  फेरा  के  अन्तगगंत  आवश्यक  अनुमति  के  बिना  भारत  के  बाहर  कार्य  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसी  कंपनियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या

 कायंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  और
 '

 मारतीय  कंपनियों  तथा  संबंधित  विदेशी  कंपनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 और  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  योजना  के  तहत  मारत
 कार  को  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  है  और  यदि  इस  प्रकार  की  स्वीकृति  नहीं  ली  गई  है  तो  फेरा
 विनियमों  के  अन्तगंत  कारंवाई  की  जा  सकती  है  ।  इस  मंत्रालय  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है
 कि  औद्योगिक  घरानों  की  कोई  कंपनियां  सरकार  को  ऐसी  स्वीक्षृति  के  बिना  कार्यरत

 विवरण

 क्रम  संश्या  भारतीय  कंपमी  का  नाम  विदेशी  सहयोगी  का  नाम

 2  3

 मास्टर  लिया

 1.  मेसस  ओबराय  होटल  डी०  एल०  फरुगिया  एंड  पी०  एस०
 प्रा०  कलकत्ता  भास्ट्रे  लिया

 2.  मेससे  भगवती  पालीमियस  ट्रेलियन  गम  प्रोडक्ट्स  प्रा०  आस्ट्रेलिया
 बम्बई

 बहुरीन

 3.  में०  एल०  आई०  सी०  आफ  दि  इंटरनेशनल  एज़ेंसीज  कं०  लि०

 बम्बई  बहूरीन

 4.  में०  डाटा  सिस्टम्स  सविसेज  प्रा०  मि०  फाउड  इब्नाहिम  अल  यू  ०  ए०  ई०

 पूर्ण

 5.  मैं०  वोल्टास  इंटरनेशनल  लि०  एण्ड  अहमद  मंसूर  अल  बहरीन
 में०  सिम्टो  इंबेस्टमैंट  कं०

 बस्बई
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 थोत्सबाना

 6.  मे०  कंसालीडेडिट  फाउन्डेशन

 बम्बइ

 बंचलादेश

 7.  में०  बिरला

 बम्बई

 टैेब्नीकल

 8.  मैं०  इलीगेन्ट  अपेरल्स
 बम्बई

 9.  मैं०  महेन्द्रा  एंड  महेन्द्रा
 बम्बई

 10.  मैं०  ओबराय  होटल्स  प्रा०

 कलकत्ता

 11.  में  टी  ट्रेनिंग  बार्पो०  आफ  इंडिया

 कलकत्ता

 12.  में»  ग्रेसिम  इंडस्ट्रीज  बम्बइईं

 कक
 ई

 ५  पेंट्स
 बम्ब

 हॉयकरग

 14.  मे०  डेवलपमेंट  कंसलटेन्ट्स  प्रा
 कलकत्ता

 15,  मं०  मेहरा  नइं  दिल्ली

 16.  मैं०  मंगलिया  ट्रेडिग  एंड  इंवेस्टमेंट

 बम्बई

 17.  मैं  मार्ग  माकिटिंग  एंड  रिसच

 भध्रुप  लि०

 लिखित  उत्तर

 मि०  राईट  एम०  मेकवी  बोत्सवाना  मिसेज
 राजश्री  सुहाश  न्‍्यूयार्क

 एच०  वाइं०/एस०  ए०  मुनीछ  गिनीरेरों  सेन

 में  क्सिको

 (i)  बी०  ए०  अहमद  तथा

 (ii)  मिसेज  नासरीन  हुसेन  तथा  अन्य

 मि०  कंसटेनटाइन  जेक  रपोलस  हेरीलस  कोनकिस
 तथा  भग्य

 दि  इजेपिशियन  जनरल  कं०  फार  टूरिण्म  एंड
 काहिरा

 दि  इजेपिशियन  कं०फार  पेकिंग  एण्ड

 ब्यूटिंग  फूड  स्टफ्स  ए०  आर०  इ ं०

 ट्रांसपोर्ट  एंड  इंजीनियरिंग  कं०  एलेक्जैनड़िया
 टायर  कं०  इंडो  भारत  रेयन

 (i)  रैजीडेसस  आफ  होस्ट  कंट्री

 (ii)  हं०  एम०  जान्स  लि०

 मि०  अभिरवा  चौधरी
 मि०  हेवटी  हांगकांग

 ओरियंट  कार्पो०  हांगकांग

 मि०  एन०  जी०  यांग  सिंगापुर
 मि०  मिली  कार्पोरेशन  सिंगापुर

 स्‍्टाचं  इनरा  हुपर  ईं  ड  थेयोडे री  ब्रूटेमाले
 था  अस्य
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 18.  भोबराय  होटल्स  दिल्‍ली  एम०  इं०  एक्स०  एक्स०  इंवेस्टमेंट्स  सी०  वी'०

 क्रांस

 19.  मैं०  नईं  दिल्‍ली

 इंडोनेशिया

 20.  मैं०  दि  रेमसड  वलन  मिल्स

 21.  ईस्टन  रिपनिंग  मिल्स
 कलकत्ता

 22.  भारत  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्रीज
 नई  दिल्ली

 23,  मे०  हस्पात  प्रोजेक्ट्स
 कलकत्ता

 24:  में०  कुसुम  प्रोडक्ट्स
 कलकत्ता

 25.  में०  गोदरेज  एंड  बायसी  मैन्‍्यू०
 कंपनी  प्रा०  बम्ब है

 26.  में०  बंबई  डाइंग  एण्ड  मेन्यू  ०  कं०

 बम्बई

 27.  मैं०  गोकापटेल  वबोलकार्ट  बंबई

 28.  मै०  प्रेसिज  इंड०  बम्बई

 29.  में»  बिरला  बम्बई  प्रा०

 सिकंदराबाद

 30,  दि  स्टेन्डडं कं०  बम्कई

 22  1991]
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 फ्रांस

 मै०  ज्ञे०  के०  यान  एजी  यंग  मि०  गली  डिजेमल
 एंड  इन्डोनेशिया

 पी०  टी०  बेकती  इंडस्ट्रीमल  एण्ड  डिब०  कार्पो०
 एंड  पी०  टी०  वेकलानी  एण्ड  मिसलेनिक्स

 मि०  मोहन  लाल
 में  ०  टोकोटाला  इन्डोनेशिया

 में०  आटमन  इन्वेस्टमेंट्स  हांगकांय
 मि०  इडी  जका  रटा

 डा०  अटंग  कारटुन  हडोजा

 विल  ग्रिस्ट  नेमीनीज  हांगकांग

 हाजी  नोटजी  जकारटा

 कामनवेल्थ  टेक्‍्सटाइल्स  के०  लि०
 हांगकांग

 पी०  टी०  इंटर  आर्या  टैकनीक  एस०  पी०  टी०
 पुसलानी

 पी०  टी०  आई०  पी०  कार्पो०  पी०  टी०  एस०
 बी  कार्पो०  ठकराल  ब्रदसं

 पी०  टी०  बकलानी

 ठकुराल  होस्डिंग  हांगकांग
 हन्डोन  शिया  ग्रप  हक

 लेजिंग  एजी०  आस्ट्रेलिया

 पी०  टी०  पूना  गोल्डन  इंडोनेशिया  अविले
 इंबेस्टमेंट  लि०

 मट्रो  केमन  आंइलेंड  हंटमैन  लि०
 «  यू०  के०  तथा  अन्य
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 32.  मं  ०  ओरियंट  पेपर  मिल्‍स
 T

 ,  मैं०  बोल्टन  फरीदाबाद

 ,  मैं०  एल०  आई०  सी०  एण्ड  जी०

 आई०  सी०  आफ  बस्वई

 .  मैं०  किलॉस्कर  ब्रदर्ज  पूर्ण

 में०  गंगपा  केधल्स  हैदराबाद

 7.  मैं०  मोहन  मोकिन  ब्रीविरीज

 हिमाचल  प्रदेश

 ,  में०  इण्डियन  प्रोडक्ट्स  ट्रेंडिंग
 बम्बई

 सलपेहिया

 39.

 40.

 मैसस  गोदरेज  एण्ड  बायसी  मेन्यू०  कं०

 प्रा०  बम्बई

 मे०  जे०  जी०  ग्लास  इन्डस्ट्रीज
 े

 पु्ण

 1.  मैं०  बम्बई  आटो  एनसलरी  एण्ड

 इन्वेस्टमेंट  प्रा०  लि०

 ,  मैं०  जेवरोहैंड  गायकवाड  प्रा०

 बरोदा

 ,  मैं०  क्वालिटी  टेक्सटाइल  एसोसिएट्स

 प्रा०  एन०  तमिलताड

 ,  मैं०  ट्रोपटी  ट्रेडिंग  एण्ड  इस्वेस्टमेंट  प्रा०

 अम्बई

 ,  में७०  बिरला  ईटस्नं  कलकत्ता

 चढ़ढ़ा  ब्रद्स  आई०  सी०  डो०  सी०  नेरोबी
 तथा  अन्य

 गवर्ं मेंट  आफ  कीनिया

 इंडस्ट्रीयल  एण्ड  कमशियल  डेव०  बेंक  तथा

 अन्य
 ह

 मि०  सिमन  मटुआ  तथा  5  अन्य

 केनियन  शेयर  होल्डर्ज

 मि०  मवान्गी  मथाई  एण्ड  एसो  सिएट्स
 कोस्ट  केबिल्स  केन्या

 गेलेट  इण्डस्ट्रीज  लि०  मोहन  गेलेट  एण्ड  अदर्ज

 एमवजा  इण्डस्ट्रीज  रिच्ड  एम०  एमवांगले
 अधाभाई  पी०  पटेल

 मि०  डाटो  जी०  एस०  गिल

 मि०  संगत  सिह  तथा  अन्य

 एलाइड  प्रोपारटाज  एस०  ढी०  एन०  बी०  एच०
 डी०  पॉम  एण्ड  बेजीटेबिल  आयल  )

 एस०  डी०  एन०  बी०  एच०  डी०

 एनिक  एबडवल  मुख्तार  अहमद  तथा  अन्य

 गुआं०  गुआं०  इण्डस्ट्रीज  एस७  ढी०  एन०  बी०
 एचण०  डो०

 एन०  भार०  ए०

 दि  प्रेट  एलोननिय  रज  ट्रेडिंग  कार्पो०  तथा  अन्य

 नेशनल  लेंड  कोआप०  सोसाइटी  बेहर
 इंक  तभा  अन्य
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 46.  में०  गजरा  गियसं  प्रा०  बम्बई

 2

 47.  मे०  किलोस्कर  इलेक्ट्रिक क॑०

 48.

 49,

 50.

 51,  में०  फ्‌जेंगीअर  इलंबट्रीक
 मद्रास

 52.  में०  वेस्ट  एण्ड  क्रामटन  इण्डिया
 मद्रास

 53.  में०  यूनिवर्सल  रैडियेटर्ज

 कोयम्बदूर

 54.  मं०  गुजरात  रिक्‍्लेम  एण्ड  रबड़

 प्रोडक्ट्स  बम्बई

 55,  मं०  जगजीत  कोटन  टेब्सटाइल  मिल्स

 नई  दिल्‍ली

 56,  में०  बिरला  ईस्टन  कलकत्ता

 57.  मे०  समूटेक्स  केमिकल

 म्बई

 58.  में»  हिन्दुस्तान  सेफ्टी  ग्लास  व्बर्स

 सारीश्षस

 59.  म०  इलो  नई
 दिल्ली

 60.  में०  एयर  बम्बई

 61.  में०  लक्ष्मी  मह्दीत  कोयम्बटूर

 108

 बंगलोर

 में०  रेनबंबसी  लेबोरेट्रीज  नई

 दिल्ली

 में०  बिरला  इस्टनं  ग्वालियर

 ह
 ०  जनरल  हन्युरेंस  कार्पो०  आफ

 22  1991
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 स्टेट  इकोनामिक  डे  ब०  मलयेशिया

 इन्डो-मलयेदशियर  इन्जी०  कं०  बी०  एच०  डी०

 मूमिपुत्नाज

 डा०  माधवमन  परमेदयरन  एण्ड  अदर्ज

 नेहनल  लेंड  फाइनेंस  कोआपरेटिव  सोसाइटी

 कोआलालमपुर

 लोकर  शेयर  होल्डजे

 हुंग  सेन  इलेबिट्रकल

 यू०  एन०  आई०  पेसीफिक  ट्रांसपोटेशम  एण्ड
 अदर्ज

 भरब  मलयेदधिया  डेंव  ०  बी०  एच०  डी०

 एसोसिएटिड  आटोपार्ट  इण्टरप्राइजिज  एस०
 डी०  एन०  बी०  एच०  डी०  तथा  अन्य

 मलेधियर  रबड़  डेव०  कार्पो०  बो०  एच०  डी०

 सचदेवा  कंसलटेम्ट्स  ग्रेट  अलोनटरस  ट्रेडिंग  का०

 पीगमास  क्वालासम्पुर
 डा०तांन  थी  हुआ  लीमसेंग  टी  टान  टीग  होंक

 पहले  देश  के  मागरिक  और  तीशरे  देश  के
 नागरिक

 ट्री  बीचन्द  कं०  लि०  डहल  ब्रदसे  एण्ड  कुं०  लि०
 ओर  अन्य

 एयर  मारिशस

 स्टेट  इंवे०  पोर्टलुई

 >॑->»मममण>>»मम«काब्कक,
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 में  एलर्जी  टायर  एण्ड

 कोयम्बटूर

 74.

 75.

 मैं०  बेक्लाइट  हेल्‍म
 सिकर्दराबाद

 ,  में०  टेलीकमुनी  केशन  कंसलटेन्ट

 इण्डिया  नई  दिल्लो

 ,  मैं०  ओबराय  होटल  प्रा०

 कलकत्ता

 .  में०  मोहन  मेकिंग  नई  दिल्‍ली

 ,  मैं०  हैदराबाद  इम्ड०  लि०

 हैदराबाद

 में०  उड़ीसा  इन्ड०

 राहुलकेला

 में  एशियन  पेन्ट

 बम्बई

 ,  में०  सीता  वल्ड  हन्डिया

 नई  दिल्‍ली

 ,  मैं०  जेनसंस  एण्ड  निकल्संस
 कलकत्ता

 ,  में०  भाई  टी०सी०

 कलकत्ता

 मे  ०  डालभिया  इन्ड०  प्रा०

 मई  दिल्‍ली

 में०  राजस्थान  फटिलाइजर

 एण्ड  केमी०  जयपुर

 लिखित  उंत्तर

 श्री  इंद्रा  थकुडी

 श्री  व्‌रवालट  होल्डिग

 नीदरलेड

 एन०  आर०  ए०

 श्री  राम  नारायण  लाल  कासघधन  और  अन्य

 महा  नेपाल  सरकार  के०  के०  बम्फोर्ड

 एंड  कं०  हांगकांग

 नेपाल  सरकार

 नाम  नहीं  बताया  गया  है

 श्री  अरुण  शर्मा

 कुमार  प्रसाद  सप्कोटा  और  अन्य

 पी०  एल*  श्रेष्ट
 बी०  बी०  श्रेष्ट  और

 क्री  पी०  एस०  जे०  वी०  बी०  राना  और  उनका

 नेपाल

 एन  भार  ए

 श्री  सुनील  जे०  बी०  राना  और  अस्य

 109



 लिखित  उतर
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 76.  द  इण्डियन  होटल  क०  बम्बई

 77.

 80

 81.

 64  श्

 60  श्भ

 84.

 85.

 86.

 87.

 6०0  60

 2

 में०  इन्डियन  ईस्ट  कं०
 कलकरता

 मं०  बिरला  ब्रदसं  प्रा०

 कलकत्ता

 में०  वेस्ट  एण्ड  क्रास्प्टन  इम्जी०
 मद्रास

 में०  रेनवेक्शी  लेब्ोरेटरीज

 नई  दिल्‍ली

 2.  से०  कं  चन्द्र  नई  दिल्‍ली

 में०  हैदराबाद  ऐस्वेस्टस  सीमेंड

 प्रोड०  हैदराबाद

 मे०  एच  एम  टी  बंगलोर

 में०  एल्यूमीनीयम  इन्ड०

 कुदारा

 में  ०  बलारपुर  इस्ड०

 नई  दिल्‍ली

 मै  ०  टेलीक  मुनी  के  शन  कंसल्टेन्ट्स

 इंडिया  नई  दिल्‍ली

 ,  मैं  कैम्पा  वीवरेज  प्रा०

 नई  दिल्‍ली

 ,  मैं०  मीोकन  रांची

 मैं०  यूनिक  फार्मास्यू०  लेबो०  लि०

 प्रै०  मान  हरियाणा

 22  1991
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 एच०  आर०  एच०  प्रिसस  हेलन  शाह  और  अन्य

 श्री  बी०  एल०  रवि  लाल  और  अन्य

 नाइजीरिया  के  रिवर्स  राज्य  की  सरकार  और
 अन्य

 अलाहजी  सेहू  मलामी  अलोहजी  अलियू  माई  सेंगों

 श्री  जे०  ए०  कोहली  भौर  भाठ  अन्य

 श्री  सो०  आर०  दरीयासानी  गौर  अन्य
 जिरीयन  नागरिक

 चेलसंस  लि०  और  7  अन्य

 बोची  स्टेट  नाईजीरियन  इन्ड०  डेव०
 बेंक  और  अन्य

 नाईजी  रिया  संघीय  गणराज्य  की  संघीय  सेना
 सरकार

 बोची  स्टेट  सरकार  और  अन्य

 फोर  सीजन्स  ट्रेंडिंग  एन्ड  इनवेस्टमेंट  लि०  तथा
 त्रन्य

 अलहाजी  तिजानी  हाप्तीम  अलहाजी  इसयाक्‌
 रबीयू  भौर  भन्य

 में०  हिलटाप  बाटलिंग  कं०  नाइजीरिया

 डेल्टा  स्टील  कं०  अजोकुटा  स्टील  कं०  लि०

 ओर  अन्य

 ०  लि०

 में  जगी  इन्ड०  नाइजीरिया

 बासीटी  नाइजीरियन  फ

 मैं०  रेनबेब्सी  लेबो  ०  नई  दिल्‍ली  रैन  मेकस  लेबो०  लागोंस
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 भोमान

 93.  मे०  बोल्टास  इन्ट०  बम्बई

 94.  मं०  वेस्टनं  इन्डिया  इरेक्शन

 पुणे

 पताना

 95.  मं०  महिपाल  हन्वेस्ट०  प्रा०

 बम्बई

 96.  में०  यूनिवर्सल  रेडियेटर

 कोयम्बदटूर

 स्पेन

 97.  मे»  फ्री  मैंस्स  मिजरस  प्रा०

 लुधियाना

 पुलंगाल

 98.  मे०  ग्लेनमार्क  फार्मेस्यूटिकल
 बम्बई

 फिलीपीमस्स

 99.  में  ०  ईस्ट  स्पिनिंग  भिल्‍स
 24  १५०  बंगाल

 साऊदी  अरब

 100.  मे०  डेकन  इन्टर  प्राइसिस  प्रा०
 घिकन्दराबाद

 101.  में०  ओबराय  होटल  प्रा०
 कलकत्ता

 ,  भें०  के  ए  एम  इन्टरनेशनल
 बम्बई

 में०  नेशनल  इन्जीनियरिंग  इन्डस्ट्रीज
 कलकत्ता

 103.

 104.
 मद्रास

 में०  बेस्ट  एण्ड  क्रम्पटन  इन्जीनिवर्रिंग

 कलबबछ  हरिनेशनਂ  एण्ड  वेस  मसकट

 अल-रमद  बिजनेंस  कार०  और  इसको  सहयोगी
 कम्पनी

 में०  परिवास  ऐस्ट  पतामा

 श्री  बी०  एस०
 भ्री  के०  पी०  समुसुद्दीन ओर  अग्प

 में०  आइबर  मेट्रोस  एस  ए  एपेन

 ज्िटेन  के  श्री  एक्स०  ब्रिटेन  के  भी
 मोपाल  के  निया  के  श्री  एस  ०  हराभी

 सिसवाल  हन्टरप्राइसिस  एश्ड  एसोसिएट्स
 गासफंको  एण्ड  मनीला  एंड  भकसे

 में०  सन्‍्डी  अरेबियन  अरवानटिट  कं०
 साऊदी  भरब

 सिविल  वकक्‍्स  साऊदी  अरब

 शेश्ष  अहमद  एम०  बिनलाभोडन

 एच०  ए०  अली  जामिल  श्रद्स  साऊदी
 अरब  ॥

 नेशनल  कन्ट्रेक्टिग  साऊदी  भरब
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 लेनेगल

 105.  मे०  इण्डियन  फामस  फटिलाइजर
 कार्पो०  नई  दिल्‍ली

 जाइंन

 106.  मैँं०  न्यू  इण्डिया  एशोयरेंस  कं  108.
 बश्बई

 ७  आकर
 एस

 र्पं

 सोलोमन  हीप

 मे०  एशियन  पेग्ट

 धैशेहस

 109.  में०  करम  बन्द  थापर  एण्ड  ब्रदर्स

 सिगापुर

 110.  मै०  टाटा  इन्जीनियरिंग  एण्ड
 लोकोमोटिव  कं०  बम्बई

 मे०  अमृतलाल  चौमाकस  बम्बई 111.

 116.

 117.  मे०  डयूरामेटेलिक  इस्डिया

 112 -

 बम्बई

 4 पे  मद्रास

 कलकत्ता

 नई  दिल्‍ली

 बम्बई

 मद्रास

 में०  गोट्ज
 नई  दिल्‍ली

 मद्रास

 है  ऋ  लि० ही

 12.  मैं०  गोवरेज  एण्ड  बायेक  मेन्यु  ०  क॑०

 प्रा०  बम्बई

 ,  में०  हिन्दुस्तान  कंप्यूटर

 ,  में०  हसार  बल्क  कंरियस

 .  मैं०  फह्टे  लिजिंग  क०  आफ  इंडिया

 हि
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 इन्डस्ट्रीज  चिमिक्यूज  सेनेगल  एस०
 सी०  )

 एबीयू  जाहूर  एण्ड  कवर
 में०  अल  बलाक  इन्सयोरेंस  क॑ं०  और  अन्य

 जार्डन  फासफेट  माइन्स  क॑  ०

 एश्वियन  पेन्ट  लि०  फिजी
 और  अन्य  कम्पनियां

 एन०  आर०  ए०

 डइेब०  लटा  इन्टरनेश्ननल

 स्विटज  रलेंड  और  अन्य

 मे  एशियन  इन्ट  रेस्ट्स  लि०

 श्री  ए०  बी०
 श्री  एच०  एन०  बेदू  एन्ड  अदसं

 वेस्केनल  लि०

 स्कानडिया  होल्डिग्स  एस  सिंगापुर

 माइकल  एनर्जी  सिंगापुर

 में०  गोट्ज  जमंनी

 ड्यू  रामेटेलिक  अमरीका
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 .  मै०  नेशनल  इग्जी०  हन्डस्ट्रीज
 कलकत्ता

 19.  में०  भूवा  बम्बई

 .  मं०  स्टील  ट्यूब्स  आफ  इस्डिया
 देवास

 ,  मैं०  बोल्टाज  इन्टरमेशनल  लि०

 बम्बई

 22.  में०  पोददार  उद्योग

 126.

 129.

 130.

 131.

 132.

 कलकत्ता

 .  में०  टिटेमियम  इक्‍यूपमेंट  एण्ड

 एनोड  मैन्यू०  कं०  मद्रास

 ,  मै०  ओबराय  होटल
 दिह्ली

 में०  जे०  इंजी०  ग्क्सं
 कलकत्ता

 में०  निलाम्बी  इन्वेस्टमेंट
 बम्बद

 .  मे०  कलर  चम  अम्धई

 28.  मैं०  सीता  वर  ट्रेवल
 प्रा०  नई  दिल्‍ली

 में०  शास्ति  बिहार  होटह्स  प्रा०

 मद्रास

 मैं०  एम०  एस०  कन्सलटेन्ट्स  इंडिया
 प्रा०  बंगलौर

 में  बोल्टाथ  इन्टरनेषनल

 बम्बई

 3
 ववतलकदऊदनित न  न>-++

 बिरला  एसोसिएट्स  प्रा०  सिंगापुर

 मोहिन्दर  कुमा  सिंगापुर

 टोक्यो  बोएकी  लि०  एण्ड  अदसे

 में०  ओमेगा  केमान  एण्ड  अदर्स

 श्री  दलीप
 श्री  पी०  सी०  अप्रवाल  पर ९  अदर्स

 ही  के०  सिंगापुर

 श्री  डबल्पू०  आर०  ओ०  हंडरसन
 ओरियन्ट  ओपरेश्ान्स  प्रा०  लि०

 रोलेंड्स
 एन०  सी०  भट्ट  काश्नल  सिलोन  लि०  एण्ड
 अदसे

 झी  सी०  डी०  जी०  कारोलिस

 श्रीमती  हन्दिरा  रानी  ए०  डियास  एण्ड  अदस

 हैलिस  कोलम्बो

 बाकस  टू  लि०  एण्ड  अदसे

 श्री  वी०  बालासुब्रद्माण्य
 झौलंका

 श्री  एस०  एक्सपोर्ट  कोलम्बो

 मोगिन  हृन्वेस्टमेंट  कं०  लि०
 ज्ञांटास  एस्टेब्लिस्टमेंट  लि०  एण्ड  ब्रदर्स

 बाकर  ड्व  ७  लि०  एण्ड  एसोसिएट्स  ओमेगा
 लि०

 113
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 133,  में०  बंगाल  वाटरप्रूफ  श्री  एन०  सी  ०  कोलम्बो
 कलकत्ता

 134.  में०  एडहैसिव  एण्ड  कैसिकल्स  प्रा०  कैमेनेक्स  श्रीलंका
 लि०

 135.  में०  अशोक  लेलेड  मद्रास  लंका  अशोक  लेलेंड  लि०

 136.  में०  एशिया  मैच  कं»  प्रा०  थी  टी०  भार०  आर०

 शिवकाशी  रेयन  केन्डी  एण्ड  अदसे

 137.  मे०  इृण्डियन  हा  म्ड  पाइ  क०  इस्टरप्राइजिंग

 बम्बई  ईस्टन  मेनेजमेन्ट  लि०

 138.  में०  मेकलाई  एण्ड  मेकलेई  फाइमान्स  बार्टेड  एण्ड  कं०
 कंसलटेन्सी  प्रा०  बंबई  कोलम्बो

 139.  में०  अंबाडी  इंटरप्राइजेज  लि०  मरचेन्टाइल  क्रेडिट

 मद्रास  एण्ड  और  अन्य

 140.  में०  डायनामिक  स्टील  लि०  _  ए०  भार०  क्‍्लील  यू०  आर०  रहमान

 मद्रास  ए०  आर०  वी  ०  आर०  रहमान
 ओर  कोलम्बो

 141.  में०  लक्ष्मी  टेब्सटाइल्स  एक्सपोर्ट  कोबांगार  सचिव

 कोयम्बट्र  श्लीलंका  सरकार

 स्थिडजरलेंड

 142.  में०  मगल्या  ट्रेडिग  एण्ड  श्री  एफ०  एच०  गलाटी
 प्रा०  बम्बई  श्री  जी०  एफ०

 स्विटजरलेंड

 बाईलेंड

 143.  मे०  बिरला  ब्रदस॑  प्रा०  आर०  एम०  आर०  मरनाथ  एण्ड  संस

 बम्बई  बेंकाक

 पुरस्वानी  बंकाक
 ओऔर  अन्य

 144.  मैं»  प्राप्तिम  इंडस्ट्रीज  श्री  एम०  आर०  अमरनाथ  एण्ड  एसोसिएट्स
 तागदा  ओर  अन्य

 ह

 145.  में०  ओलेक्स  इण्डिया  प्रा०  थाई  माटिल्स  ट्रेडिंग  कं०

 फरीदाबाद  एण्ड  थाईलेंढ़

 114
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 146.  में०  यूनिटेक  नई  दिल्‍ली

 147,  में»  ग्रासीम
 तागदा

 148,  मे०  बलारपुर  इन्डस्ट्री  लि०

 .  में०  ऊषा  मार्टिन  ब्लैक
 कलकत्ता

 लिखित  उत्तर
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 में०  बिनाटोन  कं०  थाईलैंड

 एन०  आर०ए०

 ई०  ओ०  डी०  सो०  लि०
 प्रडन्सियल  एसट  मैने  जमेम्ट  एशिया
 लि०  और  अन्य

 दिवारचन्द  कुन्दर  वाल  और  अन्य

 150.  मैं०  दृण्डियन  डाईस्टफ  इन्डस्ट्रीज  टांग  टिहुआ  हैंग  क०  लि०  और  अन्य
 बम्बई

 151,  में०  रंनबक्सी  पंजाब

 152.  मण्लू  बोरेट्री  प्रा०  लि०

 बम्बई

 ,  मैं०  रेचेम  इस्जी०  प्रा०

 बस्य

 ,  मैं०  भाट  होल्डिंग

 टू 155.  मैं०  एनसल  प्रोपरद्रीज  एण्ड

 इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली

 में०  हिन्दुस्तान  टूल्स  एण्ड  फोरजिग

 प्रा०  लि०
 156.

 होंगा

 157,  में०  एशियन  पैंन्ट्स
 बंबई

 यूर्गांडा

 158.  में०  बिरला  जूट  में  ०  कं०  लि०

 9/1  आर०  एन०  मुश्चर्ज़ी
 कलकत्ता

 159.  रोड  मास्टर  इन्डस्ट्रीज  ऑॉफ

 इण्डिया  लि०  पंजाब

 में०  ग्लो  लाक्स  इन्टरप्राइजेज
 ओर  अम्य

 लूपिन  प्रा०
 ग्लोबेक्स  कारपो०  प्रा०  लि०  और  अन्य

 खामफिन  कारपो  बैंकाक

 1»  ०  = पाहुरत  प्लाजा  कं०  लि०

 श्री  किरितशाह
 श्री  सुनील  सेर

 ई०  पी०  एस०  एण्ड  शंस  लि०

 एशियन  पेस्ट  पैसिफीक  )
 फीजि  और  अन्य

 नेशनल  टेकसटाइल्स  बोड ,
 पोस्ट  बॉक्स  नं०  BTA

 यूगान्डा

 यूगान्डा  कारपोरेशन  सेन्ट्रल

 यूनियन  कम्पाला

 115



 लिखित  उत्तर

 1

 प्‌०  ए०  ०

 है  05

 श्री  आर०  एम०

 53|  बैड

 सक्ष्मी  इन्सोरेन्स  बिल्ड  ०

 श्री  पी०  एम०  बंबई
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 (i)  बिसीगनेश  दी  एक्स
 ओऑॉफ  दुबई

 (४)  श्री  एम०  के०  एडलवाला

 (iii)  एस ०  ए०

 (iv)  श्री  सी०  डी०  मोतीवाला

 .  मै०  फोयनिक्स  डिस्ट्रीब्यूटर  प्र7०

 53/57,  लक्ष्मी  इन्सोरेन्स

 बिल्‍्ड ०,  बंबई

 में०  गेमन  इण्डिया  लि०
 वीर  सावरकर

 बंबई

 बलारपुर  इण्डस्ट्रोज
 थापर  124,

 नई  दिल्‍ली

 ।.  मं०  क्वालिटी  फोरज  फूड  प्रा ०
 डा ०  ए०  बी०

 बंबई

 $.  श्री  रामानन्द  सागर

 सागर  इन्टरप्राइजेज  रोड  नं०  12

 जुह  पा  बंगई

 ,  मै०  बालमेर  मावरी  एण्ड  कं०  लि०

 21  नेताजी  सुमाष  कलकत्ता

 मै०  रेलिएबुल  फूड  इण्ड०  प्रा०  लि०

 रेलिएबुल  कफे०  बी०

 एच-डो-ई०  भाई०  जेड०  ए०

 इश्दोर  भोराथ

 में  एवभाई०एम०सी०भों०  ह
 साइडस  लि०  पो०  ओ०  बॉक्स

 6822,  सांताक्रुज  ईस्ट  बंबई

 श्री  एम०  के०  एडेनबाला
 सची०  ओ०  बाबस  नं०  3389,

 दुबई

 मे०  गमन  इस्टनं  यूनियन
 हांगकांग

 मे०  ए०  एल०  बस्ती  मुकथा
 पी०  ओ०  बॉक्स

 नं  ०  2393,  यू०  ए०  ई०

 ने  रिगल  ट्रेड्स  दुबई
 एण्ड  इन्ट  रनेदानल  ट्रेंड

 एण्ड  दुछई

 इभश्रा हिस  अबंदुल्ला  मुराद

 एच०  एच०  शेख  हशर  मकतुम

 मे०  मोहम्मद  ओमर  बिम  हेदर

 दुबई

 एच०ई०  अबदुल्लां  बिन  अंलीं  एल॑०
 जाबी  यू०  ए०  ई०
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 169.

 बु०  के०

 170.

 171.

 173.

 175.

 176.

 171.

 178,

 179.

 180.
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 में०  गुजरात  इंजेक्ट्स  लि०

 हारोडेक  चेम्बरस  पी०  बी०  नं  ०

 2554,  बरोदा

 मे०  घई  लाम्बा  केटरिंग  कंसटन्ट्स
 29,  हमुमान

 नई  दिल्‍ली

 में०  धई  लाम्बा  केटरिंग  कंस्लटेन्ट्स
 नई  दिल्‍ली

 .  मैं  कर्ना  होटल्स
 यूनिटी  बंगलोर

 मे  ०  क्लोरो  स्टेट  34

 एस  ई  ई  पी  बंबई

 ,  में०  किरलोस्वर  ब्रादरसलि०  उद्योग

 तिलक  पूना

 में०  दबकन  मेके०  एण्ड  कैमिकल्स

 इंड०  78,  भोसरी

 इंड०  पुणे

 में०  ओरिएंट  लोंगमेन  3/5,
 आसफ  अली

 नई  दिल्‍लो

 मे०  चम्पक  लाल  इम्वे०  एंड
 फाइनान्स  कन्सलटेम्सी  लि०  रिशेन्ट

 तरिमन  बंबई

 मै०  भोवरॉय  होटल्स
 कलकत्ता

 में०  बिरला  ब्रदर्स

 11,  इन्डस्ट्री  159,  चर्बगेट
 बंबई

 में०  गुजरात  नमंदा  वेली

 लाइजर  कं०  392015,

 जिला--भ  गुजरात

 लिक्षित  उसर

 3

 1.  श्री  अबदुल  मक्कोद  सिद्दीकी
 यू०  ए०  ई०

 2.  श्री  अणजि  जी ०  बोमान

 एच०  एन०
 मि०  एम०  एन०  कौल  एण्ड
 श्रीमती  रजनी  कांत

 जी  एल  रॉस्‍्टोरेन्ट  लन्दन

 मि०  आर»  सूद  लंदन  एण्ड
 श्रीमती  एस०  सूद  लंदन

 दनोदमम  डंनमार्क

 ईवेरा  कारपोरेशन  टोकियो  एण्ड
 सुमिटोमो  टोकियो

 चनल  ऑफशोर  राविसस  लि०»  एण्ड
 श्रीमती  सुजाता  सुरेश  दंडेकर

 (1)  श्री  एन-थनी  लंदभ

 (2)  संफुद्दीन  अब्दुल्ला  लंदन

 (3  )  मि०  जी०  के०  यू०  एस»  ए०

 (1)  मीरा  वी०  लंदन

 (2)  वी०  आर०  लंदन

 श्री  विलियम  रावटे  हैण्डरसन
 आस्ट्रेलिया

 एन०  आर०  ए०

 श्री  अबदुल्ला  अहमद
 बहरीन

 '4#
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 डी मशीनरी

 मेन्यु०  कं०  बिरला

 नई  दिल्ली

 .  श्री  आर०  एम०  53/57
 लक्ष्मी  हम्सोरेंस  बंबई

 अम्बालाल  साराभाई
 वाडी  वाडी

 बड़ौदा

 सी०जे०  होटह्स  प्रा०  लि०

 मोहन  सिंह  कनाट
 मई  दिल्‍ली

 जै०  वी०  वोडा  एण्ड  कं०  प्रा०

 बम्बई

 गोदी  श्रेड्स  मोदी  उत्तर

 प्रदेश

 थाई०  एफ७  बी०  इण्ड०
 कलकत्ता

 मै०  गाटेसाश्स  ऐंटीक्वाटस  प्रा०

 हैड  64,  एम०  जी  ०

 बंगलौर

 संयुक्त  राज्य  असरीका

 189.

 190.

 118

 में०  घई  लम्बा  केटरिंग  कन्सल्टेस्ट्स
 लि०  29,  नई  दिल्‍ली

 मे०  पूनाइटेड  बिल्डर्स  कस्स्ट्र०  इंडिया
 26  कैलाश

 नई  दिल्‍ली

 चैमेट  इम्पोर्टंस  एस०  ए०

 (1)  ओमनी  कंसलर्टट  ए०  जी ०
 (2)  श्री  एस०  जीववाने  और

 (3)  कु०  जे०  के०  वाकी और  अन्य

 (1)  होबियोन  पुतंगाल
 (2)  इलाज  स्विटजरलेंड

 (3)  बेल्जियम

 एन०  आर०  ए०

 (1)  श्री  सीला  वेवगे  की

 (2)  श्री  टी०  एम०  और

 (3)  भ्री  एस०  टी०  चिनास  और  अन्य

 होल्ड्सवर्थ  और  गिब्स  डायसं  लि०

 (1)  हेनरिष  सिशोद  ए०

 स्विट्ज  रलेंड
 (2)  फंक  गूडी  और

 (3)  डा०  आर०  सूटर

 (1)  श्रीमती  टेस्सा  रावर्टन  एल्लीन
 ब्रिटेन

 (2)  डेविड  सं०  रा०  अम०

 गेलार्ड  इंडिया  रेस्थ्ोरेंट
 सं०  रा०  मम ०

 बो० के ० अग्निहोत्री
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 मैं०  लिब्स्लेटी  वीवरेजेन  लि०

 101  वाटया  जी०  आई०  डी०  सी०

 इंड०  अहमदाबाद

 कुलौस्कर  वादसे  लि०  उद्योग
 तिलह  पुणे

 इंडियन  डाहस्टफ  इंड०  बम्बई

 191  म०  आई०  टी०  सी०  लि०

 है  बर्जीनिया  37,  चौरंगी

 194.  कलकत्ता

 मैं०  इण्डियन  फाइन  ब्लैक

 टालस्टाय  कलकत्ता

 '..  इनफोसीज  कनसल्टैन्ट्स  प्रा०

 गर्वा

 ब्लैंगलौर

 मैं०  भोरूक॑म  साफटवेयर  प्रा०

 Tat  सरोजिनी  देवी  रोड

 सेन्ट  मेरी  चर्च  के

 सिकन्दराबाद

 मै०  दीपक  फटिनाइजसं  एण्ड

 पेट्रोकेमिकल्स  कारपो०

 वी०  जी०  लेर  बम्बई

 टाटा  कन्सल्टेंसी  सविसेस  बाम्बे

 होती  मोदी  बम्बई

 पू०  एल०  एस ०  आर०

 200.  में०  भाई०  टी०  डी०  सी०  थापर  हाउस
 नई  दिल्‍ली

 मेँ»  सुप्रटो  ओवरसीज

 पंचकुइयां  नई  दिल्‍ली

 लिखित  छत्तर
 ष  ——  क  +-+  नमन  नलन्नननननन+-न-नन«म

 3
 कि  जि

 श्री  पी०  के०  बी०

 पं०  रा०  अम०

 पुल्लोमीटर  पप्स  प्रूप  ब्रिटेन

 (1)  आगस्मे  ए०जी  ०  ज्यूरिल
 (2)  आमेडयूस  इण्टरप्राइजेज

 आई०  यू०  के  ०  और  अर्य

 एन०  आर०  आई ०  ग्रुप

 श्री  हींज  सं०  रा०  अम०

 कुत्ते  सलमान

 एसोसिएट्स

 डुमा  रंक
 टेक्सास

 (1)  अनिवासी  मारतीय  निवेशक  और  बर्तमान
 अनिवासी  भारतीय  शेयर

 (11)  मिसीसिपी  केमिकल्स  कारपों०

 )

 गूनिक्स  सिस्टम  लंबोरैट्रिज  इनक ०
 198,  रिवर  रोड  यू०  एस०  ए०

 ट्रस्ट  ऑफ  स्टेशन

 पू०  एस०  एस०  भार०

 यूनियन  रिसचं  सैण्टर  फार  प्रिवेटिव
 मेडिकल  ऑफ  दि  यू०  एस०  एस०  भार०

 भारत  के  साथ  व्यापार  सम्बधेन  के  लिए
 स्वास्थ्य  मास्को

 119



 लिंखित  उत्तेर

 202.  में»  ऐरो  ट्रेडसे  प्रा०  गुरुद्वारा  रोड
 नई  दिल्ली

 203.  फोनिक्स  ओवरसीज  लि०

 शोपाल  राजेन्द्र  नई  दिल्ली

 204.  मैं०  कैसिकल  इण्टरनेशनल  16,
 रिंग  लांजपत  नई  दिल्ली

 205.  में०  ए०  भार०  चड्ढा  एण्ड  कम्पनो
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 जाम्वुल  प्रोडक्टिव  सदर  कामशियल

 फुटबीयर  एसो  ०  यू  ०एस  ०  एस  ०  आर०

 सेण्ट्रल  बोर्ड  ऑफ  पब्लिक

 सेनिनग्राद

 मे०  भोई  जैेड

 मे०  सोवेक्सपोर्टफिक्म  ,
 प्लेट  नं»  9,  आत्मा  राम
 सिन्धिया  कनाट

 नई  दिल्‍ली

 206.  मैं  लिबटीं  शूज  लि०

 पंजाबी  नई  दिल्ली

 207.  यूनोटेक  यूनीटेक
 6,  कम्यूनिटी
 नई  दिल्‍ली

 208.  भारत  फोर  पुणे

 209.  मै०  इण्डियन  होटल्स  कम्पनी

 लि०  विलिग्टत  33,
 इत्थालाल  पारेख
 इम्बई

 में०  रामा  एसोसिएट्स
 लारेंस  नई  दिल्ली

 इण्डिया  फिटिस्स  मेस्यु०  कं०  लि०

 4,
 कमशियल

 सफदर  रजंग
 डेब०  नई  दिल्‍ली

 (1)

 गोकी  शुज  प्रोडक्शन

 (।)  कजाख  रिपब्लिक  काउन्सिल  फारहरिज्म

 8
 (2)  सेण्ट्रल  काउन्सिल  फार  यूरिज्म

 मास्को  भर  अन्य

 मास्को  डेन्सन  श्रॉफ  दि  हप े०
 डिजाइन

 (2)  टेक्नालोजीकल  ध्यूरो  क्षाफ  आल

 यूनियन  इण्डस्ट्रियल  कारपो०

 सिट्रोब्वेटसोल्वत्सिया

 यू०  एस०  एस०  आर०  स्टेट

 कमेटी  फार  फारेन  इरिण्य

 में०  सोबिनकाम
 में०  पालितरा

 अदखाबाद  कनज्यूमर  गुडज
 प्रोडक्शन  एसोसिएशन

 (2)  तुकमान
 रिपडिलिकन  जिमसोक  बेंक
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 912,  मैँ०  बिस्‍्लेरा  बीवरेजेज  लि०

 बेस्ट  एक्सप्रेस  हाइवे
 अन्धचेरो  बम्बई

 213.  वरुण  मंनेजमेन्ट  सर्विसेज

 29,  बेक  बम्बई

 214.  मिडईस्ट
 /

 जमरूदपुर  कम्युनिस्टी
 कंलाश  नई  दिल्‍ली

 215.  मं०  दिल्‍लो  डेरी  स्लियलिटीज

 है
 पश्चिमी

 बसस्त  नई  दिल्‍ली

 216.  ॥

 जमंनी

 मै०  किलॉस्कर  आयल  इंजी०
 लक्ष्मणराव  किर्लोस्कर

 पुणे

 218,  मै०  आटो  रबड़

 मेलूर

 219.  अमीनसंस  लेदर  फिनिप्सं

 15/288,  सिक्ल

 यू०  पी०

 बेनेशुएला

 220...  टाटा  अह्युमीनियम
 माफंत  टाटा  केमिकल्स  लि०

 बम्बई  24,  हो  मी
 मोदी  बम्बईं

 (
 (2)  नृकूस  बियर  फ्कट्री
 (3)  पूजीबेक

 (1)  चंप्टर  ट्रैवल  क०
 ब्रिटेन

 (2)  णो  वयत  संघ

 (1)  मेरी  एग्रो  बिजिनेस
 इन्टरप्राइजेज

 (2)  सोवियत  ऐसो  फार

 लिखित  उत्तर

 1)  ०  पी०  एल  ओ०  उज।पल्‍को  प्राम

 बिजिनेस  प्रमोशन  विद  इंडिया

 (1)  ्पब्लिकन  फो  रन  ट्रं  ड  ऐसो ०
 तुकमेनिनटागं

 (2)  तुकंमेनपोट्रेंब-सोयूज

 इन्टरसेसन  वेस्तुगं  एन्स्टाल्ट

 (2)  हेंस  कोसोनी  वर्ग
 (3)  गूंटर  मुण्ड  और  अन्य

 पद्चिमी  जमंनो

 (1)  लोशेनं  ओर

 (2)  यू०  वं।०  वी०  डम्टर  रिमेन्सवेट

 वाल्टुंग्स  उन्हे  बेटर

 बंगट सम  हैण्डलसेल्स-चाफ्ट  एम०  बी०
 पश्चिचमी  जमंनी

 इन्टरनेशनल  डंवलपमेन्ट
 कम्पनी

 कारपो०  वेनेजुएला  डे  गुयाना
 और  अन्य
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 __  क्‍फफ७$७क्‍$७$छृएृ  ृखफउहमर[[औा[औ  ——

 ।  2  3

 वियतनाम
 ५

 22).  सिमको  नह  दिल्‍ली  कांग  ताइ  थोम  जुयात
 खाड  वियतनाम

 यगोस्लाबिया

 222...  मंससे  ऊषा  माटिन  यू०  एन०  आई०  एस०  यूगोस्लाविया
 ब्लंक  कलकत्ता

 लिस्यारवे

 223.  में»  न्यू  इण्डिया  एक्य्रेन्स  श्री  इं०  बहेवे
 कं०  बम्बईं  में ०  रेंक  होलसेलसं

 और  अन्य

 हंगरी

 224.  में०  लिबर्टी  शज  अभी  पता  करना  रहता

 11/53,  पंजाबी

 नई  दिल्‍ली

 225.  में»  ब्रिहन  महा  राध्ट्रा  स्टील  दुनाई  हंगरो
 इण्ड०  बम्वह

 ह्ट।क  एक्सलेशों  को  सबिधाएं

 305.  श्री  भअरभादि  चरण  दास  :  क्‍या  बिल  सम्त्री  गह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 मुवनेद्वर  स्टाक  एबसचेंज  में  अब  तक  पंजीकृत  दलालों  की  संख्या  कितनी  है  और

 इसके  पास्त  दलालों  दलालों  के  पंजीकरण  हेतु  लम्बित  आवेदन  पत्रों  को  संहवा  कितनी  है  तथा  हम
 मावेदन  पत्रो  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दो

 कया  सरकार  को  भूवनेश्वर  स्टाक़  पुक्सचेंज  में  पंजीकृत  दलालों  को  भवन/मूखण्ड,
 हाट  टेलीफोन/टेलेक्स  जंसी  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  कर  ने  हेतु  कोइ  भावेदन  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ह्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निणंय  लिया  गया  और

 सभी  स्टाक  एक्सचेंजां  को  एक  समान  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहथर  मुबनेदवर  स्टाक  एक्सचेंज
 एसोपियेशन  लिमिटेड  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उक्त  एक्सचेंज  में  सदस्य  के  रूप  में  कुल  162
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 व्यक्त  इस  एक्सचे»  में  टलालो  और  उप  दलालो  के  रूप  में  पंजीकरण  के  लिए  कोई
 भावेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 उपरोक्त  के  उत्र  को  ध्ययन  में  रखते  हुए  प्रष्न  द्रत्पन्त  झहीं  हो  ह ै।
 आधारमजूत  खुविधारं  प्रंदान  करमे  की  जिम्मेदारी  अपनी  आवध्यकताओं  के  आधार

 पर  संबंधित  स्टावः  एकसचेंजों  को  होती  है  ।

 कम्पनियों  को  यंक्रनी  बुकसे  की  जधुभति

 306,  श्री  अमादि  शरण  दास  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 चास्‌  बर्ष  के  पिशनी  कम्पनियों  को  जनता  सै  पूंजी  जुटाने  के

 लिए  अथवा  छारो  ऋरने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई

 क्या  सरकार  को  ग्रह  जासकारी  है  कि  जसतत  से  पूंजी  जुटाने  को  अशुमति  दिए  जाने
 के  कापी  समय  बाद  भी  अनेक  कम्पनियों  द्वारा  अभी  इध्यਂ  जारी  किया  जाना
 बावो

 यूंद
 तो  उनके  विरूद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है  क्षणषया  किए  जाने  का  विद्यार

 और

 स्टाक  एबसचेजो  के  पास  नये  के  सूचीबद्ध  में  अक्षाघारण  बिलम्ब  को

 समाप्त  करने  के  लिए  बथा  कदम  उठाए  गए  है  तथा  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  है  जो  विभिम्न

 स्‍्टाक  एक्सचेजो  में  सूचीबद्ध  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रही  हैं  ?

 _  बित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  रामेहबर  :  चालू  बष  के  दोरान
 199)  पूंजी  जुटाने  के  लिए  अमुमत  बम्पनियों  की  संरुया

 लिखित  है  :--

 माह  अनुजत  कम्पनियों  को  संख्या

 जनवरी  86

 फरबरसी  82

 76

 अप्रैल  65

 मई  40

 जून  65

 जुलाई  66

 अगहत  66

 सितम्बर  41

 अक्तूबर  99
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 और  किसी  कम्पनी  को  जनता  से  पूंजी  जुटाने  के  लिए  दिया  गया  सहमति
 आदेश  सहमति  की  तारीख  से  12  माह  के  लिए  बंध  होता  है  ।  यदि  कम्पनी  सहमति  आदेक्ष  में

 निर्धारित  अवधि  के  भीतर  निधि  नहीं  जुटाती  है  तो  इसकी  वंधता  स्वतः  ही  समाप्त  हो  जाती

 कम्पनी  अधिनियम  1956  की  घारा  73  में  विवरणी  के  जरिए  जारी  किए  गये  शेयरों
 ओर  ऋणपत्रों  के सूचीकरण  के  लिए  अंधदान  सूची  के  बंद  होने  की  तारीख  से  10  सप्ताह  की

 सीमा  का  उपबंधघ  फिलहाल  इस  सम्बन्ध  में  कोई  और  कदम  उठाने  की  आवधय  कता  प्रतीत

 नहीं  होती  है  ।

 जिपुरा  में  जाय  का  उत्पादन

 307.  श्री  अश्युंत  सलिहु  यादव  :  कया  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  इस  बधं  त्रिपुरा  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  चाय  का  उत्पादन  कम  रहा  :

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  चाय  के  कितने  नये  पौधे  लगाये  गये  और  इस  पर
 कितना  व्यय  किया  और

 त्रिपुरा  में  इन  वर्षों  में  बाय  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 वाजिए्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  ज॑

 नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  त्रिपुरा  मे ंलगभग  150  हेक्टेयर  भूमि  को  क्राय  रोपण
 के  अन्तगंत  लाया  गया  |  इसमें  लगभग  15  लाख  नए  पौधे/कृल्तकीय  किंग  लगे  होंगे  और  इस  पर

 लगभग  |  करोड़  रुपये  खबं  हुए  होंगे  ।

 वर्ष  1988,  1989  ओर  1990  के  दौरान  त्रिपुरा  में  चाय  का  उत्पादन  क्रमश  4.01
 मिलियन  5.27  मिलियन  किग्रा०  और  5.26  मिलियन  किग्रा०  हुआ  ।

 सारतोय  ब।यसेना  के  विमानों  में  बुघंटगाएं

 308.  श्री  अर्शुन  सिंह  यादव  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  6  महीनों  के  दोरान  माह-वार  तथा  तिथिवार  भारतीय  वायू  सेना  के  कितने

 विमान  दुधंटना  ग्रस्त

 इन  दुधंटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  हताहत

 इससे  सिविलियन  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या

 इससे  पहले  के  6  माह  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  दुर्धटन।एं  कम  हैं  या  और

 इन  दुघंटनाओं  मे  कमी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  क्षरद  :  |  1991  से  3  1991  तक  की  छः
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 महीनों  की  अवधि  में  भारतीय  वायुसेना  के  9  वायुयान  दुषटन  ग्रस्त  हुए  ।  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा

 इस  प्रकार  -

 तारीख  बुधंटनाओं  को  संश्या

 17-5-91 1  !

 11-6-91  2

 16-7-91
 हि  ।

 ।

 -20-7-91  2

 25-7-91

 27-7-91  ह

 29-7-91  1

 7-8-91  J

 20-8-91

 5-9-91  ।

 17-9-9]

 30-9  9-91  1

 30-9  91  1:

 9 10-91  \

 ह  कुल
 |

 इन  दुषघंटनाओं  के  फलस्वरूप  6  पायलटों  तथा  2  सिविलियनों  की  मृत्यु  हो  गयी  ।

 इन  दुघंटनाओं  में  लगभग  62,960  र०  की  सिविलियम  जिसमें  ज्यादातर
 लड़ी  फसलें  को  क्षति  हुई  ।

 ह

 1990  से  1991  तक  की  छः  महीनों  की  अवधि  के  दौ  न  ।7
 यान  दुघंटनाएं  हुईं  ।

 प्रत्येक  दुर्घटना  की  विशेषज्ञों  वो  जांच  अदालत  द्वारा  पूरी  तरह  से  जांच  को  जाती
 है  |  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  पुनरावुत्ति  को  रोकने  के  लिए  जांच  अदालत  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 अनुवर्ती  कारंबाईं  की  जाती  वायुयान  में  विसी  प्रकार  की  निर्माण  सम्बन्धी  खराबी  नजर  आने
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 पर  वायुयान  निर्माताओं  तथा  प्रयोकताओं  के  विशेषज्ञों  दल  इन  पर  संपुबत  अध्ययन  क  रता  है
 तथा  उन  खराबियों  में  सुधार  लाने  के  लिए  आवश्यक  उपाया  की  सिफारिश  करता  है  ।

 अभियर्ली  मारतोयों  के  लिए  निवेश  योजसाएं

 309.  श्री  आनन्द  रश्म

 थओरो  हस्मान  सोल्लाह  :

 क्या  विस  संत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 अनिबासी  मारतीयों  से  अधिक  से  अधिक  धघमराशि  देश  में  लाने  के  लिए  सरकार

 ह्वारा  शुरू  की  गई  निवेश  यौजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 सरकार  की  आधिक  रियायत  घोषणाओं  के  समय  से  कितने  अनिवापधी  भारतीयों  ने

 इनका  लाभ  उठाथा

 सम्कार  ने  इससे  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  आज  तक  कितनी  धन-ाशि  अजित  की

 अनिवासोी  भारतीयों  ने नयी  नीति  लागू  होने  क ेसमय  से  किन-किन  क्षेत्रों  में  पूंजी
 निवेश  किया  हे

 क्‍या  अनिबाधी  भारतीयों  को  देश  में  लाई  गई  सम्पूर्ण  राशि  मिल  जायेगी  अथवा

 इसमें  से  कुछ  राशि  सरकारों  खाते  में  जमा  कर  दी  और

 अधिक  से  अधिक  संख्या  में  अनिवासी  भारतीयों  को  इन  योजनाओं  को  ओर

 आकर्षित  करने  के  लिए  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  ?

 बिस  संज्रालय  में  राज्य  मत्रो  रामेशबर  :  (१)  सरकार  ने  भारत  में

 अप्रथासी  भारतीयों  द्वारा  सीचे  निवेश  करने  के  लिए  हाल  हो  में  एक  संशोधित  न॑ं!ति  की  घोषणा

 की  इस  नीति  बी  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :

 (+)  अप्रवासी  भारतीय  और  समुद्रपारीय  लिगमसित  निकाय  को  अब  उच्च  प्राथमिकता

 वाले  उद्योगों  में  नोति  के  अनुबंध  111)  100  प्रतिशत  इबिवटी  तक  पूर्ण
 प्रश्यावतंन  लाभ  सहित  निदेश  करने  को  अद्युमति  थी  गयी  है  ।

 (ii)  अप्रवासी  भारतीय  और  समुद्रपारोय  निक्राय  पूर्ण  प्रत्यावतंन  लाभ  सहित

 ऐसे  उद्योगों  में  मी  100  प्रतिशत  इब्विटी  तक  निवेश  कर  खऋफते  हैं  जिभ्रके  लिए

 आवध्यक  छूप  से  लाइसेंस  की  जरूरत  होती  है  और  साथ  ही  ऐसे  उद्योग  में  मी  जा

 सघु  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  है  और  अन्य  किसी  उद्योग  जो  सावंजनिक  क्षेत्र
 के लिए

 आरक्षित  नहीं  उक्त  में  निवेश  किया  जा  सकता

 मूल्य  वर्श  में  प्रारभम  की  गई  इसकी  परिपक्वता  अवधि  5  यषं  हीगी  ।  इन  बाण्डों

 में  क्या  गया  निवेश  घन  कर'से  मुक्त  होगा  ।  उपहार  बाण्ड  उपहार  कर  से  मुबत

 (iii)  आरतौय  विकांस  बाण्ड्स  की  एक  योजना  अमरीकों  डालर  और  पौण्ड  स्टलिण  के
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 होंगे  और  इनसे  भर्जिद  ब्याज  जायकर  से  मुक्त  निवेश्धकर््ताबो  के  निए  यह
 आावष्यक  नहीं  है  कि  वे  निर्वेज्षित  घन  का  संत  एवं  उसके  स्वरूप  के  बारे  में

 (४)  सरकार  ने  अब  कम्पनियों  में  5  प्रतिशत  से  24  प्रतिशत  तक  अप्रवासी  भारतीयों  के
 पोर्टफोलियो  निवेश  की  सौ  मा  भी  संशोधित  की  है  ब६्चत  कि  कम्पनी  साधारण  सभा
 हाराऐसा  निश्चय  करे  ।

 से  अप्रवासी  मारतीयों  द्वार  प्रत्याकतंन  आधार  १२  सीछे  निवेश  करने  की

 संशोधित  नीति  भी  घोषणा  28  1991  को  की  गयी  मारतीय  रिजवव  बेंक  इस  योजना  का
 *क्वार्यरूप  देने  के  तौर-तरीकों  पर  कारंवाई  कर  रहा  है  |

 मारत  विकास  बांड  स्वीम  के  प्रति  उत्साहजनक  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  संग्रह  संबंधी
 अन्तिम  आंकड़े  समा-पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 आंध्र  प्रवेश  सरकार  को  सड़क  बांड  जारी  करने  को  अनुबति

 310.  भरी  एम०  जो०  एस०  बूति  :  क्या  जिस  भंत्रो  यह  बताने  की  कृथा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  सड़क  बिकास  के  दित्त

 पोषण  हेतु  सडक  बांड
 जारी

 करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  लब्बित  पढ़ा

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  और

 उक्त  राज्य  सरकार  को  यह  अनुमति  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  संमादना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सन्नी  रामेहबर  :  नहीं  ।

 और  प्रइन  उत्पन्म  नहीं  होता

 बेकिंग  उद्योग  को  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  कार्यक्षेत्राधोन  लाने  हेतु  प्रस्ताव

 311.  श्री  एम०  बी०  बो०  एस०  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बेकिंग  उच्योग  को  भारत  के  नियंत्रक-महालेशा  परीक्षक  के
 कार्य-क्षेत्राधीन  लाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  मौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  जी

 यह  सबाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 बेंकों  को  लेखा  परीक्षा  के  काम  को  भारत  के  निबंधक  एवं
 लेखापरीक्षक  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्दर  लाने  के  प्रथ्न  ही  हाल  ही  में  जांच  की  गई  यह  पाया  गया

 127



 लिखित  उत्तर  22  1991

 कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  लेखापरीक्षा  एवं  आंतरिक  निरीक्षण  की  वरतंमान  प्रणाली  सुचारू  रूप
 से  कार्य  कर  रही  इसके  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  क ेपरिचालन  के  वाणिज्यिक  स्वरूप
 को  देखते  हुए  स्वायत्तता  तथा  उत्तरदाधथित्व  का  समुचित  योग  सुनिश्चित  करना  आवध्यक  है  |

 सरकार  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  की  लेखा  परीक्षा  का  काम  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक  को

 सौंपना  आवश्यक  नहीं  समभती  ।

 विधयालापटनम  पत्तत  पर  रात्रि  में  बिसानों  को  उतरने  को  सुविधा

 312.  श्री  एम०  थो०  थी०  एस०  मूति  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नौसेना  का  विशाखापटनम  हवाई  अड्डे  की  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  करने
 तथा  विमानों  के  रात्रि  में  उतरने  की  सुविधा  प्रदान  करने  की  कोई  योजना  है  ताकि  यात्रियों  की
 यातायात  संबंधी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  एअर  बस  आ-जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  दारव  :  और  हां  ।  विशाज्यलापटनम  हवाई  अडइ
 में  एक  और  सहायक  हवाई  पट्टी  का  पुनर्निर्माण  करने/विस्तार  करने  की  योजना  बद्दातें  कि
 विध्याखापटनम  पोर्ट  ट्रस्ट  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  हो  इस  मौजूदा  हवाई
 पट्टी  पर  बायुयानों  की  रात्रि  में  उतरने  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कारंवाई  छुरू  हो
 चुकी  है  ।  न्‍ै

 मारतोय  पटसन  लिगस  हारा  कच्णे  पहटसमन  को  प्राप्ति

 313.  भरी  हस्तान  सोल्लाह  :

 थी  इनाजीत  गुष्त  :

 ही  चित्त  बसु  :

 की  असर  राय  प्रथात  :

 झ्रो  के०  बो०  तंगाबाल  :

 बया  बस्श्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मारतीय  पटसन  निगम  द्वारा
 हस्तक्षेप  न  करने  के  कारण  पटसन  उत्पादक  इस  वर्ष  अपना  उत्पादन  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  कम

 मूल्य  पर  बेचने  को  मजबूर  हुए  ;

 यदि  तो  मारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  हस्तक्षेप  न  करने  के  क्या  क।रश

 चालू  पटसन  मौसम  में  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में  मारतीय  पटसन  निगम  ने  अब
 तक  राज्यवार  कज्ले  पटसन  की  कितनी  मात्रा  की  खरीद  और

 कच्चे  पटसन  की  कौमतों  को  उचित  स्तर  पर  बांधने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम
 उठा  रही  है  !  ,

 128.  .  .
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  भौर  रिपोर्टों  के
 आशार  पर  कच्चे  पटसन  को  कीमतें  जब  कभी  म्यूनतम  समर्थन  स्तर  को  छने  लगती  हैं.तब  जे०
 सी०  aio  के  समय  पर  बाजार  हस्तक्षेप  के  कारण  पटसन  उपजकर्ताओं  को  अपने  उत्पादन  को

 नतम  समर्थन  मूल्यों  स ेकम  पर  बेचने  के  लिए  विवश  नहीं  होना  पड़ा

 और  इस  बात  को  सुनिश्चितत  करने  के  लिए  कि  जे०  सी०  आई  द्वारा  मूल्य
 समर्थन  परिचालनों  में  निधियों  की  कमी  के  कारण  गतिरोध  पैदा  न  सरकार  ने  आवश्यक  कदम
 उठाये  हैं  और  कच्चे  पटसन  मूल्य  परिदृष्य  पर  दिन-प्रतिदिन  निगरानी  रखी  जा  रही
 14  199,  तक  कछ्चे  पटसन  और  मेस्ता  की  अधिप्राप्ति  और  उनके  अशुमा,नत  उत्पादन
 के  राज्यवार  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  --

 में  )

 राज्य  का  नाम  जे०  सी०  आई०  द्वारा  अधिप्राप्ति  अनुमानित  उत्पादन

 पं०  बंगाल  172657  55,00,000

 बिल्लार  69227  10,50,000

 असम  42290  10,  50,000

 मेघालय  472  65,000

 उड़ीसा  2222  4,00,000
 आंध्र  प्रदेश  1444  6,00,000

 त्रिपुरा  833  85,000

 उत्तर  प्रदेश  22  1,00,000

 अन्य  राज्य  1,50,000

 कुल  289167  90,00  000

 पटसन  उद्योग  के  लिए  कार्य  योजना

 314.  भोमतो  गीता  धुल  जों
 :  क्या  वस्त्र  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  पटम्तन  उद्योग  के  लिए  एक  दीर्षावधि  कार्य  योजना

 धुरू  करने  का  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  कया  हैं  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  अद्ञोक  :  ओर  सरकार  का  यह
 प्रस्ताव  है  कि  पटसन  पेकेजिंग  सामग्री  की  पैकिंग  में  अनिवायं
 1987  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत्र  विद्विष्ट  बस्तुओं  को  पटसन  की  पेकिंग  के  लिए  बराबर  आरक्षित
 रखा  जाए  ताकि  पैकिंग  क्षेत्र  में  पटसन  के  सप्तान  परम्परागत  बाजार  को  संरक्षित  रखा  जा
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 सरकार  पटसन  आधुनिकी+रण  निधि  के  प्रयोग  द्वारा  पटसन  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  को

 प्रोत्साहन  देता  धराबर  जारी  सरकार  पटसन  क्षेत्र  के  समग्र  विकास  के  लिए  विशेष  पटसन
 विकास  निधि  का  भी  बराबर  उपयोग  करती  इसके  साथ  ही  सरकार  पटसन  के  सामान  के  नए
 बाजारों  का  विकास  करने  तथा  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  मूल्य  बधित  विविधीकृत  पटसन
 उत्पादों  के  उत्पादन  को  भी  बढ़ावा  देगी  ।

 विदेशों  निगमित  निकायों  द्वारा  निवेश

 315.  श्रीमती  गीता  सुलर्जो  :

 श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :

 क्या  थिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विदेशी  निगमित  निकायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  भारत  में  निवेश  करने
 सम्बन्धी  सरकार  के  आह्वान  पर  प्रतिक्रिया  ठयवत  की  है  और  उन्होंने  किन-किन  परियोजनाओं  में
 निवेश  करने  की  इच्छा  जताई

 इनमें  स ेकितने  निकाय  रुण्ण  एककों  को  चालू  करने  तथा  कितने  निकाय
 निर्यातोन्मुश्ली  एकक  चलाने  के  इच्छुक  और

 प्रत्येक  परियोजना  १र  कितनी-कितनी  लागत  अयेगी  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रावेहवर  :  सरका  28
 1991  को  स्कीम  की  घोषणा  की  गई  हैं  तथा  इसके  वाय॑ं  सचालन  के  लिए  आवश्यक  प्रक्रियाओं  के
 सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  काय  कर  रहा

 और  मारतीय  रिजवे  बेक  ने  अप्रवासी  भारतीयों/समुद्र पारीय  निगमित
 लिकायों  हारा  निवेश  की  योजना  के  अन्तर्गत  संशोधित  नीति  की  घोषणा  से  पूर्व  रुण्ण  इकाइयों  को

 पुनः  चालू  करने  के  लिए  चार  समुद्रपारीय  निगमित  निकायों  को  अपनी  अन्तिम  स्वीकृति  दे  दी  है
 जिनकी  कुल  लागत  656.40  लाख  रुपए  इसके  सिद्धांन्त  रूप  में  83  लाख  रुपए  की
 एक  रुर्ण  हकाई  के  सम्बन्ध  में  मी  स्वीकृति  प्रदान  वी  गयी

 लेबनान  को  घटिया  किस्म  के  गैहू  को  सप्लाई

 316,  प्रो०  एस०  पी ०  यादथ  :
 शी  हरि  किशोर  सिंह  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 क्या  थाणनिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करंगे  कि

 क्‍या  लेबनान  सरकार  ने  उसे  मानव  उपभोग  के  अयोग्य  घटिया  किस्म  के  गेहूं  की
 सप्लाई  किए  जाने  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार  से  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  दोनों  देशों  क ेबीच  खाद्यान्न  व्यापार  पर

 इसका  कया  प्रभाव  पड़ा

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  काई  जांच  कराई  गई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौ  ।  क्या  है  और  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 केन्द्रीय  भरकर  ने  विदेशों  स॑  किए  गए  बायदे  के  अनुसार  उन्हें  सप्लाई  किए  जाने
 वाले  खाद्याननों  के  गुणवत्ता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने
 का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  संत्ालय  में  राज्य  मत्रो  पो०  :  जी  नहीं

 से  )  प्रश्न  नहीं

 उड़ोसा  में  करतीं  सम्बस्धो  धोलाधड़ी

 317.  भी  राजनाथ  सोमकर  शास्त्री  :  ब्या  बिस  भन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  199]  के  टेलीग्राफ  में  थ  इन  उड़ीसा
 करसी  स्कंम  10  आर०  बी  ०  आ।ई०  स्टाफ  फेस  एक्शन  आन  क्षीषंक  से  प्रकाशित  समाघार
 की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  (+)  जी

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  मुवनेश्वर  स्थित  कार्यालय  फरवरी  तथा

 1988  उस  कार्यालय  में  मुगतान  के  लिए  पास  किये  गए  100  रुपए  के  मूल्य-बर्ग  के  कटे-फटे
 नोटों  की  जानकारी  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस  मामले  की  जांच  करने  के  मारतीय  रिजब  बंक  के

 भुवनेदवर  स्थित  कार्यालय  के  16  कमंचारियों  को  निलंबित  कर  दिया  गया  ।

 मारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  मामले  की  विभागीय  रूप  से  तथा
 केन्द्रीप  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गयी  मारतोय  रिजवं  बंक  ने  13  कर्मचारियों  को  दण्ड  देने
 के  वास्ते  अन्तरिप  आदेश  जारी  हैं  जिनमे  4  कमंचारियों  से  17,88,400  रुपए  की  रकम

 वसूल  करने  सम्बन्धी  आदेश  भी  शामिल  को  दोष-मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 10  करोड़  सेंट्रल  बंक  मेंनेजमेंट  शोष॑क  समाचार

 318.  भी  रालताथ  सोनकर  धास्जो  :
 भी  गुरदास  कासत  :

 कया  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  ।0
 करोड़  फ्रॉड  -  सेन्ट्रल  बेक  मंनेजमेंट  इन्बाल्व्डਂ  दीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 वया  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  घनराशि  जारी  करने  पर  लगाये  गये  प्रसिबन्धां  के

 बावजूद  कुछ  बंक  बिना  किसी  प्रतिमूति  गारंटी  के  करोड़ों  रुपयों  के  ऋण दे  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गयी  और

 (5  )  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  तथा  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  (१)  हां  ।

 से  मारतीय  रिजर्व  जिसने  मामले  की  जांच  की  ने  सूचित  किया  है  कि

 उसने  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इ डिया  में  ऋण  मूल्यांकन  किए  बर्गर  अग्निव  स्वीकृत  करने  तथा  खातों  के

 एक  ग्रुग  के  मामले  में  स्वीकृति  के  बाद  की  देखरेख  की  कमी  को  पाया  उसने  सेम्ट्रल  बंक  आफ

 इंडिया  को  मामले  की  पूर्ण  जांच  करने  का  परामर्श  दिया  है  ।  सेन्ट्रल  बेक  आफ  इंडिया  ने  संबंधित
 अंचल  प्रबंधक  को  9-10-1991  से  निलंबित  कर  दिया

 प्राकृतिक  रबड़  के  स्यूनतम  सूल्यों  को  पुनरीक्षा

 319.  थभ्री  पो०  सो०  थासस  ;  कया  बाणिण्य  भगत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  न्यूनतम  मूल्यों  मार्क  में  पिछली  पुनरीक्षा  ओर  निर्धारण  के  बाद

 प्राकतिक  रबड़  को  उत्पादन  लागत  काफी  बढ़  गयी

 यदि  तो  इसमे  कितनी  वुद्धि  हुई  और

 किसानों  को  लामकारो  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  न्यूनतम  मूल्यों  की  पुन  रीक्षा
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या-क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 बाणिस्य  ससभालय  के  राज्य  मम्त्री  पी०  :  से

 आर०  एम०  ग्रेड  के  रबड़  के  लिए  प्राकृतक  रबड़  का  न्यूनतम  मूल्य  मा

 पिछली  बार  15  1991  को  2,145  र०  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  गया  जो  कि

 मजदूरी  को  लागत  तथा  अन्य  निवेशो  को  ध्यान  में  वर्ष  1990-91  के  दोरान  वित्त  मंत्रालय
 के  लागत  लेखा  विभाग  द्वारा  किए  गए  अध्ययत  के  उपरांत  उनके  द्वारा  रिपोर्ट  के आधार
 पर  उस  न्यूनतम  मूल्य  में  करोब्र  4000  रु०  प्रति  टन  की  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हो  गई
 थी  ।  जब  तक  प्राकृतिक  स्‍्बड़  को  उत्पादन  लागत  के  बारे  में  दूसरा  अनुमान  नहीं  लगाया
 तब  तक  यह  इ  गित  करना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  1991  में  प्राकृतिक  रबड़  की  उत्पादन
 लागत  किस  हृद  तक  बढ़ी  सरकार  मूल्य  समर्थन  के  उपाय  के  रूप  में  उपजकर्त्ताओं  के  लिए
 लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  हेतु  प्राकृतिक  रबड़  की  प्राप्ति  सहित  आवष्यक  कदम  उठा

 रही  है  ।

 एम०  सी०  शी०  केड्िटों  के  लिए  वर्दियों  को  कभी

 320.  भी  दात्रेय  बंड।ह  :  क्या  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  को  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  एन०  सी०  सी८  केडिटों  के  लिए  वर्दियों  की  भारी  कमी

 यदि  तो  कितनो  कमी  है  और  प्रभावित  केडिटों  की  संख्या  कितनी  भौर

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए
 जाने  का  विज्ार  है  ?

 132



 ।  1913  लिखित  उत्तर
 a  कम  बन-नन-मम-म-ननानन--म-म-नम«म-+»+नम-मम«म«

 रक्षा  संत्रो  क्षरद  -  और  पॉ.लस्‍्टर  धूतोी  सफंद  निकरों

 तथा  पॉलिस्टर  सूती  खाकी  कमीजो  की  कमी  नहीं  ०  रस्तु  वर्दी  के  अन्य  मदों  की  कुछ  कमी  है  ।

 बदियों  में  यह  ब  मी  कंडेटों  को  तब  तक  बम  मात्रा  में  सामान  देकर  पूरी  की  जाती  जब  तक  कि

 पूर्ति  एवं  निपटान  महानिदेशालय  को  दिये  गए  आडंरों  के  अनुसार  मात्रा  में  इन  मदों  की  आपूर्ति
 नहीं  हो  जाती  ।

 वर्दी  की  इन  मदों  के  लिए  एक  मुह्ठत  मांग  पति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  भेजी

 जा  चुकी

 कुटोर  उद्योगों  पर  उत्पादन  शुल्क

 321.  थी  दशालेय  बंडारू  :  क्या  बिसत  सन्‍्ही  यह  बताने  की  क॒पा  करेगे  कि  :

 क्या  कुटोर  उद्योगों  को  उत्पादन  छुल्क  से  छूट  दी  गई

 क्या  हस्त  निमित  पेनल  दरवाजे  मौर  लिड़कियां  कुटीर  उद्योगों  की  श्रेणी  में

 गाते
 |

 यहि  तो  क्‍या  199|  के  बजट  में  इन  वस्तुओं  पर  30  प्रतिद्षात  उत्पादन  शुहक
 लगाया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मश्त्री  रामेदबर  :  और  हस्त  निर्मित  पेनल
 दरवाजे  और  खिड़  कियों  को  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  मी  धामिल  किया  गया

 20  लाख  रुपए  तक  की  कुल  वाधिक  निकासियों  की  राक्षि  वाले  किसी  एकक  चाहे  वह  कुटी  र
 उद्योग  क्षेत्र  में  हो  अथवा  अन्य  क्षेत्र  दिनांक  पहलो  1986  की  अधिसूचना  संख्या  175/86-
 के०  उ०  छु०  के  अन्तर्गत  उसमें  निर्धारित  हातों  के  अधीन  उत्पादन  छुल्क  से  पूर्ण  छूट  प्राप्त  उन

 अपेक्षाकृत  थोड़े  बड़े  स ेएककों  के  जिनको  घरेलू  खपत  के  लिए  वाधिक  निकासी  की

 करोड़  रुपये  से अधिक  रियाबत  का  क्रम  इस  प्रकार

 (i)  पहले  20  लाख  रुपये  शून्य

 (ii)  अगले  55  लाख  रुपये  तक  :  20%,
 75  लाख  रुपए  से  अधिक  राशि  की  निकासियां  30%  की  सामान्य  दर  पर  शुल्क  निर्धायं

 जब  तक  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाला  कोई  बिनिर्माता  20  लाख  रुपये  से  अधिक  की
 बाधिक  निकासियां  नहीं  करता  तब  तक  उसे  उत्पाद  शुल्क  से  बराबर  छूट  दो  जाती  रहती

 और  25  1991  से  पेनल  दरवाजों  पर  मृ  ल्यानुसार  30  प्रतिष्षत  को  दर
 से  मूल  उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया  ऐसा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  था  कि  ये
 दरवाजे  काय  ओर  कीमतों  की  दृष्टि  से  फ्लश  दरवाजों  की  हो  भांति  है  जिन  पर  मूल्यानुसार  30%,
 को  दर  पर  मूल  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जा  रहा
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 केंद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्थायी  बेतन  पुनरीक्षा  समिति

 322.  भरी  पंकज  चोधघरो  :  कया  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्या  बेल्द्रीय  सःकार  कमंचारी  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  एक  स्थायी  वेतन
 रीक्षा  समिति  के  गठन  तथा  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के अनुसार  मह॒गाई  मरत्ते
 का  मूल  वेतन  में  विलय  करने  को  मांग  की

 क्‍या  सरकार  का  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  बारे  मे  निणंय  कब  तक  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्रो  श्ञास्तारास  :  से  स्थायी  वेतन

 पुनरीक्षा  समिति  के  गठन  तथा  महंगाई  भत्ते  को  मूल  वेतन  में  विलय  करने  से  सम्बन्धित  मांगा  पर

 संयुक्त  परामहंदात्री  तंत्र  की  21 -9-1991  की  हुई  राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  पिछली  बेठकਂ  में
 विभहं  किया  गया  था  जिसमें  इन  मांगों  की  जांच  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  दल  तथा  समिलि
 का  गठन  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 दिल्‍ली  के  प्रासोण  क्षेत्रों  में  क्य  का  सिर्माण

 323.  शो  पंकज  चोधरी  :  कया  जल-भूसल  परिवहुन  भन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  क रंगे  कि  :

 )  क्‍या  दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 बस  स्टापों  पर  क्यू  नहीं

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  निकट  भ.वष्य  में  दिल्लों  ग्रामीण  क्षेत्रा  में  बस

 स्‍्टापों  पर  *  बस  क्यू  शेल्टरਂ  बनाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परि  वहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोह  टा  :  नहीं  ।

 दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  बस  स्टापों  पर  184  बस  क्यू  होल्टर

 इस  समय  320  बस  क्यू  शेल्टर  निर्माणाधीन  हैं  जिनमें  से  68  बस  क्यू  शेल्टरों  का

 निर्माण  दिल्‍ली  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  फिया  जा  रहा  है  ।

 अगले  3  महीने  के  अन्दर  काम  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 राजस्थाम  उच्च  ग्यायालपय  में  स्यायाधोशों  के  रिक्त  पद

 ¥324,  आरी  गिश्धारी  लाल  मार्गव  :
 श्री  दाऊ  दवाल  जोशी  :

 क्या  न्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे
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 कया  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  में  न्यायापरोशों  के  सभी  रिक्त  पदों  के  भर  दिया
 गया

 )  यदि  तो  रिक्त  पदों  की  वतंमान  संश्या  कितती  है  ओर  इसके  क्‍या  कारण

 सरकार  का  विचार  इन्हें  कब  तक  मर  देने  का

 राजस्थान  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  की  संश्या  कितना  है  तथा  कितने
 प्रतिशत  मामले  एक  पांच  वर्ष  तथा  दस  वर्ष  से  लम्बित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लम्बित  मामलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यायाधीशों  के

 कुछ  नए  पद  सूजित  क रने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 संधदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  स्याय  ओर  कस्पनों  कार्व  सरजालय  में
 राज्य  सनत्री  रंगराजन  कुमारमगलम्‌  )  :  से  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  में  स्वीकृत
 पठों  में  से  22  स्थायी  न्यायाधीश  के  भौर  3  अपर  न्यायाधोश्षों  पद  इस  समय  सभी

 अपर  न्यायाधीश  पद  पर  आसीन

 तारीख  31-12-1990  को  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  में  83185  मामले  लम्बित

 इनमें  42731  मामले  एक  वर्ष  से  अधिक  (51.3%), ),  14286  म।मले  पांच  वर्ष  से  अधिक

 (17.1%) )  और  2151  मामले  10  वर्षों  स ेअधिक  (2.5% )  समय  से  लंबित  थे  ।

 (8)  से  सरकार  लंबित  मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  राजस्थान  उच्च
 न्यायालय  में  3  अपर  न्यायाघं।ष्यों  के  पद  सुजित  करने  का  विनिदयय  किया  और  भअविक  पदों
 को  सूजित  करने  के  प्रषन  पर  तमी  बिचार  किया  जा  सकता  है  जब  उच्च  न्यायालय  के  मुल्य
 न्यायमूर्ति  से  परामश  करने  के  पदचात्‌  राजस्थान  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त

 अण्डसान  और  मिकोबार  राज्य  सहकारी  बेंक  हारा  कृषि  ऋण  माफ  किया  जाना

 325.  भी  मनोरंजन  मकक्‍त  :  कया  विस  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (¥)  2  1989  को  अण्डमान  और  निकोबार  राज्य  सहकारी  बक  को  प्रत्येक
 शाखा  ने  सेवा  सहकारी  सघों  के  माध्यम  से  कृषि  ऋणो  के  अन्तगंत  कुल  कितना  ऋण

 (@)  भण्डमान  और  नि:ोबार  राज्य  सहकारी  बंक  ने  कृषि  तथा  प्रामीण  ऋण  राहत
 1990  के  अन्तगंत  अब  तक  कितनी  ऋण-राशि  माफ  और

 उक्त  सहकारी  बंक  को  प्रत्येक  शाला  ने  कुल  कितने  लाभाथियों  के  ऋण  माफ
 किये  ?

 वित्त  मरत्रालय  में  राज्य  सरत्री  बलबोर  से  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  बिकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनकी  आंकड़ा  झूचना  प्रणाली  से  मांगे  गए  अनुसार
 धूचना  भ्राप्त  नहीं  होती  है  ।  हिताधिकारियों  को  संश्या  तथा  अष्डमान  और  निकोबार
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 1991

 राज्य  पहकारी  बैंक  द्वारा  कृषि  भौर  ग्रामीण  ऋण  राहुत  1990  हे  तहत  अरडभान  और

 निकोबार  के  दो  जिलों  में  बट्टे  ख/ते  डाली  गई  राशि  नीवे  दी  गई  है  :  -

 लाख  में  )

 जिले  का  नाम  हिताधिकारियों  की  संख्या  राशि

 अण्डमान  जिला  1274  19.98
 निकोबार  जिला  4  0.16

 योग  :  घु  1280  2014

 अण्डसान  और  मिकोबार  प्रशासन  के  लिए  यात्री-सह-मालवाहक  पोत

 326.  श्री  समोरंजन  मक्त  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सनत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन  के  लिए  पोलेंड  छशिपयाई
 को  तीन  यात्री-स  ह-मालबा हक  पोतों  के  निर्माण  का  आइंर  दिया

 ह

 (@)  यदि  तो  कया  हाल  में  प्राप्त  किये  गये  ऐसे  एक  पोत  में  निर्माण  सम्बन्धी  कोई
 दोष  पाया  गया

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  अन्‍य  पोतों  के  निर्माण  के  चरण  के  दोरान  कोई  निरीक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिधहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीद  :

 और  समी  नव-क्तिभित  जहाओं  में  कुछ  प्रारस्मिक  समस्‍यायें  आती  हैं  जिनका

 समाधान  एक  वर्ष  की  गारंटी  अवधि  में  कर  जाता  प्रथम  यात्री-सह-कार्गो

 जहाज  एम०  वी०  तिकोबार  पाई  गई  छल  राबियों/कमियों  की  सूचना  झिप्यार्ड  को  दे  दो  गई  और

 इन्हें  निरंतर  दूर  किया  जा  रहा  है  ।  जहाज  की  एक  वर्ष  की  गारंटी-अवधि  के  दौरान  पाई  गई
 खराबियों  को  इस  प्रकार  दूर  करने  में

 ञ्ाई  कुल  लागत  को  दिपयाड  द्वारा  पूरा  किया

 भौर  मारतीय  नोवहन  निगम  ने  जो  इन  जहाजों  के  निर्माण  का  पयंवेक्षण  कर
 रहा  इन  जहाजों  के  निर्माण  की  पूरी  अवधि  में  चार  इंजीनियरों  के  एक  दल  को  छिपयाड्ड  में
 रखा  है  और  उनका  कार्य  मशीनरी  और  उपकरणों  का  जंसे  ही  उन्हें  लगाया  और  चाल  किया
 जाता  रोजाना  निरीक्षण  उन  पर  निगरानी  रखना  तथा  जांच  करना  पहले
 के  बारे  में  मालूम  हुई  ख  राधियों  सामान्य  अवधि  इन  इंजीनियरों  को  सूचित  किया  जाता है  वो  छा
 है  जो  इस  बात  ध्यान  रखते  हैं  कि  ये  ख  राजियां/कृमियां  क्षेप  जहाजों  पर  न  दोहराई
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 मुम्बई  में  उत्पाद  छुटक  को  चोरी  करने  वाले  व्यक्षि  गिर  पतार

 १327.  श्री  लाज॑  फर्गाण्डोज  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  मुम्बई  ने  छत्पाद  छुल्क  की  चोरी  के
 सम्बन्ध  में  अनेक  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  जैसा  कि  26  1991  के
 टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 गदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  हां  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  क्षेत्राधिकार  में  सात  विनिर्माताओं  के
 खिलाफ  तैयार  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पाद  णुल्क  अपवंचन  के  मामलों  में  1991  से  ।2
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  इनमें  से  पांच  विनिर्माता  टेक्सटाइल  प्रोसेससं  हैं  जिन्हें

 प्रथमदृष्ट्या  उत्पाद  शुल्क  माल  की  अपेक्षाकृत  कम  निकासी  दर्शाने  ओर  इस  प्रकार  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  गेट  पासों  का  दुरुपयोग  करते  हुए
 पाया  गया  इन  मामलों  में  दस  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  एक  अन्य  मामले

 एक  बविनिर्माता  को  अनुपयुक्त  माडवेट  क्रेडिट  का  लाम  उठाने  के  उद्दद्य  से  जाली  उत्पाद  शुल्क
 गेट  पासों  को  जारी  करते  हुए  पाया  गया  दोष  एक  मामले  एक  विनिर्माता  को  उत्पाद

 शुल्क  माल  के  वास्तविक  उत्पादन  को  छिपाते  हुए  और  माडवेट  का  भी  अनुपयुक्त  लाभ

 उठाते  हुए  पाया  गया  था  ।  इनमें  से  प्रत्येक  भामले  में  एक-एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया

 इन  मामलों  में  पता  लगाए  गए  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  की  कुल  रादि  47.3  लाख  रुपए  आंकी

 गई

 अरेरिया  और  किदानगंज  क्षेत्रों  में  सरकारो  क्षेत्र  के
 बेक

 428.  श्री  सेयद  शाहुभुदशील  :  बया  वित्त  सगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरेरिया  और  किशनगंज  जिलों  में  ब्लाक-वार  कौन-कौन  से  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंक  कार्य रत  हैं  तथा  उनकी  शाखायें  किन-किन  स्थानों  पर

 इन  जिलों  में  बेंक  की  एक  शाखा  की  सेवाओं  के  लाभाथियों  को  जिलेबार  और

 ब्लाकवार  औसत  संख्या  क्या  और

 इन  जिलों  में  बं  1991-92  के  दौरान  खोली  जाने  वाली  बेक  शाखाओं  के  स्थानों

 का  ब्लाक-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जिस  सम्प्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  दलबोर  (  अररिया  और

 किद्नगंज  जिलों  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  नाम  और  उनकी  शाक्षाओं  के  स्थान  विवरण 44:  ३६  ४
 के  रूप  में  संलग्न  शाखाओं  के  ब्लाक-वार  विवरण  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  पास  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  ॥
 इन  जिलों  में  प्रति  बैंक  कार्यालय  औसत  जनसंख्या  से  सम्बन्धित  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 वतंमान  लाइससिंग  नीति  के  अन्तगंत  नई  बंक  शाखाओं  की  स्थापना  प्रस्तावित

 शाखा  झाखाओं  की  सुस्थापित  कारबार  की  संभावना  और  वित्तीय  सक्षमता  पर

 निर्मर  इसके  अलावा  बंमान  लाइसेसिंग  नीति  के  अन्तगंत  शाखाओं  का  खोला  जाना

 एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  जिसे  इस  सम्बन्ध  में  मारतीय  जर्  बंक  द्वारा  जारी  किए  गए  लाइसेंसों

 द्वारा  नियन्त्रित  किया  जाएगा  ।  इन  जिलों  में  1991-92  के  दौरान  क्लोली  जाने  वाली  बेंक

 शाखाओं  की  ब्लाक-वार  संख्या  का  अनुमान  लगाना  फिलहाल  संभव  नहीं  है  ।

 बैंक  का  नाम

 विवरण

 केन्द्र  का  नाम

 पूणिया  लिला

 कैनरा  बेंव

 सेन्द्रल  बेंक  अ।फ  इण्डिया

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 यूनाहटेड  बेंक  आफ  इडिया

 इलाहाबाद  बंक

 यूको  बेंक

 पंजाब  नेशनल  बेक

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 अररिया  जिला

 भारतीय  स्टेट  बंक

 सेन्द्रल  बेंक  आफ  इंडिया

 इलाहाबाद  बंक
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 अस्जा  पूर्णिया

 गे

 पूर्णिया  रूपाली  ।

 भवानी
 चौपरा

 फकी  पूर्णिया
 तेलडीया  ।

 पूणिया  ।

 पूणिया  ।

 रामपुर  ।

 पूणिया  ।

 तारन  ।

 अररिया  (4  फोरजबेगंज
 शाखाएं  ),

 उफरेल

 फो  नरपतगंज
 सिक्‍ती  ।
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 बैंक  आफ  बड़ौदा  रामपुर  ।

 यूको  बेंक  मानिकतुर  ।

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  रूपौली  ।

 किद्  मगंज  जिला

 सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  किशनगंज

 भारतीय  स्टेट  बैंक  किशनगंज  ठाकुरगंज

 इलाहाबाद  बंक  किछानगंज

 यूको  बक  विष्नगंज

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  किशनगंज

 पंजाब  नेशनल  बंक  रोहनिया

 बिहार  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बकों  मे ंऋण  और  जमा  राधि  का  अनपात

 329.  श्री  सेयव  धाहबुब्दीत  :  कया  बिस  सम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र
 के

 सभी  बेकों  में  कुल  मिलाकर

 ऋण  और  जमा  राशि  का  औसत  अनुपात  कया

 किशनगंज  ओर  अरैरिया  जिले  के  सम्बन्ध  में  ये  आंकड़े  क्‍या

 बषं  1990-91  के  अंतिम  कार्य  दिवस  को  पूरे  राज्य  ओर  इन  जिलों  में  वास्तविक

 ऋण  और  जमा  राधि  का  अनुपात  कितना-कितना

 उक्त  कार्य  दिवस  की  स्थिति  के  अमुसार  बकाया  ऋणों  का  क्षेत्रवार  ब्योरा  कया

 भौर

 (ge)  अन्य  पिछड़े  अनुसूचित  जनजातियों  और  अल्पसंस्यक  लोगों  को  क्षेत्रवार

 कितनी-कितनी  राहि  के  ऋण  प्रदान  किए  गए  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  दलबोर  31-3-1991  की

 स्थिति  के  अनुसार  बिहार  और  किशनगंज  और  अररिया  स्थित  सभी  अनुसूचित

 बाशिज्यिक  बेंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात  नीचे  दिया  गया  है

 13-3-1991  को  ऋण  जमा  अनुपात

 1.  पूणिया
 70

 2.  किदनगंज  76

 3.  अररिया  58

 4.  बिहार
 39.6
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 1990-9!  की  वाधिक  ऋण  योजनाओं  के  अन्तगं +  किशनगंज  और  अररिया
 जिलो  तथा  राज्य  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को दिए  ऋणो  के  सवितरण  में  वाणिज्यिक  बेंकों  की  उपलब्धि
 निम्न  प्रकार  से  थी  :

 लाख  रुपए

 जिले  का  नाम  क्षि  लघ्‌  उद्योग  अन्य  प्राथमिकता  जोड़
 प्राप्त  क्षेत्र

 1.  पूणिया  -335  114  140  589

 2.  किशनगंज  110  42  60  212

 3,  अरशिया  266  58  79  403

 4.  बिहार  15047  6813  9529  31389

 ऋणकर्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  हिरसे  का  जिलाबार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 71-3-91  को  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  राज्य  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुशूचित

 महिलाओं  और  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  बकाया  अग्रिम  निम्न  प्रकार  थे  :

 राह  लाल

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  21371

 महिलाए  6809

 अल्पसंख्यक  समुदाय  11776

 जवानों  तथा  बाय  संनिकों  को  मतों

 330.  भो  सोहन  सिह  :

 भरी  जोथम  हार्मा  :

 हु  भरी  सुखदेव  पासवान  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  सशस्त्र  सेनाओ  में  जवानों  तथा  वायु  सैनिकों  की
 भर्ती  में  कदाचार  तथा  अनियमितताओं  के  दृष्टांत  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 दोषी  पाए  गए  लोगों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और
 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री  शरद  :  से  नाविकों  और  वायुसेनिकों  को
 भर्ती  करने  में  हेराफेरी  और  अनियमितताओों  की  कुछ  घटनाएं  सरकार  की  जानकारी  में  आई
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 भर्ती  करने  में  हेरा  फेरी/अनियमितताओं  वा  संबंध  मुख्यतः  जाली  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत
 स्वीकार  गैर-कानूनी  भर्ती  कार्यालयों  में  तैनात  स्टाफ  हारा  रिष्वत
 शिप  फार्म  का  दुरुपयोग  परीक्षा-पत्रो  का  पहले  से  लीक  हो  डाक्टरी  जांच  आदि  में
 पक्षपात  करना  भादि

 2.  भर्ती  में  हेरा-फेरी  को  छिकायतों  की  या  तो  विभागीय  या  पुलिस/केन्द्रीय  अम्वेषण
 ब्यूरो  के

 माध्यम  से  तुरन्त  जांच  करायी  जाती  दलालों/एजेंटों  के  विरुद्ध  समुच्चित  कारंवाई
 करने  के  लिए  संबंधित  र।ज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जाता  है  ।

 3.  इस  संबंध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  कतिपय  मामले  में  उनके  विरुद्ध  मुकदमा
 चलाने  के  मामले  की  गंमीरता  को  देखते  हुए  प्रताड़ना  से  लेकर  सेवा  से  बर्खास्तगी  तक
 कठोर  दंड  दिए  गए  पिछले  कुछ  वर्षों  में  भर्ती  करने  में  देरा-फैरी  करते  हुए  पाए  ।2  अफसरों
 47  जे०  सी०  ओ०/अन्य  रेंकों  और  08  सिविलियन  क्मंचारियों  को  दंड  दिया  गया  है  ।

 4.  रक्षा  कामिकों  की  भर्ती  से  हेरा-फेरी/अनियमितताओं  को  दूर  करने  के  संबंध  में  सरकार
 ने  निम्नलिखित  उपाय  किए

 (1)  दलालों/एजेंटों  से  बचने  के  लिए  भर्ती  के  वास्ते  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  करने  की
 पद्धति  शुरू  की  गयी  उत्तर-पुस्तिकाओं  के  मूल्यांकन  की  पद्धति  सरल  ओर
 कारगर  बनायी  गयी

 (2)  भर्ती  कार्यालयों  में  जे०  सी०  ओ०/अम्य  रैंकों  की  तैनाती  के  बारे  में

 विस्सुत  एवं  गुणात्मक  क्षपेक्षाएं  निर्धारित  की  गयी  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सके  कि  विधिवत्‌  रूप  से  चुने  गए  का्मिकों  को  ही  भर्ती  कार्यात्रयों  में  तैनात  किया
 जाता  है  और  जिन  कामिकों  की  सत्यनिष्ठा  पर  संदेह  हो  उन्हें  वापस  मेजा  दिया
 जाता

 (3)  मर्ती  कार्यालय  में  तैनाती  की  अवधि  योघी  और  सिविलियन  दोनों  के  लिए  2  वर्ष
 निर्धारित  की  गयी

 (4)  उम्मीदवारों  की  छंटनी  अफसरों  के  बोर्ड  जिसमें  स्थानीय  विरबना/यूनिट  के  2
 स्वतंत्र  सदस्य  भी  होते  द्वारा  की  जाती

 (5)  भर्ती  करते  समय  डाक्टरी  जांच  करने  में  हेरा  फंरी  की  शिकायतों  को  कम  से  कम

 करने  के  लिए  दूसरे  चिकित्सा  अधिकारो  द्वारा  स्वतंत्र  रूप  से  डाक्टरी  जांच  करने
 की  व्यव/्था  छुरू  की  गयी  भर्ती  चिकित्सा  अधिकारी  के  निर्णय  के  विरुद्ध
 अपील  करने  की  व्यवस्था  मी  की  गयी  है  |

 (6)  दलालों/एजेंटों  के  विरुद्ध  सिविल  केन्द्रीय  अन्वेषण  सेना  संपर्क  यूनिट
 की  सहायता  से  तुरन्त  का  रंवाई  की  जाती  है  ।

 (7)  नौसेना  में  नाविकों  की  मर्ती  के  मामले  में  नामांकन  संबंधी  फार्म  देने  की  प्रक्रिया

 सुदृढ़  की  गयी  है  और  मर्ती  का  काम  करने  वाले  कमंचारियों  पर  पूरी  नजर  रखी
 जाती
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 (8)  रिवत  स्थानों  के  बारे  में  तथा  भर्ती  की  प्रक्रिया  संबंधी  कार्य  प्रणाली  पूरी  तरह  से

 युक्तिसंगत  बना  दी  गयी

 (9)  नोसेना  में  मर्ती  के लिए  परीक्षा  कायलिय  बम्बई  से  हटाकर  दिल्‍ली  में  लाया  गया  है
 जिससे  कि  क्षेत्रीय  मर्ती  कार्यालयों/शाखा  मर्ती  कार्यालयों  को  भेजे  जाने  वाले
 पत्र  केन्द्रीय  रूप  से  छापे  और  करियर  सेवा  द्वारा  वितरित  किये  जा

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  हरा  ऋण  देने  पर  प्रतिबंध  लगाना

 ह
 331.  थी  मोहन  सिह  :  क्‍या  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  अन्य  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  ने  अपने  कर्मचारियों  तथा
 उद्यमियों  को  ऋण  देने  पर  199]  से  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  प्रतिबन्ध  को  हटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने
 1991  से  बेकों  पर  अपने  कमंचारियों  तथा  उद्यमियों  को  ऋण  देने  १र  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 लगाए  मारतीय  रिजवं  बेंक  ने  9  |  ५9]  को  बैंकों  को  परामश  दिया  है  कि  वे

 कुछ  क्षेत्रों  को दिए  जाने  वाले  ऋणों  को  सीमत  रखें  ओर  उनकी  हिदायतों  में  अन्य  बातों  के  साथ
 यह  भी  कहा  गया  कि  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  के बकाया  ऋणों  वृद्धि  न  हो  :--

 (i)  टिकाऊ  बस्तुओं  की  खरीद  के  लिए

 (ii)  शेयरों  तथा  डिवेंचरों/बाण्डों  के  प्रति  व्यक्षियों  को

 (iti)  अन्य  गेर  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  के  व्यक्तिगत  तथा

 (iv)  स्थावर  सम्पदा  ऋण  ।  ह

 स्टाफ  कऋ्रणों  वो  इन  प्रतिबन्धों  के  सीमा-क्षेत्र  से  बाहर  रखा  गया

 कारणिल  क्षेत्र  में  गोसाबारोी

 332.  भी  सोहन  सिह  :

 क्रो  शिव  हरण

 भी  गुरशास  कासत  :

 बया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  कारगिल  क्षेत्र  में  भारतीय  सैनिकों  पर  आक्रमण  किया

 यदि  तो  दोनों  ओर  कितने-कितने  सेनिक  हताहत  हुए  ;
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 कया  इस  आक्रमण  के  दौरान  पाजिस्तान  मुजाहिदीनों  की  घुसपैठ  कराने  में  सफल
 और

 (8)  यदि  तो  ऐसे  घुसपठियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रक्षा  मंत्री  धारद  से  पाकिस्तानी  सैनिकों  ने  24  व  25  अवलूब
 199]  वो  कारगिल  क्षेत्र  में  भारतीय  चौकियों  पर  राकेट  लांचरों  तथा  मोर्टारों  से  भारी
 गोलाबारी  गोलाबारी  में  सेता  का  एक  अन्य  रेंक  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  का  एक  सहायक
 सब  इंस्पेबटर  घायल  हुए  ।  समझा  जाता  है  कि  इस  गोलाबारी  में  6  पाकिस्तानी  सिपाही  मारे  गए
 तथा  4  घायल

 इससे  अधिक  ब्बौरा  देना  वछनीय  नहीं  होगा  ।  उपर्युक्त  घटना  के  दौरान  कारगिल  क्षेत्र  में
 उग्रबादियों  तथा  विद्रोही  तत्वों  की  घुसपैठ  की  कोई  सूचना  सरकार  की  जानकारो  में  नहों
 भागी  है  ।

 थोक  मूल्य  सूथकांक

 333.  श्री  मोहन  सिह  :
 श्री  श्मेहा  चरद  तोमर  :

 कया  बिस्त  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 1991  के  दोरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  की  साप्ताहिक  स्थिति  क्‍या
 और

 वर्ष  1990  की  इसी  अवधि  के  दौरान  की  तुलना  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदवर  :  और

 1991  तथा  1990  की  तदनुरूप  अवधि  के  लिए  साप्ताहिक  थोक  मूल्य  सूचकांक  नीचे  दिए  गए

 हैं  :-

 मास/सप्गह  थोक  मृल्य  सूचवांक  1991  के  प्रत्येक  सप्ताह  के  अन्त
 :  1981-82  55  100)  में  मुद्रास्फीति  की  थाबिक  दर

 1990  1991

 1  2  3  4

 जुलाई

 i  |
 178.8  201.0  12.4

 if  179.2  201.8  12.6

 iii  179.5  202.6  12.9
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 1  2  3  4

 iv  179.0  205.8  14.5

 अगस्त

 180.2  207.2  150

 ii  180.2  208  .4  15.6

 ।  180.2  209.6  16

 ॥ए  180.3  210.4  16.7

 है  180.7  210.3  16.4  *

 सितम्बर

 1  180.7  209.0  15.7

 ii  180.8  209.2  15.7

 ही  180.9  208.9  15.5

 iv  181.2  208.6  15.1

 अक्तूबर
 182.1  208.5  14.5

 ii  182.3  208.6  14.4

 iii  184.3  209.1  13.5

 iv  184.6  209.2  13.3

 उड़ीसा  में  रंगम  का  उत्पादन

 334.  भौ  गोपीनाथ  ग़जपति  :  क्‍या  बस्त्र  भग्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  रेशम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  मारी  गुंजाइश

 यदि  तो  सरकार  के  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाये

 इस  राज्य  में  रेशम  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस  समम  कार्यान्वित  को  जा
 रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उड़ोसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नई  योजना  भेजी
 और

 (8)  यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  को  रेशम  के
 उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  है  और  कितनी  सहायता  देने  का  विचार

 किया  है  ?

 वस्त्र  सम्भालय  के  राज्य  मरत्रो  अशोक  :  जी

 144



 1  1913  लिखित  उत्तर

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठत

 विवरण

 उड़ीसा  २ज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोड  ने  राज्य  में
 रेहाम  उत्तादन  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  इन्फ्रास्ट्रग्चर  की  स्थापना  की  है  :--

 सामान्‍य  योजना  राष्ट्रीय  रेशम  परियोजना  के  अन्तगंत

 (  न०  एस०  पी०  )

 ]  क्षेत्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  2.  कोरापुट  में  पी  2  फामम॑

 कोरापुट  )

 2.  क्षेत्रीय  टसर  अनुसंधान  केन्द्र  2.  कोसा  कोरापुट
 बारीपाड़ा

 3.  मूल  बीज  गुणन  तथा  प्रशिक्षण  केरद्र  3.  तकनीकी  सेवा  केंद्र  संब्या  8

 सुन्दर  नो

 पलल्‍लाहा  बारीपाह़ा  और

 लहुनीपाड़ा  प्रत्येक  में  एक-एक

 4  राउरकेला  में  कच्चे  माल  बंक  का  4.  चौकी  पालन  केन्द्र
 उप  डिपो

 5,  भुवनेश्वर  में  क्षेत्रीय  विकास  कार्यालय  5.  रेशम  कीट  बीज  उत्पादन  केन्द्र-संख्या  2--
 रामगिरी  और  को रापुट  प्रश्येक  में

 एक-एक  ।

 6«  कुचींदा  में  अनुसंधान  विस्तार  केंद्र  6.  ड्राइंग  चंम्दर्स

 )

 7,  बांधरीपेसी  में  अनुसंघान  विस्तार  7.  कोरापुट  में  कृषक  प्रक्षिक्षण  विद्यालय
 केन्द्र

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  विभिन्‍न  राज्यों  में  उड़ीसा  भी  शामिल  रेश्षम  उत्पादन
 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अपने  सामान्य  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्‍त  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  विशेष
 रेशम  उत्पादन  विकास  परियोजनाएं  भी  क्रियान्वित  कर  श्क्ष  है  :---

 1.  गहन  रेधास  उत्पादन  विकास  परिय्तेश्ना

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  उड़ीसा  के  गंजम  खिले  में  वर्ष  1986-87  से  4.27  करोड़  र०  की  कुल
 लागत  वाली  गहन  रेशम  डत्पादन  विकास  करियोजता  क्रियान्वित  कर  रह  है  ।
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 2.  अध्तर्राज्योय  टसर  परियोजना  का  अनुबर्तो  चरण

 वर्ष  1981-82  और  1985-86  के  बीच  स्विस  विकास  सहयोग  डी०  को

 सहायता  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  क्रियान्वित  अन्तरज्वीय  टसर  परियोजना  की  सफलता  से
 प्रेरित  जिमसे  राज्य  में  2499  हेक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  में  टसर  रोपण  का  विकास  करने  में
 मदद  मिली  उड़ीसा  में  वर्ष  1986-87  और  1989-90  के  बीच  चार  वर्षों  की अवधि  के  लिए
 45]  लाख  रु०  के  परिव्यय  बाली  अन्‍्तर्राज्यीय  टसर  परियोजना  के  अनुवर्ती  चरण  को  क्रियान्वित
 किया  वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  408.96  लाख  रु०
 के  परिव्यय  की  अन्तर्राज्यीय  टसर  परियोजना  को  दूसरा  अनुवर्ती  चरण  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 इस  परियोजना  के  परिव्यय  की  राशि  में  से  186  22  लाख  रु०  का  अंददान  स्विस  विकास

 सहयोग  द्वारा  किया

 3.  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  वर्ष  1989-90  से  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  बिदव  बंक  और  स्विस
 विकास  सहयोग  को  सहायता  से  शहतूत  की  एक  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  क्रियान्बित
 कर  रहा  इस  परियोजना  में  पांच  वर्ष  की  परियोजना  अवधि  में  कच्चे  रेशम  का
 उत्पादन  120  एम०  टी०  करने  के  लिए  हहतूत  को  कृषि  के  अन्तगंत  4,000  एकड़  के  अतिरिक्त
 क्षेत्र  को शामिल  करने  का  प्रावधान  414.13  लाख  रु०  की  कुल  लागत  से  मूल  रेशम  उत्पादन
 हन्फ्रास्ट्रबचर  वी  स्थापना  की  जा  रही  है  जिनमें  शामिल  हैं  :  पी  2  फाम  ,  ग्रेनेज
 तबनीकी  सेवा  केन्द्र  प्रशिक्षण  विद्यालय  ड्राइंग  चंम्बसं  ,  प्रदर्शन
 सह-प्रशिक्षण  केन्द्र  क्रोमा  बाजार  तथा  चौकी  पालन  केन्द्र  (  ।

 केंद्रोय  सरकार  के  कमंचारियों  को  महगाई  मत्ता

 335.  झी  गोवीगाथ  गणपति  :

 श्री  सो०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :

 क्या  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  3500  रुपए  से  अधिक  वेतनमान  प्राप्त  करने  वाले

 चारियों को | से उन्हें देय महंगाई मत्ते की किस्त नहों दी गई यदि हां तो हसके क्या कारण और इन कर्मचारियों को महंगाई मसे की यह किस्त कब दी जाएगी ? बित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हांताराम हां । और शामले की अभी भी जांच वीजा रही है । कनटिक में रग्ण विद्युतकरधों पर से प्रतिबंध हटाना 336. श्री एम० थी० चंड्रशेलर थी थो० शोनिवास प्रसाद : क्या बच्श्र मंत्री यह बताने की कपा करेंगे
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  कनटिक  के  प्रसिद्ध  व  ले  रेदाम  की

 मांग  में  अचानक  गिरावट  आने  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  प्रतिबंध  में  ढील  देकर  अधिक  रेशम

 के  विद्युतकरधे  लगाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  हस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  रेशम  के  अधिक  विद्युतीकरधों  पर  से  प्रतिवंध  हटाने  से  कर्नाटक  में  रेक्षम  के

 उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  अशोक  से  जी  नहीं  ।  फिर  भी

 देदा  में  कच्चे  रेशम  को  अनुमानित  उपलब्धता  तथा  हथकरघा  क्षेत्र/मौजूदा  रेशम  करषों  को  रेशम
 की  आवध्यकताओ  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  सरकार  गौर  रेहम  विद्युत  करैषों  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  इच्छुक  नहीं  है  ।

 कर  ढांचे  में  परिवतंनों  का  सुझाव  देने  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति

 337.  भी  एम०  थो०  चराशेलर  भृ्ति
 भरी  थी  ०भोनिवास  प्रसाद

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (8)  कया  केर्द्रीय  सरकार  ने  विद्यमान  कर  प्रणाली  को  और  अधिक  व्यापक
 और  सरल  बनाने  के  लिए  उपायों  का  सुभाब  देने  देतु  एक  उच्चस्तरोय  विशेषज्ञ  समिति  गठित

 बया  समिति  ने  इस  वीच  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  विद्यमान  करढांचे  में  क्या  परिवतंन
 किए

 यदि  तो  समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संशी  रामेइबर  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  हो  नहीं  उठता  ।

 आशा  है  कि  समिति  शीघ्र  ही  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 विदेशी  पूंजी  नियेध  प्रस्ताथों  को  एक  हो  जगह  से  स्वीकृति

 338.  थरो  सुधीर  साबस्त  :  कता  बिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विचार  अप्रवासी  मारतीयों  और  विदेशी  कपनियों  द्वारा  देश  में

 पूंजीनिवेश  करने  के  प्रस्तावों  कोशीघ्र  स्वीकृति  देने  तथा  कार्यान्वित  करने  की  सुविधा  प्रदान
 करने  हेतु  एक  ही  जगह  से  यह  सब  काम  कराने  की  प्रणाली  शुरू  करने  का

 गया  सरकार  का  विचार  संमद  सबस्यों  को  अपने-अपने  निर्वावन  क्षेत्रों  में  बिदेशा

 पूंजीनिवेश  आग  बित  करने  हेतु  उनकी  सेवाओं  को  प्रोत्साहित  करके  लाभान्वित  होने  का
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 क्‍या  सरकार  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  से  पर्याप्त  सहयोग  प्राप्त  कर

 रही  और

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  मारतीय  दूृतावासों  द्वारा  अब  तक
 बित  किए  गए  विदेशी  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्यर  :  देश  में  विदेशी  निवेश  के

 प्रवाह  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  मारतीय  रिजवं  बैंक  में  एकल  केन्द्र  प्रणाली  की  स्थापना  की
 गई

 देक्ष  में  विदेशी  निवेश  के  प्रवाह  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  सहित
 समी  क्षेत्रों  से मदद  का  रुवागत  है  ।

 और  देश  में  विदेशी  निदेश  को  आकूित  करने  के  उद्देधय  से  विदेशी  निवेश
 नीति  में  हाल  ही  के  उदारीकरण  का  प्रचार  करने  में  विदेशों  में  स्थित  मारतीय  मिशन  एवं  अन्य

 संबद्ध  नात्मक  एजेंसिया  मपना  सक्रिय  योगदान  दे  रहो

 रक्षा  क्षेत्र  मे ंसहयोग  हेतु  मोभान  के  साथ  बार्ता

 339,  भरी  बारे  लाल  जाटव  :  कया  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाड़ी  देश  भोमान  के  साथ  रक्षा  के  क्षेत्र  मे  सहयोग  हेतु
 बाता  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  हरद  :  और  ओमान  के  अन्य  बहुत  से  देशों  को

 सहयोग  बढ़ाने  के  प्रयास  करना  एक  लगातार  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया

 केंद्रीय  सड़क  निधि  से  मध्य  प्रदेश  को  धनराहि  का  आवंटन

 340.  भी  बारे  लाल  जाटव  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  ४

 *

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  मध्य  प्रदेश  को  बदंवार
 कितनी  घनराषि  का  नियतन  किया  और

 इस  अवधि  के  दौरान  वर्ष-बार  और  जिला-बार  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  जारी
 की  मई  तथा  बनायी  गयी  सड़कों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अगदोहा  :  )  भर

 (a)  बेन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अस्‍्तगंत  निधियां  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  एकमुषत
 रूप  में  जारी  की  जाती  जिसमें  राज्य  के  लिए  अनुमोदित  स्करीमों  की  कुल  पहले  जारी  की
 गई  अखिल  मारतीय  आधार  पर  पारस्परिक  राज्यों  द्वारा  बताई  गई
 आवदयकताओं  और  बजट  में  प्रावधान  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  उपर्युक्त
 दंडों  के  आधार  ५२  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  दौरान  मध्य  प्रदेश  को  आबंटित  की  गयी
 थऔर  वास्तव  में  जारी  की  गयी  निधियां  नीचे  दी  गयी  हैं  :
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 रु०

 बषं  आबंटित  निधियां  जारी  की  गयी  निधियां

 1985-86  2000  20.00

 1986-87  श्न्य  श््‌ग्य

 1987-88  ष््न्य  श्न्य

 1988-89  40.00  45.40

 1989-90  35.00  30.00

 95.00  95.40

 इस  अवधि  के  दोरान  जिन  सड़कों  पर  धनराशि  खर्च  की  गयी  उनके  ब्यौरे  नोचे  दिए
 गए  हैं  :

 1.  पाड़ियोपाल  सड़क  का  लम्बाई  |5  कि०  खारगोन  जिला  में  मुसाबल
 को  जोड़ते

 2.  मकसूदन  गढ़  नजी  राब।द  सड़क  का  लम्बाई  20.8  कि०  मी०  ।

 3  शाहपुर-उमारिया  सड़क  का  उसे  मजबूत  बनाना  और  चौड़ा  लम्बाई
 22.2  कि  मी  ।

 निगार  महूवागांव  बंजारी  और  झारसारग  सड़क  का  34  कि०  मी ०  । क्

 .  ग्वालियर  भिड़  इटावा  सड़क  को  घोड़ा  करना  और  मजबूत  लम्भाई
 60  कि०  मी ०  ।

 a

 रायपुर  बाइंपास  के  साथ  समानान्तर  सविस  रोह  का  निर्माण  । 9

 सध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकत  बेकों  को  नयो  शालाएं  खोलना

 341.  भी  बारे  लाल  जाटबव  :  कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 )  मध्य  प्रदेश  के  मुरंना  जिले  में  कितने  राष्ट्रीयकत  बंक  कायं  कर  रहे  हैं  तथा  ये

 कहां  स्थित

 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्त  बैंको  की
 नयी  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राष्य  मांत्रो  दशबोर  मध्य  प्रदेश  के  मुरेना  जिले  में
 कायरत  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंबों  की  सखर्या  ओर  उनकी  अवस्थिति  नीच  अनुसार  है  :
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 केन्द्र  का  नाम  शाखाओं  की  संक्ष्या

 1  2

 1.  भग्बा  2

 2.  बड़गांव

 3.  बागचिनो  1

 4  बनमौर  4

 5.  बरोदा

 6.  बसेयां

 7.  विजयपुर  1

 8.  बीरपुर

 9.  बुधारा

 10.  छेरा  ॥

 11.  वेवघर

 12.  घोबनी

 13.  दोधर  ||

 14.  दिमोईं

 15.  एसा

 16.  गदी

 17.  भुण्डपुरा

 18.  जोरा  खुद  1

 19.  जौरा  3

 20.  कमतराए  |

 21.  कड़॒हल  1

 22.  केशारस

 23.  खंडौली

 24.  क्रियांच

 25.  मौरेना  है

 26.  मगपुरा  |

 27.  नागरा
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 25.

 29.

 .  पष्डोला

 -  पौरसा

 ,  प्रेमसर

 -  जोधा

 .  रामपहाड़ी

 |

 नृ्‌  राबाद

 पहाडगढ़

 .  रामपुर  कलां

 .  रिथौना

 .  रिथौरा

 .  सबलगढ़
 .  सहसराम

 .  सराय  चौला

 .  सरसेती

 .  सेमाई

 -  छिवपुर
 .  सिहीनिया

 .  सुजरमा
 -  सुमौली
 .  थारा

 «  उत्तमपुरा

 लिशित  उत्तर

 (er)  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंशालाएं  खोलने  को  वर्षबार  नीति
 के  अन्तगंत  प्रत्येक  जिले  में  पहचथान  किए  गए  केन्द्रों  की सूची  आवश्यक  विवरण  के  साथ  उस  जिले
 के  अग्रणी  बंक  को  भेजी  जानी  होती  है  |  अग्रणी  बैंक  सभी  बेंकों  से  प्र(प्त  सूची  को  समेकित  करने
 के  बाद  जिला  कलक्टर  को  उस्तकी  सिफारिश  के  लिए  और  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से
 उसे  भारतीय  रिजवं  बेक  को  प्रेषित  करने  के  लिए  भेज  देता  है  |  शाला  लाइसेंशिंग  नीति  (1990:

 95)  के  अम्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की शाजाएं  खोलते  का  कायं  एक  सतत  प्रक्रिया
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 यह  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितनी  शाखाएं
 छोली  जाएंगी  ।

 काला  धन  बाहर  निकालने  को  योजनाएं

 342.  भी  साईमम  सराण्डी  :  कया  बित्त  भगत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  मुद्रा  को  आकहित  करने  तथा  काला  धनबाहर  निकालने  की  सरकारी

 गोजनाओं  को  लागू  करने  के  बाद  अब  तक  सरकार  को  राज्यवार  कितना  काला  घन  प्राप्त

 हुआ

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  योजना  के  अन्तगंत  राज्य-वार  प्राप्त  हुए
 काले  घन  का  ब्यौरा  बया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  योजनाओं  की  अन्तिम  तिथियां  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 आयकर  विभाग  तथा  प्रवतंन  निदेशालय  द्वारा  मारे  गए  छापों
 का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  अवधि  के  दौरान  कितना  काला  धन  वसूल  किया  गया  ?

 बिस  संत्रालय  में  राय  सत्री  रासेदब  र  :  और  राष्ट्रीय  आवाभ
 बेंक  जमा  1991,  विदेशी  मुद्रा  1991  तथा
 भारत  विकास  बांड  1991  को  हाल  ही  में  शुरू  किया  गया  इन  योजनाओं  के  प्रति

 सामान्यतः  उत्साहजनक  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुईं  इन  योजनाओं  अन्तगंत  हुए  संग्रहों  के

 बारे  में  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रल  दी  जाएगी  ।

 और  मामला  बिचाराधीन  है  ।

 (४)  सूचना  सम्बन्धी  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1.  18-9-1991  से  15-11-1991  तक  के  दौरान  आकर  बिमाग  हारा  मारे  बए  छापों
 का  ब्योरा  :

 आयकर  निदेशक  मारेगएछापोंकी  पढ़ी  गई  अयकर  अधिनियम  की

 का  ताम  संख्या  धारा  132  (4)  के
 का  मूल्य  अन्तगंत  प्रकट  की  गईं

 गुप्त  राक्षि

 नमन  ीननीनीन  नी  ननी.:::क्‍न्‍2  कस  अ२स्‍स्‍उन्‍स्‍तत+४  “5  व3त-त---+कमकन

 1  2  3  4

 बम्बई
 10  65.57  8.00

 बंगलोर  9  31.02  65.40
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 |  2  3  4

 चंडीगढ़  14  25.32  32.95

 कलकत्ता  2  1.29  नन-+

 कानपुर  4  19.94

 हैदराबाद  2  1.50  3.00

 मद्रास  7  10.84  3.84

 अहमदाबाद  2  64.32  44.64

 पुर्ण
 4  7.45  30.00

 दित्ली  3  46.73  —

 जोड़  57  283.98  187.83.

 11.  प्रथर्तत  निदेशालय  हारा  सारे  गए  छापों  का  ब्यौरा  (16-9-91  से  15-11-91

 निदेशालय  का  मारे  गए  छापों  की  पकड़ी  गई  भारतीय  पौकड़ो  गई  विदेशी
 जोनल  कार्यालय  संश्या  मुद्रा  की  राशि  मुद्रा  की  राशि

 रुपए  )

 बम्बई  95  94.98  25.77

 कलकत्ता  51  21.97  0.42

 दिल्ली  43  3.96  22.56

 जालंधर  36  11.50  3.15

 मद्बास  201  170.06  16.96

 जोड़  426  302.47  68.86

 कपड़ा  उद्योग

 343.  भरो  साईमल  या  बस्तर  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  आबिद  हुसेन  समिति  की  सिफा  रिक्षों  के  अमुसार  वस्त्र  तीति  को  पुनरंचरना  किए
 जाने  के  १।रण  कपड़ा  उद्योग  निर्यात  में  सबसे  आगे  हो  यया

 उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  के कारण  कपड़ा  उद्योग  को  कम  लाभ  हुआ

 यदि  तो  सश्कार  ने  1991  से  उत्पादन  लागत  कम  करने  और  निर्यात
 बढ़ाने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  हैं  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले
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 वर्ष  199]  से  कितनी  कपड़ा  मिलों  आधुनिकीकरण  कार्य  शुरू  हो  गया
 और

 कितनी  कपड़ा  भिलें  घाटे  में  चल  रही  हैं  तथा  इनका  सुधार  करने  के  लिए  कया
 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वस्च  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अद्योक  :  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 समय  पर  किये  गए  उपायों  के  फलस्वरूप  वर्ष  1989-90  की  तुलना  में  ब्ष  1990-91  में  वस्त्रों  के
 निर्यात  में  29.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  के  दौरान  9]  वस्त्र  मिल
 एककों  का  आधुनिकीकरण  पूरा  हो

 (&)  30-9-91  की  स्थिति  अनुसार  निजी  क्षेत्र  की  271  मिलों  के  तुलनापन्रों  का विष्लेषण
 किया  इस  विश्लेषण  से  यह  पता  चलता  है  कि  इन  271  ममलों  में  से  61  प्रिलों  को  वर्ष
 1989-90  के  दौरान  घाटा  हुआ  ।  सरकार  ने  अथधेक्षम  रुण्ण  एककों  की  पुनर्स्थापना  के  लिए  एक
 नोडीय  अभिकरण  की  स्थापना  की  उद्योग  में  लगी  अप्रचलित  मश्ञीनों  को  हठाने  के  लिए  वस्त्र

 भाधुनिको करण  निधि  योजना  शुरू  at  गयी  है  तथा  साथ  ही  ओद्योगिक  रुग्णता  की  समस्याओं  के
 निवारण  के  लिए  ओऔद्योगिक  वित्त  पुनन्निर्भाण  बोड़ें  की  स्थापना  भी  की  गयी

 पटसन  उद्योग  द्वारा  बिध्य  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  का सामना  करना

 344.  श्री  साईमन  सरानडो  :  क्या  यहत्र  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  मूल्य-वद्धि  के कारण  पटसन  उद्योग  को  अन्तर्शाष्ट्रीय  बाजार  में  कड़ी  प्रतिस्पर्धा
 का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  पटसन  उत्पादों  के  निर्यात  को  भ्रोत्साहन  देने  के लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदस  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-बार  पटसन  उत्पादन  तथा  निर्यात  किए  गए
 पटसन-उत्पादों  का  मूल्य  सहित  ब्यौरा  वया  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अज्ञोक  :  पटसन  उद्योग  विधव  बाजार
 में  कम  कीमतों  में  उपलब्ध  सिन्थेटिक  प्रतिस्थापना  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  झ्चामना  कर  रहा  है  ।

 सरकार  ने  पटसन  के  सामान  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं
 जैसे  :  आर०  ई०  पी०  की  बाह्य  बाजार  ऐसी  पथ्सन  मिलों  पर  निर्यात
 दायित्य  लगाना  जिन्हें  डी०  जी०  एस०  एण्ड  डी०  ने  बी०  दिवल  पटसन  बोरों  की  सप्लाई  करने
 के  भाडर  दिए  जाते  अधिक  मात्रा  में  विश्व-व्यापी  संविदाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्यात  मूल्य
 स्थिरीक रण  निधि  योजना  का  क्रियान्वयन

 154



 |  1913  )  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पटसन  के  सामान  का  उत्पादन  और  निर्यात  के  ब्यौरे

 नीचे  दिए  गए  हैं  :--  --

 हजार  मी०

 करोड़

 उत्पादन  निर्यात
 मात्रा  मृल्य  मात्रा  मूल्य

 1988-89  1388  6  उपलब्ध  223.5  239.07

 1989-90  -90  1304.3  न  236.7  296.40

 1990-91  14  9.9  7  225.9  298.84
 डससससा---२२हल्‍ल3&लनल_ ख  तन  a,

 स्वर्ण  न्‍्यास  अथवा  बांड  योजना

 345.  श्री  साईमस  मरांडी  :

 भ्रो  रमेश  चमन्‍्द  तोमर  :

 झरो  पृथ्थो  राज  चब्हाण  :

 क्या  बिस  भन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  स्वर्ण  न्यास  अथवा  स्वर्ण  बांड  योजना  आरंभ  करने  का  बियार

 (a)  यदि  तो  इसके  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 कुल  कितती  संख्या  में  तथा  कितने  मूल्य  के  बांड  जारी  किए  जाएंगे  तथा  इनकी
 प्राप्ति  के  सम्बन्ध  में  मुल्य  शर्तें  क्या

 यह  योजना  कब  तक  आरम्म

 बया  सरकार  का  अनिवासी  मारतीयों  को  स्वर्ण  का आयात  करने  की  अनुमति  देने
 तथा  उन्हें  स्वर्ण  बांड  जारी  करने  का  विचार  ओर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिश  संत्रालय  में  राज्य  सगत्रो  राभेहबर  :  भारत

 सरकार  व्यक्षिययों  और  राजनेतिक  दलो  से  स्वर्ण  बांड  योजना  शुरू  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक

 सुराव  मो  प्राप्त  हुए  इन  पर  भार्टीय  रिजवं  बेक  के  साथ  परामर्श  से  विचार  किया  जा
 रहा  है  ।

 से  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  के  विजयबाड़ा-अंगोल  लंड  को
 लेगों  में  चोड़ा  कर  ना

 346.  प्रो०  उसा  रेड्डी  बेंकटेइबरल  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 यातायात  में  काफी  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सख्या  5  के  इस  भाग  को  छह  लेनों  में  चोड़ा
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 जल-भूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  लगदोह  :  से

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  यातायात  में  वृद्धि  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  रा०  रा०  5  के
 अंगोल  खंड  पर  इस  समय  इतना  यातायात  नहीं  है  जिससे  इसे  चौड़ा  करके  वतंमान  दो  लेनों  से

 चार छः  सेनों  का  बनाने  की  जरूरत  है  और  यह  की  उपलब्धता  तथा  पारस्परिक
 मिकताओं  पर  मी  निर्भर

 आरध्न  प्रवेदा  में  कृष्णा  नदी  पर  पुल  का  लिर्माण

 347.  प्रो०  उस्ा  रेड्डी  बेंकटेदवरलु  :  गया  जल-भूलल  परिबहुन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  ने  पुलिगोड्डा  और  पेनगुडी  में  कृष्णानदी  पर  कृष्णा
 और  गुंटूर  जिलों  को  जोड़ने  वाते  सड़क  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  रखा

 यदि  तो  तस्सस्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मन्ग्रालय  के  राज्य  भगत  जगदीश  दाईहलर  )  :

 ओर  प्रधन  नहीं

 सकक्‍क  का  भायात

 348,  भ्री  राम  टहुल  थोधरी  :  कया  घाणिण्ष्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्यों  में  सूखा  पड़ने  क ैकारण  मकक्‍के  को  कमी  हो  गई  है  और  स्टार
 उद्योग  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  मक्का  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मकक्‍के  का  आयात  करने
 का  विचार  है  ?

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  वेकल्पिक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जानिज्य  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पीਂ  :  से

 चूंकि  चालू  वर्ष  में  मबके  के  उत्पादन  में  मामूली  गिराबट  आने  की  संमावना  इसलिए
 मौजूदा  स्थिति  में  उसके  आयात  की  आवध्यकता  प्रतीत  नहीं  होती  है  ।
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 सिले-लिलाए  बस्त्रों  को  निर्यात  नोति  में  परिवतंन

 350.  भ्री  रास  टहुल  चोधरो  :  वया  वस्च्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकर  को  परिधान  निर्यात  प्रोत्साहन  परिषद  से  परिघानों  के  निर्यात
 सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन  के  लिए  कोई  सुकाव  मिले

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 बस्त्र  समत्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  अझ्ोक  :  से  बषं  1991-93  के
 लिए  परिधान  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  के  प्रावधानों  में  कुछ  संशोधन  करने  के  लिए
 सरकार  को  अर्प रल  निर्यात  संवर्धन  परिषद  और  प  रिधान  निर्यात  व्यापार  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से

 सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  ।  विभिन्‍न  सुझावों  की  जांच  करने  के  बाद  सरकार  ने  वर्ष  1992  और  1993
 की  नीति  में  सरकार  ने  निम्नलिखित  संशोधन  किਂ  हैं  :--.

 वर्ष  1992  और  1993  के  लिए  एफ०  सी०  एफ०  एस०  प्रणाली  के  अन्तगंत  केवल
 वही  मात्राएं  आबंटित  की  जाएंगी  जो  कि  समय-ससय  पर  लोचशीलताओं  और  अम्यपंणों  के कारण
 उपलब्ध  होंगी  ।

 (i)  बिनिर्माता  निर्यातक  हकदारी  प्रणली  के  अन्तर्गत  आबंटन  को

 मौजूदा  ।8  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 (ii)  एम०ई०  ई०  आबंटनों  के  सम्बन्ध  में  विगत  निष्पादन  आबंटनों  पी०

 और  एम०  ई०  ई०  आबंटनों  पर  125  प्रतिशत  की  मौजूदा  सीमा  हटा
 दी  गई

 (iii)  एम०  ई००प्रणाली  के  अन्तगंत  निर्यातक  को  विकल्प  के  लिए  प्राप्त
 '  श्रेणी  मिश्रण  फी  अधिकतम  संख्या  15  से  घटाकर  10  कर  दी  गई

 (1४)  श्रस्ट  देशों  के  लिए  गर-कोटा  निर्यातक  हकदारी  क्यू०  प्रणालों
 के  अन्तगंत  75  प्रतिशत  कोटे  के  आरक्षण  को  समाप्त  कर  दिया  गया  इस
 प्रणाली  के  अन्तर्गत  आधार  अवधि  को  पी०  पी०  ई०  प्रणाली  के  अनुसार
 बराबर  we  दिया  है  इस  प्रणाली  में  अबंटन  को  मौजूदा  10  प्रतिशत
 से  बढ़ाकर  18  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  जिसमें  विशेष  रूप  से  हृथरघा
 परिधानों  के  लिए  2  प्रतिशत  आरक्षण  भी  शामिल  है  ।

 पिछड़े  बर्गों  को  रियायती  दरों  पर  ऊनो  अथवा  पटसव  के
 कस्बलों  को  सप्लाई

 351.  श्री  शाम  हहल  चौधरी  :  क्‍या  वस्त्र  ससत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  ऊनी  अथवा  पटसन  के

 कम्बलों  का  निर्माण  करने  तथा  उपमोक्‍ता  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  रियायती  दरों  पर

 उन्हें  उपलब्ध  कराने  का  बिचार  और
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 निजता  सन  जरजजसनजफसस  लअेअओ्ओण७ण  >>  ने  नस  52 अ6७9७-ईओम+ इ  स्‍अक्‍ऑसस

 यदि  तो  इन  बम्बलों  के  लिए  क्या  मूल्य  निर्धारित  विया  गया

 बस्त्र  सरजालय  के  राज्य  मगत्री  अशोक्त  :  इमदादी  दरों  पर  कमजोर
 वर्गों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  ऊनी  ब  म्बलों  को  जनता  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया

 इन  कम्बलों  को  उपभोक्‍ता  सहकारों  सवतियों  के  जरिए  भी  सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 मारत  सरवार  द्वारा  60”  ८  90  आकार  के  कम्बलों  के  लिए  म्यूनतम  कीमत  50
 रु०  निर्धारित  की  गई

 कलकत्ता-हाका-बनारस-काठसांड  के  डोज  अग्तरष्ट्रीय  बस  सेवाएं

 352.  श्री  धरद  दिये  :  जल-भमूतल  परिवहन  मरजो  यह  बताने  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  दक्षिण  एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  के  सदस्य  राष्ट्रों  में  परस्पर  सहयोग  को

 बढ़ावा  देने  के  रूप  में  कलकत्ता-ढाका.बनारस-काठमांड  के  बोच  अन्तरस्ट्रीय  बस  सेवाएं  आरंभ
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अल-मूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईटलर  )  :  नहीं  ।

 प्रहन  नहीं  उठता  ।

 सुस्तई  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  लिगन  को  सिलें

 353.  श्री  झरद  क्या  बस्न  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 मुम्बई  में  कौन-कौन-सी  कपड़ा  मिलें  1983  से  सरकार  ने  अधिग्रहण
 कर  ली  हैं  और  अब  उनका  संचालन  राष्ट्रीय  कपड़ा  सिगंभ  रा  क्रिया  जा

 रहा

 कया  अनेक  स्थायी  कामगारों  को  अभी  तक  नहीं  खपाया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्या  जिन  कामगारों  को  खपाया  नहीं  गया  है  उन्हें  छंटनी-मुआवजे  का  मुगतान  किया

 सदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बल  भरञालय  के  राज्य  मग्त्रो  अशोक  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 अवतूब  1983  में  भष्गिहीत  बंबई  स्थित  13  बस्त्र  मिलों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 (1)  एलफिनस्टोन  स्पि०  एण्ड  बी०  भिल्‍स

 (2)  फिल्‍ले  मिल्स

 (3)  गोल्ड  मुहर  मिल्स
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 (4)  जाम  मैन्युफंक्चरिंग  मिल्स

 (5)  कोहिनूर  मिल्स  नं०  1

 (6)  कोहिनूर  मिल्स  नं०  2

 (7)  कोहिनूर  मिल्स  नं०  3

 (8)  न्यू  सिटी  आफ  बंबई  मेन्‍्युफेक्चरिंग  मिल्स

 (9)  पोहार  मिल्स

 (10)  पोह्वार  मिल्स

 (11)  )  श्री  मधुसूदन  मिल्स

 (12)  श्री  सीताराम  तथा

 (13)  टाटा  मिल्स

 और  केन्द्रीय  सरकार  हारा  इन  ]3  मिल्लों  के  अधिग्रहण  के  फलस्वहृप  इन
 मिलों  के  कामगारों  से  नियोजन  के  बारे  में  कामचलाऊ  मशीनों  के  अनुकूलतम  उपयोग  को

 ध्यान  में  रखकर  विचार  किया  गया  इस  प्रक्रिया  में  अब  तक  5,288  करभ्ंंचारियों  को  का

 पर  नहीं  लगाया  जा  सका  ।

 और  ।0  002  कमंचारियों  द्वारा  त्यागपत्र  दिए  जाने  पर  ड्तकोी  डपदान  भ्रं
 अन्य  अन्तिम  लाभ  के  रूप  में  1088.27  लाख  रुपए  की  रादि  अदा  की  गई  5,288  कमं  चारियों

 जो  कि  न्यायालय  में  चले  गए  हैं  अयबा  जिरहोंने  अपने  श्यागपत्र  नहीं  दिए  उन्हें
 अन्तिम  लाम  की  राषधि  अदा  नहीं  की  गई

 न  खपाए  गए  कमंचारियों  का  मामला  उच्चतम  स्यायालय  के  समक्ष  लंबित  हैं  और

 लिए  वह  म्यायाघधीन

 बस्थई  में  अन्य  पड़ी  कपड़ा  मिलें

 354.  भरी  क्ष  रद  विध  :  क्या  बस्तर  मन्‍्त्ी  यहू  बताने  की  छुपा  करेगे  कि  :

 )  क्‍या  बम्बई  में  कौन-कौन-सी  कपड़ा  मिलें  1985  से  बम्द  पड़ी

 इनके  बन्द  होने  के  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  बेरोजगार  हो  और

 इन  मिलों  को  पुनः  चलाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 बस्त  अर्त्रालय  के  राज्य  भरत्री  अझोक  :  1985  से  बम्बई  में
 लिक्षित  चार  सूती/मानव  निर्मित  फाइबर  बस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हुईं  हैं  :--

 लिल  का  नास  बंद  होने  को  तारीख

 (1)  कमला  सिल्स  लि०  7-11-1988

 (2)  माड़न॑  मिल्स  लि»  17-3-1987
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 (3)  स्यू  ग्रेट  इंस्ट्न  स्पिनिंग  एण्ड  13.3.1987
 बीविंग  कंपनी  लि०

 (4)  रघ॒वंशी  मिल्‍स  लि०  25-2-89

 8202  कामगार  बेरोजगार  हो  गए

 इन  चार  मिलों  में  स ेतीन  मिलों  की  जांच  नोडीय  अमिकरण  द्वारा  कर  ली  गईं  है
 जिसबी  स्थापना  अ्थ॑ंक्षम  वस्त्र  मिलों  के  लिए  पुनर्स्थापना  पैकेज  बनाने  ओर  उसका  संचालन  करने
 के  लिए  वर्ष  1985  की  वस्त्र  नीति  के  अनुसरण  में  को  गईं  फिर  नोडीय  अभिकरण  ने
 केवल  एक  ही  मिल  अर्थात्‌  रघुवंशी  भिल्‍स  को  अरथंक्षम  पाया  है  जबकि  अन्य  दो  मिलों  अर्थात
 माडर्न  मिल्स  और  कमला  मिल्स  को  गेर-अधंक्षम  पाया  हालांकि  नोडीय  अभिकरण  ने  रघुवंशी
 मिल्स  को  अर्थंक्षम  पाया  बाद  में  बी०  आईं  ०  एफ०  आर»  को  प्रथमदुष्ट्या  बंद  करने  का  नो'टस
 जारी  करना  पड़ा  ।  हालांकि  कामगार  सहकारी  समिति  द्वारा  इस  एकक  को  दुबारा  चालू  करने
 के  लिए  प्रयास  भी  किए  गए  लेक्नि  सफलटा  नहीं  मिली  ।

 सड़क  निर्माण  हेतु  महा  राष्ट्र  को  वित्तीय  सहायता

 355.  श्री  विलासराव  नागताथ  राज  गुंडेबार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  ऋण  सहायता
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  अथवा  आर्थिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  सड़कों  के  निर्माण  हेतु
 राष्ट्र  को  कितनी  राशि  स्वीकृति  की

 क्‍या  राज्य  सरकार  से  इस  प्रयोजनाथ  स्वीकृत  की  गई  समस्त  राष्ि  व्वचं  कर  दी
 और

 यदि  तो  उन  सड़कों  को  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  यह  राषि  व्यय  की  गई  थी  ?

 जल-भृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीदा  :  सातवों
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अन्तर्रज्यीय  अथवा  आधिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  के लिए  ऋण

 सहायता  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  महाराष्ट्र  सरकार  के  लिए  54.00  लाक्ष  रु०  की
 राशि  मंजूर  की  गई

 ॥

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  सारी  घनराहि  व्यय  की
 जा  चुकी

 (१)  जिन  सड़कों  पर  यह  राशि  व्यय  की  गई  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--



 |  1913  लिखित  क्तवर

 ऋ०  सं०  कार्य  का  नाम  अनुमोदित  लागंत

 1...  मेनदार्गी-दुधान-अफ्सलपुर  रड़क का  सुधार  33.00
 जिसमें  पुल  और  बी०  टी०  पुल  (1)  नागाज

 (11)  शोलापुर  जिले  में  रूबेवदी

 एसं०  एच०  और  एम०  डी»  भार०  शामिल  है

 2...  पंडारपुर-बीजापुर  सडक  21.00
 का  सुधार  जिसमें  सांगली  जिले  में  बान  नदी
 पर  हाली  के  निकट  एक  पुल  भी

 शामिल

 54.00  लाख  रु०

 भहाराष्ट्र  में  अस्तदंशीय  जलमागों  का  विकास

 356.  श्री  बिलासराब  मागनाथराब  गुंडेबार  :  गया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  ॒  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत है
 अन्तर्देशीय  जलमार्गों  क ेविकास  पर  कितनी  धनर/ह्ि  खचं  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  परियोजनांवार  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राय  मंत्री  अगदोह  :  ४)  चूंकि  गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तगेत  किसी  स्कीम का
 प्रस्ताव  नहीं  दिया  था  इसलिए  कोई  व्यय  नहीं  हुआ  ।

 प्रश्न  नहीं

 बड़े  पसभों  का  आधुनिकोक रण

 357.  भी  बिलासराब  नागनाणराब  गुंडबार  :  कया  बन्न-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  बड़े  पत्तनों
 के  आधुनिकीकरण  एवं  विकास  हेतु  बब॑  1990-91  में

 कितनी  धनराधि  का  आवंटन  किया  गया

 अभी  तक  वास्तव  में  कितनी  धनराह्ि  व्यय  की  गईं  है  और  कितना  निर्मान  काये
 किया  गया  और

 शेष  स्वीकृत  धनराहि  के  उपयोग  हेतु  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहुम  मम्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  जगदीश  :  वेह्ष  में
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 महापत्तनों  के  विकास  के  लिए  वाधिक  1990-91  में  471.98  व.रोड़  र०  के  परिश्यय  की

 व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 1990-91  के  दौरान  महापत्तनों  द्वारा  अपनी  योजनागत  स्परीमों  पर  किया  गया

 वास्तविक  खच्च  194.95  करोड़  रु०  था  ।  महत्वपूर्ण  स्क।मो  और  1990-91  में  हुई  वित्तीय  प्रगति

 के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 किसी  वर्ष  विशेष  में  निधियों  का  उपयोग  विभिन्‍न  बातों  जेसे  स्कीमों  की  समय  पर

 शिड्यूल  के  अनुसार  आदि  पर  निमंर  करता  इन  कार्यकलाधों  में  होने
 बालो  किसी  चूक  के  फलस्वरूप  निधियों  का  पूरा  उपयोग  नही  हो  पाता  ।  अप्रयुक्त  निधियों  को  आगे
 ले  जाते  का  कोई  प्रावधान  नहीं  पिछले  बर्षों  में  शामिल  की  गई  स्कीमों  के  लिए  बाद
 के  वर्षों  में  पर्याप्त  प्रावधान  किया  जाता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  निधियों  की  कमी  के
 कारण  इन  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  पर  विपरीत  प्रभाव  न  पढ़े  ।

 विषरण

 ऋ०  सं०  स्कीम  का  नाम
 ह

 1990-91  के  दौरान
 किया  गया  खर्च

 ee  |
 कंटेनर  2  3

 कलकत्ता  पसन

 कंटेनर  पार्क  का  विकास  506.69

 हुगली  मुहाने  में  शुवाव  में  सुधार  के  लिए  560.95
 व्यापक  स्कीम

 (IV)  गोदी  क्षेत्र  और  उसके  आस-पास  आधा  रमूत  309
 सुविधाओं  का  विकास

 (४)  जिगरखली  फ्लेट  का  रिसेसन  309  00

 (५)  एम०  ओ०  टी०  का  रिप्लेसमेंट  954.45

 हहिंदया  गोदों  परिसर

 ट्रैक्टर  टगों  सहित  द्वितीय  तेल  जेदी  954.45

 पारादीप  पतन

 दक्षिणी  क्वे  का  विस्तार  200.00
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 1  2  3

 बविज्ञाग  पसम

 मा

 (1)  डब्ल्यू  जे  2  ओर  डब्ल्यू  जे  3  को  बहु-उद्देश्यीय  398.42
 बथं  में  बदलना

 (11)  मोबाइल  क़ैनों  का  रिप्लेसमेंट  176.78

 मब्रास  प्तन

 (1)  .  कटेनर  टर्मिनल  का  विस्तार  2808.59  8.59

 अमराबती  और  वेकट  टगो  का  रिप्लेसमेट  159.31

 टूटोकोरिन  पसन

 (1)  द्वितीय  कोयला  जैटी  का  निर्माण  117.43

 म्यू  सगलूर

 (1)  प्री  गोदी  क॑  पष्चिमी  किनारे  पर  अतिरिवत  बर्थ  के  136,59

 बकाया  भाग  का  निर्माण

 मुरणांण  पतन

 (1)  अतिरिक्त  बाज  अनलोडिग  जैटी  431.91

 बअम्जई  पसम

 (1)  हाजी  बंदर  डम्प  में  वेय  रहाउस  का  निर्माण  316  44

 (1)  दो  ट्रांजिट  शेडों  का  पुननिर्माण  148.34

 रेलबे  साइडिग  बडाला  फंस  |  पर  चतुथ  श्रेणी  122.78

 के  लिए  क्वार्टरों  का  निर्माण

 काॉंडला  पतन

 (1).  में  सातबी  कार्गो  बर्थ  का  निर्माण  600.00

 (11)  एस०  आर०  पी०  पूनिटों  द्वारा  प्रोपेल्ड  19  टन  165.53

 का  अतिरिक्त  बी  ०  पी०  टग

 सती  धागे  का  निर्यात

 358.  भोमतोी  बसुन्धरा
 राजे  :  क्या  बस्त्र  मत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  सूती  धागे  के  तिर्यात  को  बरद  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 क्‍या  सरकार  ने  कपास  के  उत्पादन  पर  सूती  धागे  के  निर्यात  को  बन्द  करने  से  पड़ने
 बाले  प्रमाव  का  मूल्यांकन  कराया  और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अद्योक  :  और  सूती  यान  की
 अधिक  कीमतों/उपलब्धता  कम  होने  के  कारण  उत्पन्न  हुईं  विकेन्‍्द्रीकृत  हथकरधा  और  विद्युत  करषा

 बुनकरों  को  कठिनाइयों  की  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  2।  199,  से  सूती  यान॑  के
 निर्यात  स्थगित  कर  दिए  गए  फिर  निम्नलिखित  श्रेणियों  के  निर्यातों  को  स्थगन  आदेश  से

 मुक्त  रक्षा  गया  है
 |

 (1)  अप्रिम  लाइसेस/झत-प्रतिशत  निर्यात  उन्मुख  योजना  के  अन्तगंत  निर्यात

 (2)  इन  देशों  को  निर्यात  जिनमें  भारत  से  सूती  याम॑  के  निर्यात  मात्रा  सम्बन्धी  प्रतिबंधों
 के  अधीन  है

 |

 (3)  60  और  उससे  अधिक  काउंटों  के  सूती  यान॑  ।

 (4)  जहां  सूती  यान  का  निर्यात  दायित्व  रियायती  शुल्कों  पर  पूंजीगत  माल  के  आयात
 के  आधार  पर  लिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत-जमं नी  व्यापार

 359.  भीमतो  बसुश्ध रा  राजे  :  क्या  बाणिल्य  झन्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सारत-जमंनी  व्यापार  बढ़ाने  एवं  उसमें  सुधार  करने  के  लिए  मारत  ओर
 जमंनी  के  अधिकारियो  के  बोच  उच्च  स्तरोय  बातचीत  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  दोनो  देशों  के  बोच  व्यापार  बढ़ाने  के
 लिए  क्‍या  नीति  अपनाई  गई  है  !

 बालिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मरत्रो  पो०  ओर
 मारत  जमंन  द्विपक्षीय  व्यापार  मे  भर  सुधार  करने  की  सम्मावनाओं  पर  नई  दिल्‍ली  में  19

 1991  को  हुए  भमीचोगिक  ओर  आधिक  सहयोग  से  सम्बन्धित  भारत-जमंन  सयुक्त  आयोग
 के  नवे  सत्र  के  दौरान  विचार-विम  किया  गया  था  ।  दोनों  पक्षों  ने  द्विपक्षोय  व्य(पार  के  धुनिद्चित

 विशेष  रूप  से  भारत  से  जमंनी  को  निर्यात  पर  बल  यह  निष्कर्ष  मिकाला  गया  कि
 जर्मन  आा्थिक  जो  एकीकरण  के  परिणामस्वरूप  बढ़  गया  और  जमंन  संघीय  गणराज्य
 के  नए  राज्यों  में  माघारमूत  संरचना  तथा  उद्योग  का  अपेक्षित  नवीकरण  जमंन  बाजार  में  मारतीय
 सप्लाई  के  लिए  भतरिकत  भव॒सर  प्रदान  कर  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  |क  क्रियाविधियों
 का  सरलीक  बाज।र  सूचना  मानतका  का  उन्‍नयन  तथा  गुणवत्ता  नियत्रण  और  उद्योग  के
 बिशिष्ट  दिप्टमइलों  के  बिनिमय  आदि  जंस  क्रियाकलापा  को  और  सुदृढ़  करने  से  विस्तृत  जमंत
 ब।जारों  में  मारतोय  निर्यातो  की  पहुंच  सुंबधाजनक  होगी  ।
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 36०0.  भरी  धसु+परा  राजे  :  कया  बाणिज्य  म्रंज्ी  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  इस  समय  भारत  से  कारों  का  आयात  कर  रहे
 ओर

 सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  हन  देशों  मे  कारों  के  निर्यात  से  बषंबार
 +कतनी  बिदेशो  मुद्रा  अजित  को  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  :  भारत

 से  आस्ट्रे

 संयुक्त  अरब  अम्मी  रात  ए०  और  संयुक्त  राज्य  अमराका  को  कारों

 सहित  सवारी  का  निर्यात  किया  जाता  रहा

 पिछले  तीन  बर्षों  के
 दौरान  जीप  सहित  सवारी  का  रो  के  अनन्तिम  नियरति  इस  प्रकार

 1988-89  21.68

 1989-90  52.74

 1990-91  41.32

 मन  नए  ४ृछछणणणश््रणशणशणणणणणणणणणर्णाााकओ

 के  भायात  शम्बरधो  नियम

 361.  भोमतो  बसुर्क्षरा  राजे  :  या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  के  कारों  के  आयात  सम्बन्धी  नियमी  में  सश्ोधन  किया  ओर

 यदि  तो  संशोधन  के  क्या  कारण  है  तथा  तत्सबधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  पी०  :  हां  ।

 विशेष  बगं  के  लोगो  द्वारा  कारा  के  आयात  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए
 नियमों  में  सशोघन  किया  गया  ये  लोग  अब  खुल  सामान्य  लाइसेंस  जी०  के

 तहत  कारों  का  भायात  कर  परन्तु  आयात  शुल्क  बिदेशी  मुद्रा  में  चुकाया  इस

 सम्बन्ध  में  विस्तुत  ब्योरे  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  दिनांक  ]6-8-1991  को  सावंजनिक  सूचना  स ं०
 ०  टं।०  सं०  एन०  )|90-93  तथा  दिनांक  16-8-1991  के  भो०  जी०  एल०  भादेश

 स०  68/90-93  में  दिए  गए  जिनको  प्रतियां  तसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।
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 नोटों  के  परिचालन  में  बढ्धि

 362.  भी  भोरेश्यर  साथे  :  कया  बि्त  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  छः  महीनों  के  दोरान  नोटों  के  परिचालन  में  काफो  वड़ि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उक्त  महीने  के  दोरान  परिचालित  नोटों  के  मास-वार  कड़े  क्या  और

 नोटों  के  परिचालन  में  वृद्धि  के  कारण  अधंव्यवस्था  और  मूल्यों  पर  क्या  प्रमाव  पड़ा

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  दलओर  :  (+)  पिछले  महीनो
 26-4-91  से  25-10-91  तक  )  के  दौरान  परिचालन  में  नोटो  का  पिछले  दो  बर्षों

 की  तुलनीय  अवधियों  में  हुई  बुद्धि  से
 काफी  कम  रहा  है  ।

 प्रदन  उत्पस्त  नहीं  होता  ।

 उपर्युक्त  महीनों  में  परिचालन  में  नोटो  की  महीनेबार  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 सम्बन्धित  महीने  का  अम्तिम  राष्षि  रुपए  )
 शुक्रवार

 26  1991  56,162

 31  1991  58,627

 28  1991  57,858

 26  1991  55,468

 30  1991  $4,131

 27  1991  53,628

 25  1991  56,606
 अननन->न्‍न«मंमममममम»०ममममऊ»«-भनमन+-+-मननन-म-न-+-+  a

 अधंव्यवस्था  या  कीमतों  पर  मौद्विक  उपादानों  के  प्रभाव  का  निर्धारण  परिचाझ्न  में

 मोटों  में  परिवतंनों  के  बजाय  बहत्‌  मौद्धिक  समुच्चयों  में  परिवतंनों  पर  आधारित  होता

 मूल्य  सबकांक  में  वड़ि

 363.  भरी  सदन  लाल  खराना  :  गया  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 मूल्य  सूचकांक  मे  |  1991  से  लेकर  1991  के  प्रथम  सप्ताहू  तक
 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 गत  पांच  वर्षों  मे ंइसी  अवधि  के  दौरान  मूल्य  सूचकांक  में  कितने  प्रतिशत  वद्धि  हुई
 भोर  हु
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 सरकार  मूल्य  वद्धि  रोकने  के  लिए  वयः  कदम  उठा  रहो  है  !

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेहबर  ठाक्र  :  और  चालू  वर्ष  तथा

 पिछले  पांच  बर्षों  के  दौरान  जुलाई  के  पहले  सप्ताह  से  नवम्बर  के  पहले  सप्ताह  तक  थोक  मुल्य
 सूचकांः  में  हुई  प्रतिशत  वद्धि  नीचे  दी  गई  है  .  --

 ब्षं  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  बढ्धि
 1981-82  -  100)

 के  पहले  सप्ताह  से  नवम्ब९  के  पहले  सप्ताह

 1986  1.36

 1987  4.28

 1988  1.10

 1989  3.01

 1990  3.36

 1991  3.36

 बढ़ती  हुई  कीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाए  गए  उपायों
 में  राजकोषीय  घाटे  में  काफी  कमी  प्रमावी  मांग  को  कम  करने  के  लिए  मुद्रा  पूति  के  विस्तार
 को  नियंत्रित  अ।वष्यक  वस्तुओं  की  पूति  तथा  मांग  का  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  प्रबंध
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अधिक  कारगर  अधिक  उत्पादन  और  बचत  के  लिए

 प्रोत्साहुन  देना  तथा  जमाखोरों  और  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  सहत  कारंवाई  करना  शामिल

 विदेशी  बेकों  हारा  शालायें  लोला  जाना

 364.  भी  सदन  लाल  खराना  :
 झीसी०  पी०  मुदालगिरियप्पा  ;

 कया  बिल  समत्रो  यह  बताने  +ी  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  आ्िक  नीति  के  तहत  विदेशी  बेकों  को  भारत  में
 अपनी  शालाएं  खोलने  की  अनुमति  देने  का  ओर

 यदि  तो  उन  बेकों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  अपनो  क्षालाएं  खोलते  के  लिए
 अनुमति  मांगी  है  ?

 वित्त  मस्जालय  में  राज्य  सस्ती  बलबीर  :  बंककारी  विनियमन
 1949  के  भारत  में  बेक्गि  का  कारोबार  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  के

 वास्‍्ते  सांविधिक  शक्तियां  मारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  निहित  हैं।मारत  में  धालाएं  लोलने  के
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 लिए  विदेशी  बैंकों  को  अनुमति  प्रदान  करने  के  वास्‍ते  समी  आवेदनों  की  भारतीय  रिजर्य  बैंक
 द्वारा  बेककारी  विनियमन  अधिनियम  के  प्रावधानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच  की  जाती

 भारत  में  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  मांगने  वाले  विदेशी  बैंकों  के  नाम  बताना

 फिलहाल  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 अम्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  एशियाई  बिकांस  बंक  ऋण

 365.  श्री  बी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्री  कोष  और  एशियाई  विकास  बेंक़  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 देश  को  कुल  वितना  ऋण  देने  का  वचन  दिया

 दस  ऋण  राशि  में  से  कितना  भाग  विशेष  अहूर्ता  अधिकार  के  माध्यम  से  दिया
 जाना

 ये  ऋण  किस  प्रयोजनाथ॑  लिए  जा  रहे  और

 इन  ऋणों  के  साथ  क्या  छातें  लगाईं  गई  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  रामेहवर  चालू  वित्त  बरष  के  दौरान

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  एदियाई  विकास  बक  द्वारा  देश  को  जितना  ऋण  देने  का  वचन
 दिया  गया  था  उसकी  कुल  राशि  निम्नानुसार  है

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  13660.8  लाख  एस०  डी०  आर०  जिसमें  से
 7200.8  लाख  एस०  ढी०  भार०  प्राप्त  हो
 गए  हैं  ।

 एशियाई  विकास  बंक  --4170  लाख  भमेरिकी  डालर  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  प्राप्त  होने  वाले  ऋण  विदेष  आहरण  अधिकार  के  रूप
 में

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  प्राप्त  होने  वाला  ऋण  विकास  आवध्यकताओं

 के  अनुरूप  मुगतान  संतुलन  की  व्यवहायं  स्थिति  बनाए  रखने  के  लिए  आवषह्यक  पूंजी  प्रवाह  में

 बडि  करने  के  लिए  एशियाई  विकास  बंक  के  ऋण  परियोजनाबद्ध  हैं  जिनका  विवरण

 निम्नानुसार  है  :--

 (1)  भारतीय  तेल  निगम  --  1500  लाल  अमेरिकी  डालर

 (ii)  गन्धार  तेल  क्षेत्र  विकाशम  --  2670  लाख  अमेरिकी  डालर
 परियोजना

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ज़ोत  रने  की  शर्तों  पर  बातचीत  हो  गई  है  और

 यह  सुनिश्चित  किया  गया.है  कि  अपनाए  जाने  वाले  तपाय  देश  के  सर्दोत्तम  आर्थिक  में  होंगे  ।

 एशियाई  विकास  बक  से  ऋण  प्राप्त  करते  की  शर्ते  वहीं  हैं  जन  पर  ऐसे  विकास-ऋण  परंपरागत
 रूप  से  भारत  को  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।
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 सध्य  प्र  देश  में  मुरार  छाबनी  क्षेत्र  में  सेनिक  भूमि  का  सीमांकन  करना

 366.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  कया  रक्षा  भन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में  ग्वालियर  के  मुरार  धनिक  छावतो  क्षेत्र  के  सैनिक
 अधिकारियों  द्वारा  किसानों  को  परेक्षान  करने  के  सम्बन्ध  मे  कोई  प्रतिबेदन  मिला

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  कायंबाही  की  गई

 क्‍या  उक्त  छावनी  क्षेत्र  में  सनिक  मूमि  का  अब  तक  सीमाकन  नहीं  किया  गया
 और

 यदि  तो  इस  मूमि  का  सीमभांकन  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 रक्षा  सन्‍्त्री  शरद  :  ओर  अम्यावेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  सेना
 अधिकारियों  को  यह  सलाह  दी  गई  कि  वे  ऐसा  कोई  भी  कदम  न  उठाएं  जिससे  मूमि  का  शांतिपूर्ण
 ढंग  से  उपयोग  करने  में  निजी  मूमि  मालिकों  को  कोई  परेक्षानी  हो  ।

 मुरार  छावनी  में  सेनिक  मूमि  का  पहले  ही  सीमांकन  कर  दिया  गया

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 बिल्ली  में  निजी  अस  मालिकों  को  भाग  परसिह  देगा

 367.  भरी  बो०  एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की  भ।री  कमी
 को  देखते  हुए  निजी  बस  मालिकों  को  और  अधिक  मार्गों  के लिए  परमिट  देते  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 उन्हें  मांग  परमिट  कब  तक  दिए  जाने  की  संमावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मरजञालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  से

 दिल्‍ली  में  सार्वजनिक  परिवहन  सेवा  में  वृद्धि  करने  के  प्रयोजन  से  राज्य  परिवहन
 दिल्‍ली  ने  दि०  प०  नि०  से  अधिक  माड़ा-दरों  पर  दिल्ली  के  कुछेक  नगर-हटों  पर  प्राइवेट  आपरेटरों
 को  3000  स्टेज  करिज  परमिट  प्रदान  करने  की  एक  योजना  तेयार  की  इस  योजना  पर
 दिल्‍ली  प्रशासन  अमी  बिचार  कर  रहा

 भारत  के  बस्त्र  निर्यात  कोठे  में  वृद्धि

 368.  भी  हरि  किशोर  सिह  :  क्‍या  बहुत  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  सरकार  मारत  के  बल्त्र  निर्यात  कोटे  में  वृद्धि  करने  पर  विच्चार  कर
 रही
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 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 केन्द्रीय  सरकार  ते  इस  चुनौती  मरे  अवसर  का  फायदा  उठाने  के  लिए  कया  कदम

 सठाए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  चालू  वस्त्र  करार
 जो  कि  31  1991  को  समप्रप्त  हो  रहा  विस्तार  कै  नवीकरण  के  लिए  हस  समय

 बाशिगटन  में  मारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रतिनिचिमण्डलों  के  बोध  परामर्श  हो  रहा
 है  |  इसके  निष्कष  को  प्रतीक्षा

 बिवेक्षों  में  शू्रों  के  बाज़ार  कु  विस्सार  क  रभा

 369.  झी  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  बाणिज्य  सम्तजो  यह  बताने  की  छृप|  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  विदेशों  में  जूतों  क ेबाथार  का  अत्यधिक  बिस्तार  हुआ  किन्तु  उसमें  भारत
 का  हिस्सा  बहुत  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है
 ?

 बाणित्य  सर"ालय  के  राज्य  मंश्री

 हां  ।

 और  संघटक  विनिर्माण  सुक्रियाभों  की  प्रशिक्षित  तकनीकी

 ड्यक्षितयों  का  उत्पाद  विकृस  भौर  विपणन  की  ओर  अधर्याप्त  ध्यान  विषय  के  फुटवियर
 बाजार  में  अधिक  प्रतिशतता  शेयर  प्राप्त  करने  में  हमारी  कुछ  बाधाएं  सरकार  फुटवियर
 व्यापार  की  विकास  क्षमता  के  शभ्रति  सतके  है  और  फुटवियर  का  निर्यात  बढ़ाते  के  लिए  विभिन्‍न

 रडान  शुरू  कर  रही

 हीरे  जबाहरात  का  निर्यात

 370.  श्री  हरि  किल्ोर  लि  ;  गया  बाजिफ्प  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  में  भयात  लगाई  ग्रई  रोक  के  कारण  हीरे-जवाहरात  के  निर्यात  पर

 प्रतिकूल  प्रमाव  पड़ा  और

 यदि  तो सरकार  हारा  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 अथवा  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाजिल्य  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  पी०

 199]  से  भारतीय  रिजव  बुक  डिद्ये  ग्रड़े  भ्रम्य्ा व  प्रतिब्ंधन  उपायों  से  अन्य  बातों

 के  अपरिष्कृत  हीरों  क ेआयात  के  लिए  धन  प्रेषण  को  व्यवस्था  करने  में  हीरा  उद्योग

 भी  प्रमाबित  हुआ  |  किन्तु  इसके  रतन  तथा  आमूषण  निर्यात  संवर्धत  परिषद  के

 अप्रेल  से  1991  की  अवधि  में  रतन  तथा  अरभूबण  ब्रिर्धाव  में  प्रिले  अप  क्री  इसी

 अवधि  की तुलना  में  बढि  हुई  है|
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 निर्यातकों  क ेलिए  मांजिन  राशि  की  आवश्यकताओं  के  सेंबंध  में  कुछ  दील  दी  गई
 हीरा  निर्यातकों  को  अपरिष्कृत  हीरों  के  आयात  के  वित्त  पोषण  हेतु  डालर  थाता  थोलने  और

 विदेशों  में  ऋण-संचारण  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।

 बो०  आई०  सो०  कामपुर  हारा  मुकदपेंथाजो  पर  व्यय

 371.  भी  बी०  झोमियास  पसंद  :  बंया  बहओे  सस्जी  यह  बतोने  की  कपा  करंगे

 कया  गत  सात  महीनों  से  बो०  आई ०  सी०  कानपुर  में  मुकदमेबाजी  पर

 होने  वासे  व्यय  में  जल्यथिक  कद्धि  हो  गई

 )  यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  कंपनी  द्वारा  किए  गए  व्यंय  का  ब्योरा  क्‍या  है
 ओर  साथ  ही  गत  दो  वर्षों  में  इसी  अवधि  के  दौरान  मुकदमेबाजी  पर  किए  गए  व्यय  के  तुलनात्मक
 आंकड़े  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  कंपनी  को  व्यय  की  राशि  कम  १रने  का  निदेश  दिया  है  ताकि  पूंजी
 पर  प्रतिकूल  प्रमाव  न  पड़े  और  इसके  परिणामस्वरूप  औद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  न  और

 यदि  तो  तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 जस्त्र  सरञजालंय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  ($)  पिदेले  वर्ष  को

 इसी  अवधि  की  तुलना  में  इस  वर्ष  व्यय  परयप्ति  रूप  से  कम

 )  से  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमागों  का  विकास

 372.  भी  राम  लखन  लिह  यादव  :  गया  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (+)  राष्ट्रीय  राजमार्गी  के  विकास  हेंतु  बिहार  सरकार  द्वारा  केरद्रोय  सरकार  को  गत
 तीम  बर्चों  के  दौरान  मेजे  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वोीकत  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  और  हसके  लिए
 कितनी  घनराहि  स्वीकत  की  गई

 शेष  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  न  किए  जाने  के  क्‍या  का  रण

 क्‍या  किसी  स्वीकृत  पंरियोजला  के  निर्माण  काये  में  विलंब  किया  जा  रहा  भऔौर

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ...  जल-भूतल  परिवहण  भंत्रौलथ  के  राज्य  मेंभ्री  जर्णदीक्ष  ओर
 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89  से  1990-91  के  दौरान  बिहार  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  विकास  के  लिए  सड़क/पुल  निर्माण  कार्यों  के  83  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  किए
 इनमें  से  5075  312  लाख  रुपए  की  रादि  के  78  प्रस्तावों  को  बे  न्द्र  सरकार  भनुमोदित  कर
 दिया  गया  था  ,
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 जहां  तक  शेष  पांच  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  तीन  प्रस्तावों  को  बाद  में  स्वकृति  दे  दी

 गई  थी  ।  दो  प्रस्ताव  प्रावकलनों  में  संशोधन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिए  गए

 और  (३)  बिहार  में  कुछ  संस्वीकृत  कार्यों  के  क्रियान्वयन  में  उपयुक्त
 ठेकेदार  के  मूमि  अधिग्रहण  में  विलम्ब  आदि  जँसे  कई  कारणों  से  विलम्ब  हो  रहा  है  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  शाखाएं  जोलना

 375.  भी  राम  लखन  सिह  यादव  :  कया  बिस्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बिहार  में  रोहतारा  और  मोलपुर  जिलों  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकत
 बेकों  का  कितनी  शास्ताएं

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कोर  शाखाएं  खोलने

 का

 यदि  तो  ये  शाखाएं  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  बलबीर  :  बिहार  के  रोहतास  और

 भोजपुर  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  30-6-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के
 बेंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  निम्नानुसार

 जिला  कझाखाओं  को  संख्या

 पटना  103

 रोहतास  68

 भोजपुर  56

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  की  मारतीय  रिजवं  बेंक  की  बतंमान

 नीति  के  अन्तगंत  ,  आवष्यक  विवरण  सहित  प्रत्येक  जिले  में  पता  लगाए  गये  केन्द्रों  की  सूची  उस

 जिले  के  लीड  बैंक  को  दी  जानी  होती  लीड  बैंक  समी  बंकों  से  प्राप्त  सूचियों  का  समेकन  करने

 के  बाद  उसे  सिफारिश  हेतु  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजयं  बेंक  के

 पास  मेजने  के  वास्ते  जिला  कलेक्टर  को  प्रस्तुत  करता  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1990-95)
 के  अम्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के बंकों  की शाखाओं  का  खोला  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और

 इसलिए  इन  जिलों  के  ग्र।मीण  क्षेत्रों  मे ंलोली  जाने  वाली  शाखाओं  को  संख्या  का  अनुमान  लगाना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 बिहार  ओर  उड़ीसा  में  किसानों  को  बेकों  स ेऋण

 374.  भो  शाम  लखन  सिह  यादव  :

 भरी  श्लोकांत  जता  :

 क्या  बिस  सरश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  बर्षों
 के  दौरान  बिहार  ओर  उड़ीसा  में  जिले-बार  अनुसूचित  द्वारा

 किसानों  को  क्तिनी  राशि  के  ऋण  दिए  और

 इस  अवधि  के  दौरान  ऋणों  की  कितनी  राशि  की  वसूली  हुई  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  बलबोर  और  भारताय  रिजवं
 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सभो  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  किसानों  गतिविधिय
 को  छोड़कर  )  को  1987,  1988  तथा  1989  को  समाप्त
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  तथा  उड़ीसा  राज्यों  में  जो  प्रत्येक  कृषि  ऋण  संबितरित  किए  गए

 वे  इस  प्रकार  हैं  :

 करोड़  में  )
 नस  नस

 जून  में  समाप्त  बषं  बिहार  उड़ीसा

 1987  68.0  47.4

 1988  83.2  48.8

 1989  99,5  58.2

 तदन  रूप  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  तथा  बिहार  में  सभी  अनुसूचितत  वाणिण्यिक  बैंकों

 प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  को  बसूली  सोचे  दर्शाई  गई  है  :--

 रुपए )

 जून  में  समाप्त  बर्ष  मांग  वसूली

 1.  बिहार

 1987  148.88  66.50

 1988  170.71  81.37

 1989  210.07  100.40

 2.  उड़ोसा

 1987  104.43  55.13

 1988  131.99  09.08

 1989  141.24  76.67

 भारतीय  रिजयं  बेंक  की  सूचना  प्रणाली  से  उपरोक्त  सूचना  के  आंकड़े  जिला-वार  प्राप्त

 नहीं  होते  ।
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 ओद्योगिक  ओर  वित्त  पुनतिर्माण  बोर्ड  के  पास  लस्बित  मामले

 ६]
 375.  थी  शोगलोभाई  डामोर  :  कया  बित्त  भग्जी  यह  बत'ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  औद्योगिक और  वित्त  पुन्निर्माण  बोर्ड  के  पास  काफी  संख्या  में  मामले  लबित

 पड़े

 वि  तो  ऐसे  मामले  की  संख्या  फितनी  और

 ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  निपटाए  जाने  की  अन्तिम  अवस्था  में  हैं  ?

 जिस  सरजालंध  में  राज्य  मरत्री  बलबोर  :  ओर  ओद्योगिक  एवं
 वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  अ२०  )  ने  सूंचित  किया  है  कि  3[-10-91  की  स्थिति
 के  अनुसार  दर्ज  किए  गए  1080  मामलों  में  से  068  को  पीठों  को  सौंप  दिया  गेथां  इनमें  से

 688  मामलों  को  निपटा  दिया  गंया  107  निपटाए  जाने  की  अन्तिम  स्थिति  में  थे  और  36
 मामले  उस  श्रेणी  में  आए  जिसमें  उन्हें फिर  खोला  गया  था  जिन्हें  ए०  ए०  ए०  आई०  एक०  आर०

 द्वारा  प्रतिप्रेंकिल  किया  गया  अथवा  जी  हूंपरी  अदालतों  में  अन्यथा  लम्बित  बाकी  237  मामले

 पूछ-ताछ  की  बिमिग्न  स्थितियों  में

 बी०  आई०  एफ०  आर०  ने  बताया  है  कि  31-10-91  की  स्थिति  के  अनुसार  ।07
 मामले  (45  ड्राफ्ट  योजनाएँ  और  62  बन्द  करने  के  जेसे  कि  संसरमस  क्च्रण  में  ब्यौरा
 दिया  गया  निपटाए  जाने  की  अंतिम  स्थिति  में  के  ?

 विवरण

 ड्राफ्ट  स्‍्कोम

 1.  शी  वललभ  ग्लास

 दोब्ुर्म  लेजर  ब्रीवरी

 सुखाना  पेपर

 2

 3

 4.  पाउडर  मेटरूस

 5  स्पेशलिटी  पेपर  लि०

 6  जय  लक्ष्मी  मिश्स

 7  साउथन  एप्लीफरेन

 8.  गोग्टे  टेक्सअइरूस

 9  कर्माटक  सिमेम्ट

 10...  रामनुगर  कंन

 11.  रोलडी  मेटल्स
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 वुलेन्स

 ईस्टेन्ड  पेपर

 एम०  पी०  कारबाईड

 गोपाल  ग्लास  वक्‍स

 बांगीया  फूड  प्रोसेस्िंग

 श्र  रायलसीमा  पेपर  मिल्स

 महमदाबाद  रयू  काटन  मिल्क

 पिगमेन्ट्स  इण्डिपा

 सिस्टम  कंट्रोल्स  एण्ड  ट्रान्सफामंस

 साधना  टेक्सटाइल्स

 ऐक  लि०

 केमो-फार्मा

 सीलौड  कंटेनर्स

 रोहित  मिल्‍्स  लि०

 नव  कर्नाटक  स्टील

 सी०  जै०  जीलेटी न  प्रोडक्ट्स

 राजकुमार  मिल्स

 स्‍्वान  मिल्‍्स

 तमिलनाडु  अलाय

 मोदी  कारपेट्स

 डालमिया  बिस्कुट्स

 मोदी  स्पी०  एण्ड  लीविंग  मिल्स

 पी०  बी०  पी०  लि०

 अशोक  मिल्स

 सूर्या  पावर

 लिखित  उत्तर
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 भाइडिया  जाबा

 श्री  विष्णु  सिमेन्ट्स

 विशाल  सिन्टेक्स  लि०

 मानसिह  आयल

 वंडलसीड  नेशनल  कंडक्टसं

 गेंस्स  फटिलाइजसं  केसि०

 दावनेर  काटन  मिल्स

 कलकत्ता  जूट  मंनुफंक्चरिंग

 एम०  पी०  दलैक्ट »

 श्री  दुर्गा  काटन

 सराझओ  पेपर

 कोले  भआाहरन  एण्ड  स्टील  कं०

 इल्टा  जूट

 भाइलेक  लि०

 जीवनलाल

 श्री  बेंकटा  बलपत्ती  मिहस

 अजंता  फो  रगीग्स

 है  fy जन  आनग्द  बेटरीज

 डेम्पो  डेयरी  इंडस्ट्रीज

 बुदगे  बुदगे

 इड०  केमिकल  एण्ड  मोनोमसे  लि०

 बिनोद  पेपर  मिलस  लि०
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 21...  ऐप  इन्डस्ट्रीज

 22.  होप  टेक्सटाइल्स

 23.  चम्पीयन  रन्डस्ट्रीज

 24.  हथवा  वनस्पति

 25.  अम्बिका  वेज  एण्ड  केमि०

 26.  साउथने  आगेंड  केमि०  लि०

 27.  नेलीमारला  जूट

 28.  बंगाल  फेरो  अलाय

 29.  होइसस्‍्टोमेच

 30.  ईस्टन  पेपर  मिल्स

 31.  लक्ष्मी  सुगर  मिल्स

 32.  गोल्डन  प्रोन्टीस

 33.  ओसवाली  केमिकल्स  लि०

 34.  कलिंग  कारबोनेट्स

 35.  महाराष्ट्र  आसबेस्टोस

 36.  श्री  गनेसर  टेब्सटाइल

 37  लेबोनी  कपुर  काटन

 38.  रघुवंशी  मिल्स

 39.  दानबार  मिल्स

 40.  चम्पारण  सुगर

 4]...  स्टार  मशीनरी  म॑नुर्फक्चरिंग

 42.  श्री  हनुमान  जुट

 43.  जयाकवादी  पल्प  एण्ड  पेपर  मि०  लि०

 44.  नालन्दा  सेरामिक्स

 45.  त्रिवेणी  मेटल्स  ट्गूब्स

 46...  स्टंण्डडं  ड्रम  एण्ड  बेरल

 47.  स्‍टार  स्‍टील  लि०

 48.  के०  सी०  ए०  लि०

 49...  कोणाकक  जूट  लि०

 50.  प्राइमटेक्स  मशीनरी
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 51.  सायन  गरेज

 52.  श्री  पाहप्स

 53.  प्रेसीजन  ब्ले  किंग

 54.  रासी  सेरामिक  इनम्ड०

 55...  के०्टी०्सी०  टायसं

 56.  डाबरीवाला  स्टील

 57...  नूतन  मिल्स

 58.  कैरा  सिटसे

 59.  ओऔरो  प्लास्ट  इण्डिया

 60.  साउथ  दिल्‍ली  दरेक्ट्स

 61.  बिजली  प्रोडक्टस

 62.  गुप्ता  पेपर  मिल्स

 हीरों  के  लिर्मातकों  को  प्रोत्साहन

 376.  भ्री  सोमजीमाई  डासोर  :  क्या  वालिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  फर्मों  का  ब्यौरा  कया  है  जो  ही  रों  के  कुल  निर्यात  का  2  प्रतिष्कत  से  अधिक  निर्यात
 करते

 क्या  हीरै  के  निर्यातक  किसी  तरह  के  ब्रोत्साहन  दिये  जाने  के  हकदार

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्या  ऐसे  समी  निर्यातकों  को  पहले  ही  प्रोत्साहृत  दिये  रहे  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उत  कंप  तिश्रों  के  नाम  क्या  जिन्हें  ऐसे
 प्रोत्साहन  नहीं  दिये  गये  हैं  ?

 |

 बाणिश्य
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  प्री०  :  जिन

 निर्यातकों  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  तराशे  हुए  जौर  पालिस  किए  हुए  हीरों  के  कुल  निर्यात  मूल्य
 का  2%  या  उससे  अधिक  का  निर्यात  किया  उनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  में०  वी०  विजय  कुमार  एण्ड  बम्धई

 (2)  में०  सुराज  डायमंड  बम्बई

 (3)  में  गीतॉजलि  एक्सपार्ट्स  बम्बई

 (4)  मै»  महेन्द्रा  बम्बई

 (5)  में»  एवरेस्ट  बम्बई
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 (@)  और  हीरों  के  निर्यातकों  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रति  कैरेट  वसूली
 मूल्य  के  आधार  पर  निर्यात  के  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के  65%  से  90%  के  बीच  प्रतिपूतति  सुविधा
 दी  जातो

 (a):  प्रतिपूर्ति  सुबिधा  तराशे  और  पालिश  किए  हुए  हीरों  के  सभो  निर्यातकों  को  दी
 जाती

 (5)  प्रष्न  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अन्तर्गत  अलामप्रद  कपड़ा  सिलें

 377.  भरी  इसाजीत  गुप्त  :

 झी  कसला  मिभ  मधुकर  :
 शी  शिव  दा  रण  धर्मा  :

 क्या  बल्ते  भशत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिमिन्‍न  राज्यों  में  र।ष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  संमावित  यस्त्र  मिलों  की  राज्यवार
 संख्या  कितनी

 कपड़ा  मिगम  द्वारा  पहचान  की  गईं  अलाभप्रद  मिलों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  अलामप्रद  मिलों  को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  इससे  किततमे  श्रमिकों  के  बेरोजगार  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 बस्नञ्  सरत्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  अशोक  :  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  देश
 में  124  मिलें  चला  रहा  इन  मिलों  को  संख्या  कोਂ  राज्य-वार/केन्द्र  शात्तित  क्षेत्र-वार  दाने
 वाल्ली  एक  तालिका  नीचे  दी  गई  है  :

 राज्य/केनद्र  शासित  क्षेत्र  क ेनाम  मिलों  की  सरँया

 1  2

 आम्प्न  प्रदेश  6

 असम  1

 बिहार  2

 दिह्ली

 गुजरात  12

 कर्नाटक  4

 केरल

 माहे

 महा  राष्ट्र  35
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 2

 मध्य  प्रदेश  #।

 उत्तर  प्रदेश  11

 राजस्थान

 पंजाब

 प०  बंगाल  14

 तमिलनाडु  14

 उड़ीसा  ॥|

 पाण्डिचेरी  2

 कुल  124

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  आठवीं  योजना  प्रस्तावों  में  मारी  घाटा  उठाने  बाली  14.

 मिलों  को  गेर-अर्थक्षम  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया  है  |  उनके  नामों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न

 और  इन्हें  चालू  करने  के  लिए  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  किया  जा

 रहा

 ७

 +

 (>>

 N

 जिज्ञन्नी  के «  बैजला  के

 जिधरण

 अआाजम  जाही  मिल्स

 .  अजुध्या  टैक्सटाइल  मिल्स

 .  पानीपत  वृूललन  मिल्स

 वीरमगांम  टेक्सटाइल  मिल्स

 महालक्ष्मी  मिल्स  )

 राजकोट  टेक्‍सटाइल  मिल्स

 .  पैटलाड  टेक्सटाइल  मिल्स

 .  विदर्भा  मिल्स

 .  हीरा  मिल्स

 3
 .  लाड  कृष्णा  टेक्सटाइल  मिल्स

 -  श्री  विक्रम  काटन  मिल्स

 .  ज्योति  वीविंग  मिल्स

 .  गया  काटन  एण्ड  जूट  मिल्स
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 भूतपुर्थ  संनिकों  को  रोजगार

 378.  भ्री  इशाणीत  गुप्त  :  कया  रक्षा  मन्‍्शी  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे  कि  ।

 कया  उपयुक्त  नौकरियों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  भूतपूर्व  सँनिकों  के  नियोजन
 के  लिए  सरकारी  निदेष्ों  के  पूर्ण  कार्यान्वयन  की  निगरानी  करने  बाली  कोई  एजेंसी  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  धरव  :  और  भूतपूर्व  संनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण
 के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  के  विशेष  रूप  से  पुनर्वास  प्रभाग  बनाया  गया  पुनर्वास  जो
 मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  कार्य  करता  सरकारी  और  रोजगार  के  अन्य  क्षेत्रों  जिनमें

 प्रशिक्षण  और  कल्याण  काय॑  शामिल  भूतपूर्व  सेनिकों  की  मरती  संबंधी  सभी
 मामलों  को  देखने  वाली  एक  कैंद्रोय  एजेंसी  रोजगार  और  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  एक  दूसरी
 ऐसी  एजेंसी  है  जो  केवल  प्राधथमियता  श्रेणियों  के  मृतपूर्व  सैन्य  कामिकों  अर्थात्‌  निशकत  हुए  भूतपूर्व
 सैनिकों  और  दिवंगत/निशक्त  कामिकों  के  परिवारों  के  सदस्यों  की  मरती  के  काम  को  देखता

 है  जिनकी  मृत्यु/निशक्तता  सैनिक  सेवा  के  कारण  होती  इसके  भारत  सरकार  के

 प्रत्येक  मन्त्रालय/विभाग  में  उन  सचिव  स्तर  के  वरिष्ठ  अधिकारी  को  सम्पर्क  अधिकारी  के  रूप  में

 नियुक्त  किया  गया  है  जिन्हें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मंत्रालयों/विभागों  और  उनके  अन्तगंत  आने

 वाले  कार्यालयों  में  प्राधिकारी  नियुक्त  करके  भूतपूर्व  संनिकों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  करने

 तथा  उन्हें  देय  अन्य  लाभो  को  दिए  जाने  सम्बन्धी  आदेशों  को  सुनिदिचत  किए  जाने  की  जिम्मेदारी

 सौंपी  गई  है  ।

 बिवेधा  जाने  बाले  छात्रों  को  थिदेशी  सुत्रा

 579.  श्री  इसरजीत  गुप्त  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अध्ययन  के  लिए  विदेश  जाने  वाले  छात्रों  को  विदेशी  मुद्रा  प्रदान  कर

 रही  और

 यदि  तो  वर्ष  1990  और  1991  के  दौरान  अब  तक  कितने  छात्रों  को  विदेशी

 मुद्रा  आवंटित  की  गई  है  और  प्रत्येक  छात्र  की  कितनी-कितनी  राध्षि  आवंटित  की  गई  ?

 बित  मंत्रालय  में  राश्य  मन्शी  रामेशबर  मारतीय  रिजव  बंक  और
 विदेशी  मुद्रा  में  लेन-देन  करने  के  लिए  प्राधिकृत  बैंकों  की  चुनिंदा  शाखाएं  उच्च  अध्ययन  के  लिए
 विदेश  जाने  वाले  विद्यार्थियों  को  निर्धारित  मार्ग  निर्देशकों  के  आधार  पर  विदेशी  मुद्रा  जारी  करती
 रही

 व  1990  ओर  1991  से  अगस्त  के  दौरान  जिन  विद्यार्थियों  को
 विदेशी  मुद्रा  आबंटित  को  गई  उनकी  संरूया  तथा  प्रति  विद्यार्थी  विदेशी  मुद्रा  की  औसत  राशि  का

 विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---
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 वर्ष  विद्याथियों  की  विदेशी  मुद्रा  की  प्रति  विद्यार्थी  जारी  की  गईं

 संख्या  आबेंटित  राशि  औसत  राहदि

 1990  6,276  86.62  करोड़  रुपए  1.38  लाख  रुपए

 1991  4;419  80.98  करोड़  रुपए  1.83  लाख  रुपए
 से  अगस्त  )

 संभ्य  बलों  के  लिए  नये  भर्तों  क्षेत्र

 380.  थी  सी०  पी०  सुशालगिरियप्पा  :

 थी  के०  एस ०  सुनियष्पा  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देहा  में  सहास्‍्त्र  बलों  के  लिए  नए  मर्सी  क्षेत्रों  की  स्थापना  करने  की  मांगे

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  सम्त्री  :  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अधिक  भरती  कार्यालय

 खोलने  की  मांग  समय-समय  पर  प्राप्त  होती  रहती  है  ।

 वतंमान  क्षेत्रीय  भरती  कार्यालय  मरती  सम्बन्धी  मौजुदा  मांग  को  पूरी  करने
 के

 लिए  पर्याप्त  हैं  इसलिए  नये  क्षेत्रीय  भरती  कार्यालय/शाखा  भरती  कायलिय  खीलमे  का  कीई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रक्षा  सेवाओं  में  महिलाओं  की  मर्ती

 381.  श्री  सी०  पी०  सुदालणिरिधयप्पा  :

 थी  के०  एज०

 क्या  रक्षा  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रक्षा  सेवाओं  के  चुनिन्दा  शाखाओं  में  महिलाओं  की  मर्ती

 करने  का  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  सभंत्री  रद  :  और  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारतीय  नोखेना

 की  सम्भारिकी  और  विधि  शाखाओं  में  अधिकारी  पदों  पर  महिलाभों  को  भरती  करने के

 एक  प्रस्ताव  अनुमोदित  वायुसेना  की  गैर-तकनीकी  ग्राउंड  ड्यूटो  उदाहरभा
 दिक्षा  तथा  मौसम  विज्ञ।नन  सम्बन्धी  शाखाओं  के  अधिकारी  संवर्ग  में

 महिलाओं  की  भरती  को  भी  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया  जा  चुका  इसी  सेना  में

 भी  महिलाओं  को  मरती  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
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 मार्तोय  व्यापार  दिष्टमण्डल  का  असरोक्षा  दोरा

 382.  भरी  आर०  सुरेशा  रेड्डी  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  अमरीकी  प्‌ंजी-निवेश  एवं  संयुक्त  सहयोग  के  उद्यमों  में  सहयोगी  कम्पनियों  को

 आकर्िस  करने  के  लिए  1991  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त
 भारतीय  व्यापार  शिष्टमंशडल  ने  भमरीका  का  दौरा

 यदि  तो  क्या  दौरे  के  पश्चात्‌  छिष्टमंडल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  पेश  कर
 दी

 यदि  तो  इस  छिष्टमण्डल  को  अमरीकी  सहयोगी  कम्पनियों  तथा  विदेक्षी
 निवेश  को  आकर्षित  करने  में  कितनी  सफलता  भिली

 कया  सरकार  ने  रिपोर्ट  की  जांच  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निणंय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 वित्त  सरत्रालय  में  राज्य  भरत्री  रामेश्वर  :  1991  के  प्रश्नप्

 सप्ताह  के  दौरान  अमरीकी  निवेश  संग्रह  करने  तथा  संयुक्त  सहग्रोग  उच्चमों  के  लिए  हिल्सेदार

 जुटाने  के  प्रयास  में  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  किसी  व्यापार  दिष्टमण्डल  को  प्रायोजित

 नहीं  किया

 से  प्रहन  उत्पन्त  नहीं  होते

 असाररष्ड्रीय  पुननतिर्माण  मोर  विकास  बेक  दारा  गर  सरकारी  क्षेत्र
 को  सीषे  ऋण  देना

 383.  थी  आर०  सुरेख  रैड्री  :  क्या  जिस  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बक  ने  मारत  को  सूचित  किया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  भौर
 विकास  बेंक  ने  निकट  मविष्य  में  सरकार  की  गारन्टी  के  बिना  ही  गे  र-सरकारो  क्षेत्र  को  सोधे

 ऋण  देने  की  सम्भावता  की  जांच  की

 )  यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुर्नातर्माण  और  विकास  बेक  द्वारा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  कब  से  सीधे

 ऋण  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बिसत  भरत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  रामेहवर  :  नहीं  ।

 और  ये  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 बाजिज्यिक  बंकों  हारा  प्राथमिक  क्षक्षं  को  ऋण

 384.  थी  आार०  सुरेधा  रेडडी  :  ब्रा  विस  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  वाणिज्यिक  बैंकों  को  अपने  कुल  घन  का  चालीस  प्रतिशत

 रियायती  ब्याज  पर  पर  प्राथमिक  क्षेत्रों  को  देने  की  जिम्मेदारी  से  मुक्त  करने  का  विचार
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 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  अन्य  किन  मानदण्डों  में  संशोधन  कर  रही  है  और  इससे  बैंकों  को  कितनो

 सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  सरत्रालय  में  राज्य  संत्री  वलबोर  :  से  वर्तमान  में  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  सरकार  ने  वित्तीथ  प्रणाली  के  कार्यों  तथा  कार्यविधि  से
 सम्बन्धित  समी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  नियुक्त  की
 समिति  से  सरकार  को  उचित  उपायों  पर  परामझ्ण  देने  की  आशा  की  जाती  है  जिससे  कि  वित्तीय
 क्षेत्र  की  अथक्षमता  तथा  स्वास्थ्य  को  बेहतर  बनाया  जा  सके  ताकि  यहू  स्वस्थ  वित्तोय  प्रणाणी  के
 नियमों  तथा  सिद्धान्तों  को  त्याग  किये  बिना  अथंव्यवस्था  की  आवद्यकताओं  को  सही  रूप  में  सेवा
 कर

 बिद्येशों  में  कार्यरत  मारतोय  बेकों  के  कार्य  को  पुमरीक्षा  करना

 385.  श्री  आर०  सुरेख  रेडडो  ;  कया  बित्त  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विदेक्षों  में  कायंरत  भारतीय  बैंकों  में  मारी  परिवर्तन  करने  का
 विचार

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उदार  औद्योगिक  नीति  की  दृष्टि  से  इससे  विदेक्षों  में  कायं  रत  मारतीय  बैंकों  को  क्‍या

 सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  मगत्रालय  में  राज्य  सगत्री  वलबीर  :  से  उद्योग  की  बदलती

 हुई  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  और  विदेद्दों  में  स्थित  मारतीय  बंकों  के  कार्यंकरण  में  सुधार  लाने  के
 वास्ते  समय-समय  पर  उपयुक्त  समझे  जाने  वाले  कदम  उठाये  जाते  मारतीय  बेकों  के  विदेशी
 परिचालनों  को  समेकित  करने  के  लिए  भी  फायंबाई  आरम्म  की  गयी  जिसमें  अन्य  ब।तों  के
 साथ  राष्ट्रीयक्रृत  बेंकों  स्टेट  बैंक  को  की  बतं  मान  धाखाओं  को  अपने  हाथ  में
 लेने  क ेलिए  एक  अस्तर्राष्ट्रीय  बेंक  की  स्थापना  भी  शामिल

 विदेशी  सुव्रा  संसाधव  जुटाने  के  लिए  ओद्योगिक  पृहों  हारा  इक्षियठी
 शेयरों  की  बिक्री

 386.  श्री  विश्विजय  सिह  :

 क्री  पुमाम  सल  लोढ़ा  :

 श्री  रास  प्रसाद  तिह  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  सुद्रा  संसाधन  जुटाने  क ेलिए  औद्योगिक  गुहों  को  अपने  हक्विटी  शेयर
 विदेधों  में  बेचने  के  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  प्रस्तावों  के  संबंध  में  सरकार  की
 कया  प्रतिक्रिया
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 क्या  इन  अस्तावों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  एक  समयबद्ध  प्रक्रिया  विद्यमान
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  रामेदबर  ठाक्र )  :  से  मारतीय  कंपनियों
 को  विदेशी  मुद्रा  परिवतंनीय  बांड/इक्विटी  की  विदेशों  में  जारी  करने  के  लिए  अनुमति  दिए  जाने
 का  प्रहन  विचाराधीन

 विश्व  सिर्च  बाजार  में  मारत  का  स्थान

 ह
 387.  भ्री  राम  धारण  यावव  :  यया  वाणिण्य  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  मिं  बाजार  में  भारत  ने  अपना  स्थान  खो  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  व्यापार  में  भारत  का  खोया  हुआ  स्थान  वापस  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राक्य  संत्रो  पो०  बिदम्बरम )  :  जी

 नहीं  |  इसके  विपरीत  निर्यात  में  वृद्धि  का  रुख  दर्शावा  जा  रहा  है  ।

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रधन  नहीं  उठते  ।

 कम्पनियों  हारा  कम्पूलेटिय  कलवटिबल  प्रेफ़ न्‍्स  शेयर
 जारी  किया  जाना

 388.  श्री  राम  धारण  यादव  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनता  से  अधिक  पूंजी  निवेश  जुटाने  के  लिए  कम्पनियों  को

 कम्यूलेटिव  कनवरटिबल  प्रेफ़रेन्स  शेयर  जारी  करने  की  कम्पनियों  को  अनुमति  देने  का

 )  यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 कया  इसका  इक्विटो  रिस्क  कैपिटल  के  विस्तार  पर  प्रभाव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  (१)  और  पड्लिक  लिमिहेड
 कम्पनियों  के  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संचयी  परिवर्तनीय  तरजीही  शेयरों  के  निगंम  से  निर्धियां

 जुटाने  की  अनुमति  पहले  ही  दी  गयी  इस  सम्बन्ध  में  मार्ग-निर्देश  19  1985  को  जारी

 किए  गए

 और  चूंकि  संचयी  परिवर्तनीय  तरजीही  शैयर  आबंटन  की  तारीख  से  तीन
 वर्षों  और  पांच  वर्षों  के  अंत  के  मध्य  परिवतंनीय  होते  संचपी  परिवतंनीय  तरजीही  शेयर
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 जारी  करने  वाली  कम्पनियों  की  दक्विटी  सं०  प०  Ao  शे०  के  परिवतंन  से  उत्पन्त  इक्बिटी

 पूंजी  की  सीमा  तक  बढ़ाई  जाती  है  ।

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  द्वारा  ऋण  संधंघो  भावेदन  पन्नों  का  विपटान

 389.  भी  रास  दारण  यादव  :  वया  वित्त  मस्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगेकि  :

 क्‍या  यूनाइटेड  बंक  आफ  इण्डिया  ने  ऋण  संबंधी  आवेदन-पत्रों  की  अल्पावधि में
 निपटाने  के  लिए  नये  मानदंड  निर्धारित  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  की  विभिन्‍न  शाखाओं  में  31  1991  तक  ऋण

 संबंधी  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित  पढ़े  थे  और  इनका  निफटान  कब  तक  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  नहीं  ।  बेकों  द्वारा  ऋण
 भावेदनों  के  निपटान  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  मानदंड  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ह्वारा  जारी  मार्ग

 निर्देशों  के  अनुसार  हैं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  सूखित  किया  है  कि  बर्तभान  सूलना  अणाली  से

 प्रत्येक  महीने  के  अन्त  में  विभिन्‍न  शाखाओं  के  पास  लम्बिल  पड़े  ऋण  आवेदलों  संबंशे  पूछना
 प्राप्त  नहीं  होती  ।  ऋण  आवेदनों  को  एक  पखवाड़े  से  लेकर  8  से  9  तप्ताह  तक  निपटा

 दिया  जाता  है  ।

 निर्यातोस्पुक्त  वस्तुओं  का  पता  लगाना

 490.  भ्री  शाम  शरण  यादव  :  क्‍या  बाप़िक्ध  सनत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  निर्यातोन्मुश्च  वस्तुओं  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  डिब्बा  बन्द  जिनकी  आपूर्ति  कम  है  और  जो  केक्‍्स  शमी  लोगों  को  ही
 उपलब्ध  को  मी  हसमें  शामिल  किया  गया.है  और  इस  प्रकार  समाज  के  कमजोर  वर्ग  का

 स्वास्थ्य  प्रभावित

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खली  तथा  लौह  अयस्क  जैसी  वस्तुओं  के  निर्यात

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 (&)  मदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाणिए्य  सन्ठालय  के  राज्य  सरत्री  पी०

 हां  ।

 सरकार  ने  अन्य  प्रकार  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  अन्य  मदों  के  महत्व  की  श्रनदेशी
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 कक
 किए  बिसा  निर्यातों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विस्तृत  प्रस्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  प्रस्ट  क्षेत्रों
 की  शूली  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 टमाटर  पेस्ट  और  टमाटर  के  अन्य  ऊष्ण  कटिबंधी  फलों  के
 काहा  तथा  परिरक्षित  कुकुरमुत्ते  इत्यादि  जंसे  संसाधित  खाद्य  पदार्थों  की  निर्यात  हेतु  पहचान  की
 गयी  है  क्योंकि  ये  वस्तुएं  देश  में  आसानी  से  उपलब्ध  हैं  ।  इन  सदों  के  निर्यात  से  देश  को  मुक्त  बिदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  होगी  तथा  दीघवि्धि  में  देश  के  किसानों  की  स्थिति  में  मी  सुधार  क्योंकि  ये  इन
 किसानों  को  आय  के  स्रोत  बनेंगे  ओर  किसानों  की  आय  बढ़ाने  वाले  साधन  के  रूप  में  कार्य  करगे

 इस  प्रकार  यह  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  लाने  में  भी  सह्दायक

 और  अरंडी  के  कपास  के  लीसी  के  सूर्यमुखी  के

 सरसों/रेपसीड  दृत्यादि  जंसे  तेल  बीजों  के  पर  रोक  लगी  शीशम  के

 एच०  पी०  एस«  सूयंमुखी  के  बीज  ओर  नाइजर  बीज  जेंसे  कुछ  तेल  बीजों  के  निर्यात  की

 अनुमति  तेल  रहित  मूंगफली  तेल  रहित  चावल  की  सोयाबीन
 मिस्शारंण  इत्यादि  जेसी  तेलरहित  खलीं  के  निर्यात  की  अनुमति  सरकार  का  अमी  इस  नीति  में
 परिवतंन  झरने  का  कोई  इरादा  नहीं  हैं  क्योंकि  वतंमान  नीति  घरेलू  उपभोक्ताओं  तथा  किसानों

 के  हितों  की  रक्षा  करती  है  तथा  इसके  साथ  देश  के  लिए  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  का  भी  अजंन

 होरम  जहां  तक  लौह  अमस्क  का  संबंध  घरेलू  मांग  और  निर्यात  मांग  को  पूरा  करने  हेतु
 बतंमान  संसाधन  पर्याप्त

 विधरण

 वार्ड  क्षेत्रों  की  सूची

 1.  विशेष  रूप  से  पंकेज  और  मूल्य  व्धित  रूप

 के  .  विधेषकर  गेहूं  ;

 3.  फल  और  मांस  और  मांस  तथा  ताजे  फल  एवं  सब्जियां  सहित  संसाधित

 4.  समुद्री  विशेषकर  प्ृल्य-बधित  रूप

 5:  लौहअय॑स्क  ;

 6.  चंमड़ां  औरे  चर्म  विदेष  रूप  से  चमे

 7.  हस्तद्दिल्प  और  आंमूषण  ;

 65  -  पूंजीगत  माल  और  उपभोवषता  टिकाऊ

 9.  इलेक्ट्रानिक्स  का  सामान  तथा  कम्प्यूटर

 10.  मूल

 11.  पीस  गुदृस  और  मेड-अप्स  ;

 12.  सिले  सिलाए
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 a  . तप
 ऊनी  वस्त्र  और  बुने  हुए

 14.  परियोजनाएं  और  और

 15.  ग्रेनाइट  ।

 सरकारो  अधिकारियों  की  विवेश  यात्राएं

 391.  भो  जीवन  क्या  विश्त  सम्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  ने  विदेक्षी  मुद्रा  के  देश  से बाहर  जाने  पर  रोक  लगायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशेष  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  अधिकारियों  के  विदेशी  दौरों  पर  प्रतिबन्ध  के  बावजूद  कुछ
 सरकारी  अधिका  रियों  की  विदेश  यात्राओं  को  पिछले  तीन  महीनो  के  दौरान  मंजूरी  दी

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कितने  सरकारी  अधिकारी  विदेश  गए  और  इन  यात्राओं
 का  प्रयोजन  क्या  और

 इन  यात्राओं  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हुई  ?

 बिस  मन्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  से  सरकारी
 अधिकारियों  के  विदेशी  दौरों  पर  कुछ  अपवादों  को  छोड़  कर  रोक  लगी  हुई  उन  अपवादों  में
 अन्यों  के  साथ-साथ  सहायता  अथवा  विदेश  नीति  सम्बन्धी  बातचीत  करने  के  लिए  दौरे
 शामिल  हैं  ।

 अधिकारियों  के  विदेशी  दोरों  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  पूरी  तरह  जांच  की  जाती  है  और
 केवल  उन्हीं  दोरों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  जाती  है  जो  अनिवायं  हों  तथा  पूर्णतः
 पूर्ण  हों  ।

 ओर  यह  सूचना  किसी  एक  स्थान  पर  नहीं  रखी  जाती  है  और  इसे  भारत

 सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विमागों/कायलियों  से  एकत्र  करना  इस  सूचमा  को  एकत्र  करने
 में  जो समय  और  श्रम  उससे  प्राप्त  प्रयोजन  उसके  समनुरूप  नहीं  होगा  ।

 मई  कपड़ा  नीति

 392.  भरी  कावस्यूर  एम०  आर०  जनादंगन  :  क्‍या  बस्तर  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि;ः

 क्‍या  सरकार  ने  कपड़ा  नीति  1985  के  संबंध  में  आबिद  हुसेन  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया

 यदि  तो  नई  कपड़ा  नीति  किस  प्रकार  तेयार  की
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 क्या  नई  नीति  से  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  पहुंचाने  की  संभावना
 झोर

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शर्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अशोक  से  हुसेन  समिति
 को  प्तिफारिक्षों  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधोन  सिजो  बसों  को  चलाया  जाता

 393.  भरी  शिव  धारण  बर्मा  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  सस्जो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 किः

 ह

 कया  हाल  ही  में  कुछ  निजी  बसों  को  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधोन  चलाया
 गया

 a)  यदि  तो  उनकी  कुल  संख्या  क्या
 है

 और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति
 के  लोगों  को  किसने  परमिट  जारी  किये  गये

 पहले  कितनी  बसें  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 इस  सक्ष्य  को  प्राप्त  न  किये  जाने  के  कया  कारण  ओर

 (5)  शेष  बसें  यामिल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  जगदोश  टाईटलर  )  :  जो

 अप्रेल/मई,  1991  के  दोरान  कुल  55  बसें  लगायी  गयी  इस  अवधि  के  दौरान

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित
 जन  जाति  के  लोगों  की  कोई  निजी  बस  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के

 अम्तर्गत  नहीं  लगायी  जा  सकी  ।

 से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  प्रारम्भ  में  1000  निजी  बसे  लगाने  की  योजना

 बनायी  थी  ।  स्थानीय  समाचारों  पत्रों  में  दिए  गये  विज्ञापन  के  उत्तर  में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को

 337  आवेदन  प्राप्त  हुए  तथापि  94  पात्र  आवेदकों  में
 से  केवल  55  आवेदक  अपनी  बसें

 लगाने  के  लिए  पहुंचे  ।

 ह  काफी  का  निर्यात

 394.  भी  सुखदेव  पातवान  :  क्या  बाणिज्य  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  की  काफी  का  विश्व  के  अन्य  प्रतियोगियों  को  निर्यात
 करने  पर  देधा  को  प्रतिवर्ष  अत्यधिक  नुकसान  हो  रहा

 यदि  तो  वर्ष  1991  के  शुरू  से  लेकर  आज  तक  भारत  की  काफी  के  नियत  में
 बर्ष  1990  वो  इसी  अवधि  में  किए  गये  निर्यात  की  तुलना  में  कितने  प्रतिष्षत  कमी  हुयी
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 उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किने  देशों  को  मारत  की  काफी  के  सियति  में  कमी  हुई

 है  तथा  प्रत्येक  देश  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  कितने-कितने  प्रतिष्ात  कमी  हुई  है

 इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  के  अजन  पर  कुल  कितना  प्रभांव  पड़ा
 और

 सरकार  ने  भारत  की  काफी  का  निर्यात  बढ़ाने  तथा  इसका  निर्यात  करने  के  लिए
 नए  बाजार  का  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  प्रयास  किए  हैं  ?

 बाजणिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०

 1989  तक  उन॑  विभिन्‍न  देशीं  सें  निर्यात  कोटों  के  लिए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  काफौ  करार
 किया  गया  था  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  के  सदस्य  इस  करार  के  तहत  आधिक  खंड

 1989  में  निष्प्र  भावी  हो  जिसके  फलस्वरूप  अश्तर्राष्ट्रीय  बाजरਂ  में  काफी  कौ  कीमतें
 काफी  कम  हो  गई  थीं  |  इसके  बावजूद  मारतीय  काफी  का  कार्य  निष्पादन  काफो  अच्छा  वध

 1987-88  से  भारतीय  काफी  के  निर्यात  के  जरिए  मूल्य  वसूली  इस  प्रकार  रही  :

 वर्ष  मूल्यਂ  वसूली  )

 1987-88  260.16

 1988-89  331.72

 1989-90  363.14

 1990-91  278.79

 2,  1990-91  के  लिए  कुल  वसूली  में  कमी  निर्यात  की  मांत्रीं  में  काफी  कभी  हो  जाने के
 क्रारण  हुई  ओर  यह  कम  फसल  होने  केਂ  कारण  हुआ  वध  1991-92  के  लिए  400  करोड़
 इपए  है  ।

 3.  जनवरी  से  1991  के  बीच  कुल  71004  मी ०  टन  का  निर्यात  किया  गया  था
 क  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दौरान  93537  मी०  टन  का  निर्यात  किया  गया  जनवशी से

 1991  तक  मूल्य  वसूली  229.48  करोड़-रुपए  हुई  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  235.71  करोड़
 पए  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  ब्ष  के  निर्यात  में  हुई  कमी  को  पूरा  कर  लिए  जाने  की
 भावना  है  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  वित्तीय  ब्ष  1991-92  के  लिए  निर्धारित  400  करोड
 पए  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जनवरों  से  1990  तक  और  जनवरी  से

 199]  के  दौरान  प्रमुख  देशों  को  किया  गया  निर्यात  तुलनात्मक  रूब  से  नोचे  दिया
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 शा  का  नाम  जनवरी  से  9]  जनब री  से  90
 में  निर्यात  में  नियात

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 भी०  टन  में  )  लाख  रुपये  में  )

 अरभनी  9087  2818.28  10424  1958.01

 श््ट्ली  6018  1805.35  5000  1078.65

 चेंकोसलोब।किया  4055  1498.97  4634  933.24

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  3709  879.63  4830  704.62

 जापान  751  250.76  182  39.47

 मूगोस्लाबिया  2979  925.25  7984  1737.86

 स्विटजरलेड  1261  471.56  568  180.31

 फ्रांस  607  173.23  679  138.03

 ता  659  191.36  308  72.18
 वननत>>+«

 4.  मास्तीय  काफी  का  निर्यात  बढ़ाने>और  नए  बह्मारों  मेंअजेश  के:लिए।किए  गए
 उपाय  निम्म  लिशित  हैं  :

 (1)  व्यापार  मीति  का  उदारीकरण  ।

 (2)  अन्य-सुद्दराओं  की  तुलना  से  मारतीय  रुपए  की  विनिमय  दर  का  समायोजन  ।

 (3)  क्वालिटो  काफी  के  विध्वसनीय  सप्लायर  के  रूप  में  मारत  की  विधदबसनी पता  को

 सुदृढ़  करने  के  उद्देष्य  से  निर्यात  के  लिए  न्यूनतम  मात्रा  निर्धारित

 पपए  का  सूस्य

 395.  भीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  बता  विस  हांजी  सह  अताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  19७7  को
 भाघार  बष  मानकर  रुपए  का  बतं  मान  मूल्य  कया  है  ?

 बिस  हांत्रालय  में  राज्य  रांत्री  रामेइबर  :  1947  को  आधार  बषं  मानते  हुए
 भौद्योगिक  भ्रमिकों  क ेलिए  भलिल  मारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  ब्युत्कम  में  मापित

 1991  में  रुपए  का  वर्तमान  मूल्य  6  57  पैसे  है  ।

 प्रकाहिसारी  धरानों  की  पूंजी

 की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 ee  --  en  ----------  --  ---  ---  ++-  +----+--+-  न  --

 एकाधिकारी  घरानों  की  पूंजी  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कितनी  वृद्धि  हुई
 भोर

 )  छठी  योजना  अवधि  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  कितनी  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  तथा  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  और  एकाधिकार  वाले  घरानों  की  प्रदत्त

 पूंजी  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  वर्ष  1979  में  1788  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  व  1984  में  2880
 करोड़  रुपए  हो  गई  भौर  उसके  बाद  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  1989-90  में  4856  क  रोड़
 रुपए  हो  गई  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  उत्पाद  घुल्क  वसुलो  का  लक्ष्य

 397.  कुमारी  उम्रा  मारती  :  क्‍या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1991-92  के  लिए  उत्पाद  छुल्क  की  वसूली  का  लक्ष्य  बढ़ा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रामेइवर  से  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  वसूली  के  बजट  अनुमानों  को  नहीं  बढ़ाया  गया  सरकार

 की  संसाधन  संबंधी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  अपने  प्रयासों  में  तेजी  लाएं  और  बेहतर  कर  प्रशासन  के  जरिए  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में

 लगभग  5%,  अथवा  1317  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राशि  की  वसूली  का  लक्ष्य

 उच्च  न्यायालयों  के  स्थापाधोदों  को  स्थानांतरण  नोति

 398.  भ्री  पैन  कुमार  बंसल  :  क्या  स्याथ  ओर  कम्पनी  कार्य  सन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  सम्बन्ध  में  एक  अनिवार्य  स्थानांतरण  नीति

 लागू  करने  की  निरंतर  रूप  से  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मगत्रो  तथा  स्याय  मोर  कंपनो  कार्य  मस्त्रालय  में

 राज्य  संत्री  रंगराभम  :  और  सरकार  ने  विधि  आयोग  की-80वीं

 रिपोर्ट  में  उसकी  नीति  संबंधी  सिफारिशों  के  रूप  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  एक  ऐसी  परिपाटी

 होनी  चाहिए  जिसके  अनुसार  प्रत्येक  उज्च  न्यायालय  में  एक  तिहाई  न्यायाधीश  किसी  अन्य  राज्य

 से  सरकार  ने  विनिश्चय  किया  कि  इसे  या  तो  बाहर  से  प्रारम्भिक  नियुक्ति  करकेया

 स्थानांतरण  करके  कार्यान्वित  किया  इस  दिशा  में  उच्च  न्य।यालयों  के  मुख्य  न्‍्यायमूर्तियों
 को  बाहर  से  लेने  को  नीति  को  अपनाते  हुए  एक  शुरुआत  को  गयी  इस  नीति  को  अपनाने  के

 192



 1  1913  )  लिखित  उत्तर

 पद्चचात्‌  बाहर  के  उच्च  न्य|यालयों  से  अवर  न्यायावीक्षों  की  कुल  प्रारम्भि४  नियुक्तियां  की  गई  हैं
 और  कुछ  न्यायाधीशों  के  एक  उच्च  न्यायालय  से  दूसरै  उच्च  न्यायालय  में  स्थानांतरण  भी  किए
 गये

 सरकार  इस  नीति  का  अनुसरण  कर  रही

 म्हाथा  सेवा  पसन  में  कंटेनरों  के  भंडारण  के  लिए  ठेका

 399.  भी  गुरदास  कासत  :  क्या  अल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  नहावा  सेवा  पत्तन  में  कंटेनरों  के  मंडारण  का  ठेका  केन्द्रीय  मंडागार  निगम  को
 दिया  गया

 यदि  हां  प्या  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  उन्होंने  उसे  उप-ठेके  पर

 एक  गैर-स  रकारी  पार्टी  को  दे  दिया

 क्‍या  यह  सरकार  की  मंजूरी  से  किया  गया

 यदि  तो  उप-ठेका  किन  दार्तों  पर
 दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  दस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मस्त्रालय  के  राज्य  सनत्री  जगदोश  :  जवाहर
 लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास  ने  कंटेनर  फ्रेंट  स्टेशन  के  प्रचालन  और  प्रबन्धन  का  एक
 ठेका  केन्द्रीय  मंडारण  निगम  को  दिया

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  प्रचालनों  के  एक  ज॑से  कंटेनरो  के
 आवागमन  और  मराई  तथा  सामान  उतारने  के  लिए  केन्द्रीय  भंडारण  निगम  ने  एक  प्राइवेट  पार्टी
 को  उप-ठेका  दिया

 से  केन्द्रीय  मंडारण  निगम  और  प्राइवेट  पार्टी  के  बीच  हुए  को
 सरकार  की  मंजूरी  प्राप्त  नहीं  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  न्यास  और  केंद्रीय  मंडारण
 निगम  के  बीच  हुए  ठेके  जिसमें  का  एक  खंड  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दी

 सीमा  उत्पाद  शुल्क  का  अपबंचन  और  उत्लंधन  के  मामले

 400.  भी  गुददास  कामत  :
 शी  राजबीर  तिह  :

 क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बषं  1989,  1990  और  1991  में  अब  तक  सोभा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  उपबंध
 तथा  विदेशी  मुद्रा  बिनियम  1973  के  उल्लंघन  के  कितने-कितने  मामले  पकड़े
 गए

 सीमा  उत्पाद  छुल्क  अपवंचन  और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के
 उल्लंघन  के  मामला  में  प्रति  वर्ष  कितनी-कितनी  राशि  शामिल
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 दोषी  पाये  गए  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 मविध्य  में  ऐसे  मामले  न  होने  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/उठाये  जाने  का
 बिचार  है  ?

 विश  सन्त्रालथ  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  से  सूचना  एकत्रित  की
 जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ल्‍  बन्द  पड़ी  कपड़ा  सिलें

 401.  क्री  काशी  राम  राणा  :

 हरी  जंब्रशेशा  पटेल  :

 कया  वसुत्र  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कछ्पा  करेंगे  कि  ;

 पिछले  पन्द्रह  वर्षों  के  दौरान  बन्द  हुई  कपड़ा  मिलों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके
 परिणामस्वरूप  राज्य-वार  कितने  मजदूर  प्रमावित

 इन  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलों  को  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अब  तक
 क्या  प्रयास  किए  गए  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  मिलें
 भविष्य  में  बन्द  न  हों  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  संलग्न  वर्ष
 1981-82  से  अब  तक  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 सरकार  ने  अर्थक्षम  वस्त्र  मिलों  के  लिए  पुनरस्थावना  पंकेज  बनाने  और  उसका
 प्रबन्ध  करने  के लिए  आई०  डी०  बी०  आई०  के  साथ  एक  नोडीय  अभिक  रण  बनाया  सरकार  ने
 बन्द  पड़ी  बस्त्र  एककों  के  सम्बन्ध  में  उपचारों  और  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  औद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  आर०  )  की  स्थापना  की

 सरकार  ने  पुरानी  और  अप्रचतलित  मशीनों  को  बदलने  के  लिए  उदार  शर्तों  पर

 आधुनिकीकरण  की  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  आई०  डी०  बी०  आई०  के  अन्तगंत  वस्त्र

 अआधुनिकीकरण  निधि  योजना  स्थापित  की

 पिछले  15  वर्षों  के दौरान  सूती/मानव  लिभित  फाइबर  वस्त्र  सिलों  का  बन्‍्ह  होगा
 अलकिली  की

 वर्ष  बन्द  पड़ी  मिलों  की  संख्या  प्रमावित  कामगारों  की  संस्या

 (000

 ]  2  3

 1975-76  14  46

 1976-77  28  20
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 1  2  3

 1977-78  30  31

 1978-79  19  14

 1979-80  13  8

 1980-81  11  22

 1981-82  58  162

 1982-83  27  40

 1983-84  84  48  83

 1984-85  70  107

 1985-86  72  95

 1986-87  90  127

 1987-88  135  6।

 1988-89  142  186

 1989-90  121  158

 1990.91  105  161

 सतो/भागव  सिलित  फाइबर  बस्त्र  मिलों  का  बस्द  होता  ओर  प्रभावित  कासगार

 (1981-82/1991-92  )

 )

 बषं  आन्भ्र  प्रदेश  असम  बिहार
 बंद  मिलें  काममार  बंद  मिलें  काममार  बंद  मिलें  कामगार  बंद  मिलें  कामगार

 2  3  4  5  6  7  है  9

 1981-82  2  492  न्न+  न  नन+  न  5  6972

 1982-83 1  93  न  --  1  500  6  10391

 1983-84  2  ३3262  न  न  1  500  13  21203

 1984-85  5  4229  न  ता  ]  500  19  31236

 1985-86  2  2671  न+  न्‍-+  ।  500  18  27922

 1986-87  2  2751 1  1079 1  500  27  «45271

 1987-88  5  3742  तन  न्न+  500  35  55405
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 1  2  3  ।  4  5  6  7  8  9

 1988-89  4  1796  न  ता  1  621  36  56289

 1989-90  7  2068  _-  ना  1  621  35  55769

 1990-91  7  2922  न  न  500  33  56207

 1991-92  7  2430  _  _  1  500  31  55008

 )

 वर्ष  हरियाणा  कर्नाटक  केरल  मध्य  प्रदेश

 बंद  भिले  कामगार  बंद  मिलें  कामगार  बंद  मिले  कामगार  बंद  भिले कामगार

 1981-82  1  1415  न  ना+  7  4144  2  8641

 1982-83 1  5026  3254  न  _  न

 1983-84  2  5292  न+  न  ॥  1701  2  2636

 1984-85  2  5292  3304  1  265  कन-+  न

 1986-86  2  5292  2  3928.  --  _  --  _-

 1986-87  2  5292  5  5626  1  537  3  5813

 1987-68  2  5056  10  7572  3  1862  3  5813

 1988-89  3  6296  12  13773  5  2832  3  5813

 1989-90  2  5056  10  6302  |  1015  2  2636

 1990-91  2  5292  8  6757  674  2  2636

 1991-92  2  5292  9  6907  1  337  2  2636

 वर्ष  महाराष्ट्र  उड़ीशा  राजस्थान  तमिलनाडु

 बन्द  मिले  कामगार  बंद  मिले  कामगार  बंद  मिलें  कामगार  बंद  मिले  कामगार

 2  3  4  5  6  7.  8  9

 1981-82  26  119024  ||  320  न  ना+  9  6731

 1982-83  3  6004  2.  3245  1  82  8.  2545

 1983-84  4  10471  2  3245  3  2815  10  10560

 1984-85  8  18256  3  4805  4  6247  3990

 1985-86  10  19765  —  न्+  5  6669  23  8५20

 1986-87  11  21605  --  तू  5  5177  23  10851
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 1  2  3  4

 1987-88  13  26654  —

 1988-89  15  39293  +-

 1989-90  18  36985  --

 1990-91  13  317022  —

 1991-92  है|  21837  +-

 यर्ष  उत्तर  प्रदेश  प०  बंगाल

 बंद  कामगार  बंद  कामगार  बंद  कामगार

 मिले  मिलें

 1981-82  2  2540  3  10743

 1982-83  1  2276  1  1136

 1983-84  2  4046  4.  4722

 1984-85  5  4  5456  7  16844

 1985-86  4  6500  4.  6193

 1986-87  4  6500  4  11480

 1987-88  7  9313  10  23428

 1988-89  8  21588  8  21030

 1989-90  7  12088  6  13141

 1990-91  7  16085  7  17995

 1991-92  8  17585  9  17385

 खसिखित  उत्तर

 पांडिचेरी  योग

 कामगार  बंद  कामगार
 मिलें

 न  58  161868
 न  27  39691

 6860  48  82818

 6860  70  107284

 6860  72  95226

 4557  90  127039
 --  133  1€0903
 —  142  185855
 “7  121  158380
 —  5  105  161290
 —  107  157522

 बरद  कपड़ा  सिलों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  लाइसेंसों  में  रियायते

 402.  श्री  काशीराभ  राणा  :  क्‍या  बस्तर  सरदो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  बन्द  कपड़ा  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  लाइससों
 में  रियायते  देने  हेतु  मारतीय  रिजवं  बैंक  को  कोई  प्रस्ताव  मेजा  मौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इस  संबंध
 में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शोक  :  और  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रल  दी  जाएगी  ।
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 बल्च  असिक  पुनर्थास  कोष  योजना

 403.  भरी  काक्षीराम  राणा  :  क्‍या  वस्त्र  मरशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वस्त्र  श्रमिक  पुनर्वास  कोष  योजना  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं  और  इस  योजना
 में  क्या  राहत  दी  जा  रही

 क्‍या  यह  योजना  गुजरात  में  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  सफल  रही
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मन्त्ालय  के  राज्य  सम्त्री  प्रशोक  :  ऐसे  वस्त्र  एकक  जो

 6  1985  को  अथवा  इसके  १७चात्‌  बन्द  हुए  तथा  जिनका  पंजीकरण  वस्त्र  आयुक्त  या  उच्चोग

 एण्ड  1951  के  अन्तगंत  किया  गया  उनके  स्थाई  रूप  से  बन्द  होने
 के  फलस्व॒रूप  बेरोजगार  हुए  कामगारों  को  अन्तरिम  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  वस्त्र  कामगार

 पुनर्वासन  निधि  की  स्थापना  की  गई  है  ।  योजना  में  अधीन  सहायता  टेपरिंग  आधार  पर  केवल

 3  बर्षों  के  लिए  उपलब्ध  है  जिसमें  से एकक  के  बन्द  होने  के  पहले  वर्ष  में  बेतन  के  75  प्र  ०  श«०  के

 दूसरे  बष  में  50  प्र०  श०  ओर  तीसरे  वर्ष  में  वेतन  के  25  प्र०  श०  के  बराबर  राहुत
 मिलेगी  ।

 जी

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रधन  नहीं

 राष्ट्रीय  आयात  बेंक  हारा  गरीबों  को सकान  बमाने  के  ऋण  सुविधा

 404.  भरी  राजबीर  सिह  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गरीब  लोगों  को

 मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  सुविधा  प्रदान  करने  हेतु  राष्ट्रीय  आवास  बंक  का  कोम-कोन  से  विशेष

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  शी  स्तरीय  वित्तीय  संस्था  होने  के

 कारण  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  का  एक  मुख्य  कार्य  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  को  आवास  क्त्त
 शी्ष  सहकारी  आवास  वित्त  समितियों  आदि  जैसी  प्राथमिक  ऋणदात्री  संस्थाओं  को

 पुनवित्त  सहायता  प्रदान  करता  है  |  बैंक  की  पुनर्वित्त  योजना  को  इस  प्रकार  लेकार  किया  गया  है
 कि  यह  समाज  के  अपेक्षाकृत  कमजोर  वर्गों  के  लिए  स्वनिर्भित  भुकाव  इसके  साथ  ही  राष्ट्रीय
 आवास  बैंक  की  पुनवित्त  योजनाओं  में  निर्धारत  किया  गया  है  कि  40  वर्ग  मीटर  तक  के  मकान
 का  निर्माण  करने  के  लिए  प्राथमिक  ऋणदात्री  संस्थाओो  द्वारा  संवितरित  2  लाख  रुपए  तक  के

 सभी  ऋण  राष्ट्रीय  आवास  बंक  द्वारा  पूरी  तरह  से  पुनवित्त  पोषत  40  वर्गंमीटर  से  अधिक
 क्षेत्र  लेकिन  1.50  लाख  रुपए  से  अनधिक  लागत  के  मामले  में  एक  लाख  रुपये  तक  की  पुनवित्त
 सहायता  उपलब्ध  है  ।  इनके  अतिरिक्त  संवितरित  ऋण  राष्ट्रीय  आबास  बेक  द्वारा  पुनवित्त  पोचितਂ

 नहीं  है  ।

 इश्ली  प्रकार  मूमि  विकास  और  आश्रय  परियोजनाभों  के  अन्तरगंत  आने  वाली
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 योजनाओों  के  लिए  पु्मावत्त  पोषण  के  मामले  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  निरभित  आवासों
 के  75  प्रतिशत  आवास  40  वर्ग  प्रीटर  से  अधिक  आकार  के  नहीं  होने  चाहिए  ओर  क्षिसी  भी
 आवास  का  क्षेत्र  120  वर्ग  मीटर  से  अधिक  नहीं  होमा  गंदी  बस्तियों  में  रहने  बालों  के

 पुनर्वास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  वास्ते  राष्ट्रीय  आवास  बेक  ने  मध्य  प्रदेश  और

 महाराष्ट्र  सरकारों  के  साथ  समभौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  राष्ट्रीय  आवास  बेक  की

 गृह  ऋण  खाता  योजना  के  अन्तगंत  न्यूनतम  अंशदान  को  कम-से-ऋम  30  रुपए  प्रति  माह  रखा
 गया  है  ।

 बेंक  कर्मचारियों  हारा  सांकेतिक  हड़ताल

 405.  भ्री  राजबीर  सिह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकुत  बेंकों  के  कर्मंचारी  कितने  दिन
 सकितिक  हड़ताल  पर  रहे  तथा  उन  बेकों  के  नाम  क्या  हैं  और  इसके  कया  कारण  और

 ऐसी  हड़तालों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  उपाय  किए
 गए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलबीर  :  भारतीय  बैंक  संध  के  अनुसार
 पिछले  12  महीनों  में  बं  किंग  उद्योग  के  कर्मचारियों  द्वारा  पूरे  उद्योग  में  अखिन  भारतीय  स्तर  पर
 किसी  हडताल  की  सूचना  नहीं  मिली  अलग-अलग  बैंकों  में  अधिकारियों/वर्कमेन  ने
 स्थानीय  मुद्दों  पर  विभिन्‍न  तारीखों  में  सांकेतिक  हड़ताल  की  हैं  ।

 )  चूंकि  हड़ताल  आदि  यूनियनों/संघों  द्वारा  की  जाती  इसलिए  केवल  सरकार  ही
 इन्हें  रोक  नहीं  सकती  |  भारतीय  बैंक  संघ/प्रबन्धन|श्रम,  प्राधिकारियों  द्वारा  हड़ताक्षों
 को  रोकने  के  लिए  यूनियनों  के  साथ  सामान्यतः  सुलह/बातचीत  के  प्रयास  किए  जाते

 कृषि  क्षेत्र  क ेलिए  ऋण  बरें

 406,  भी  श्रीबहलम  पा»णिश्रही  :  कया  विस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  घोषित  की  गई  छण  मीति  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  ऋण  दरों  में  वृद्धि  कवि  क्षेत्र  पर  मी  लागू
 यदि  तो  किस  सीमा

 क्या  कृषि  क्षेत्र
 क ेलिए  ऋण  दरों  में  वृद्धि  रिजयं  बंक  कूषि  समिति  द्वारा  सुझायी

 गयी  दरों  का  उल्लंघन  करती  और

 (8)  यदि  तो  कवि  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  दरों  में  इस  वृद्धि  के  कारण  क्या

 वित्त  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  भारतीय  रिजवयं  बेक  ते
 8  खक्तूब  1991  का  विसोय  कब  1991-92  के  उत्तराध  के  लिए  ऋण  नीति  की  घोषणा  की  थी  ।
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 ऋण  नीति  में  मारतीय  रिजवं  बँक  द्वारा  किए  गए  मुख्य  संशोधनों  में  बंक  दर  में  एक  प्रतिशत

 प्वाइंट  की  उधार  ब्याज  दरों  में  1.5  प्रतिशत  प्वाइंट  की  अल्पावधि  जमा  दरों  में
 निर्यात  ऋण  ब्याज  दर  में  निर्यात  पुनवित्त  का  उदारीक-ण  भौर  नकद  माजिन

 कतिपय  पुन्थित्त  सुविधाओं  को  वापिस  लेना  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  साथ  बंक  की  नकद
 बकाया  पर  ब्याज  दर  में  कटौती  शामिल  थे  ।

 से  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  उधार  ब्याज  दरों  में  9  1991
 से  स्पाट  रूप  से  1.5  प्रतिशत  प्वाइंट  की  वृद्धि  कर  दी  गई  भव  उधार  ब्याज  दरें  अब  तक
 की  10.0%  से  18.5%  की  तुलना  में  11.5%  से  20.0%  उधार
 ब्याज  दर  ढांचा  कृषि  क्षेत्र  से  संबद्ध  व्यक्तियों  सहित  सभी  बेंक  उधा  रकर्ताओं  पर  लागू  है  और  दर
 में  रियायत  ऋणों  के  आकार  से  जुड़ी  है  ।  लघु  उद्योगों  औद  दो  बाहनों  तक  के

 ट्रांस्पोटं  आपरेटरों  के  सावधि  ऋणों  पर  ब्याज  की  दरों  में  25,000  रुपए  और  2  लाख  रुपए  तक
 के  बीच  के  ऋणों  पर  ब्याज  बी  दरों  में  केवल  एक  प्रतिशत  प्वाइंट  की  वृद्धि  की  गई  इन  क्षेत्रों
 के  2  लाख  रुपए  के  सावधि  ऋण  9  1991  से  पूर्व  की  14  प्रतिशत  की  दर  के  स्थान  पर
 15.0  प्रतिशत  निर्धारित  की  गई  इस  प्रकार  इन  क्षेत्रों  के  सावधि  ऋणों  पर
 कर्ताओं  की  सामान्‍य  श्रेणी  की  अपेक्षा  ब्याज  की  रियायती  दरें  ली  जाती

 हथकरधा  ओर  बिद्यंतकरधा  उद्योगों  के  अभिकों  के  लिए  पुनर्वात  कोष

 407.  श्री  धर्मण्णा  सॉड्य्या  साइुल  :  कया  बस्त्र  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपड़ा  श्रमिक  पुनर्वास  कोष  योजना  के  अन्तगंत  हथकरधा  और  विद्युतकरघा
 उद्योगों  क ेलिए  दी  गई  धनराष्णि  का  ब्यौरा  कया

 वर्ष  1990-91  तक  कितने  हथकरघा  और  विद्युतकरघा  उद्योग  रुग्ण  घोषित  लिए
 गए  और  उबत  योजना  के  अन्तगंत  श[|मिल  किए  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  हुथकरघा  और  विद्युतकरघा  उद्योगों  सहित  राज्यवार  कितने
 कपड़ा  एककों  से  सम्बन्धित  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  हैं  और  उनकी  वतंमान  स्थिति  क्या

 जस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  सरत्री  अशोक  :  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन
 निधि  योजना  में  हथकरधा  और  विद्युतकरधघा  क्षेत्र  क ेकामगार  शामिल  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  निधि
 संगठित  मिल  क्षेत्र  के  कामगारों  के  लिए  हैं  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती

 थी  और  सक्‍लत  का  निर्यात

 408  श्री  धर्मण्णा  मोडय्या  साबुल  :  क्या  वाणिक्ष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  धी  ओर  मक्खन  का  वषंवार  कितनी-कितनी  मात्रा  में  और
 किम-किन  देशों  को  निर्यात  किया

 क्या  घरेलू  बाजार  में  इन  मदों
 की  कमी  और  हाल  के  महीनों  में  इनके  मूल्य  में  तेजी
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 से  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  इन्हें  घरेलू  खपत  के  लिए  उपलब्ध  कराने

 हेतु  इत  वस्तुओं  का  निर्यात  बन्द  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  कृषि
 भौर  परिष्कृत  खाद  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पिछले
 तीन  बर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  घी  और  मक्खन  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :--

 |
 1988-89  313  मी०  टन

 1989-90  174  मी०  टन

 1990-91  146  मी ०  टन

 ये  मर्दे  मुख्य  रूप  से  संयुक्त  अरब  भोमान  और  मलेशिया  को
 निर्यात  की  जाती

 और  उपयुक्त  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होगा  कि  इन  मदों  की  केवल  थोड़ी  मात्रा  का
 निर्यात  करने  की  ही  अनुमति  दी  जाती  इस  थोड़े  से  निर्यात  से  घरेलू  सप्लाई  में  कोई  समस्या
 उत्पन्न  नहीं  होती  दूसरी  ओर  इनके  उत्पाद  बाजार  विकास  और  ब्रांडों  की  स्थापना
 आदि  जैसे  सकारात्मक  पहलू  जिनके  परिणामस्वरूप  भविष्य  में  अधिक  मात्रा  का  निर्यात  हो
 सकेगा  जो  ऐसे  निर्यात  करने  के  लिए  देय  की  क्षमता  पर  निमंर  इसलिए  सरकार  का  इन
 निर्यातों  को  रोकने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आधिक  सम्माबनाएं

 409.  क्री  समत  कुमार  मंडल  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  डेवेलपिग  दृकोनमीजਂ  नामक  श्ीष॑क  से  विषय
 बेंक  रिपोर्ट  की  ओर  गया  है  जिममें  यह  इंगित  किया  गया  है  कि  मारत  का  विकास  और  नीतियां
 परिवतंन  की  हालत  में  हैं  और  इसकी  आथिक  सम्भावनाएं  संसाधन  प्रयोग  को  क्षप्रता  के  सुधार
 पर  निमंर

 यदि  तो  सरकार  इस  स्थिति  से  निपटने  कै  लिए  क्या  कदम  उठा  रहो  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिए  गए  भारी  ऋण  को  चुकाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेइबर  :  हां  ।

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  औद्योगिक  व्यापार  साबंजनिक  क्षेत्र  के
 उद्यमों  ओर  वित्तोय  क्षेत्रों  में  बहुत-स  आमूल  सुधारों  की  घोषणा  को  गई

 ऋण  की  वापसी  अदायग  मुख्यतः  देदा  के  निर्यातों  तथा  अवुध्य  आय  में  से  की  जाती
 सरकार  ने  निर्यात  को  बढ़ाबा  देने  और  अदुद्य  आय  में  वृद्धि  करने  तथा  यह  सुनिदिचत  करने

 के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  कि  विदेशों  वित्तपोषण  पर  हमारी  निभंरता  उत्तरोत्तर  कम  होती
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 रिनुअल  फंडਂ  के  लिए  विध्व  बेंक  से ऋण

 410.  भरी  पृथ्वीराज  डो०  चथ्हाण  :  क्या  वित्त  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विष्व  बैंक  ने  रिनुअल  फंडਂ  के  लिए  उदार  शर्तों  पर  6000  लाख  डालर

 का  ऋण  देने  वी  पेशकश  की  है  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  रुए्ण  एककों  के  बंद  होने  की  आशंका

 है  उनके  श्रमिकों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  और

 यदि  तो  उक्त  ऋण  किन-किन  शर्तों  पर  प्रदान  किया  जाएगा  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  ओर  नेशनल  रिनुअल
 फंड  को  दिए  जाने  के  लिए  विश्व  बेंक  की  वित्तीय  सहायता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  विदव  बेंक
 के  शिष्टमण्डल  द्वारा  1991  में  भारत  का  दोरा  किए  जाने  की  संमावना  इससे
 सम्बन्धित  ब्यौरे  आदि  शिष्टमण्डल  की  यात्रा  के  दौरान  और  उसके  बाद  ही  तंयार  किए

 अनिवासी  मारतोयों  के  लिए  मुम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  में  विशेष  कक्ष

 411.  भ्रो  पृथ्वीराज  डो०  क्‍या  वित्त  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  में  निवेश  करने  वाले  अनिवासी  भारतीयों  की  समस्याओं  से
 निपटने  के  लिए  मुम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  में  एक  विशेष  कक्ष  खोलने  का  निर्णय  लिया

 क्‍या  इस  प्रकार  के  कक्ष  अन्य  स्टाक  एक्सचेंजों  में  भी  खोले  जाएंगे  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  कक्षों  की  कार्यप्रणाली  क्या  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेइवर  :  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज  के

 मौजूदा  निवेशक  सेवा  स्कन्ध  के  अन्तगंत  एक  अनिवासी  भारताय  अनुभाग  एक्सचेंज  द्वारा  हाल  ही
 में  ज्ञोला  गया  है  जो  भारतीय  निगमित  प्रतिमूतियों  में  अनिवासी  मारतीय  निवेशकों  द्वारा  किए
 गए  निवेध्ों  के  संबंध  में  सामना  की  जा  रही  समस्याओं  की  देख-रेख  करेगा  तथा  निवेश  की
 प्रक्रियाओं  को  भी  स्पष्ट  ऐसे  अनिवासी  भारतीय  अनुभाग  को  खोलने  का  निर्णय  उक्त
 एक्सचेंज  द्वारा  लिया  गया  था  न  कि  सरकार

 )  इस  मामले  में  निर्णय  अन्य  स्टाक  एक्सचेंजों  ने  लेना

 और  उपरोक्त  उत्तर  )  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रधन  उत्परन  नहीं  होता

 पोड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  में  संनिक  स्कूलों  का  लोला  जाना

 412.  भरी  भुवन  चर  खंडरी  ।  वया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेदा  के  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  में  सैनिक  स्कूलों
 की  स्थापता  करने  का  कोई  विचार  ओर
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 रक्षा  सनी  दरद  :  सेनक  स्कूल  की  स्थापना  किसी  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  के  विशेष  अनुरोध  पर  की  जाती  क्योंकि  सेनिक  स्कूल  का  सारा

 पूंजीगत  ब्यय  तथा  आवर्ती  व्यय  का  एक  बड़ा  भाग  उन्हीं  के  द्वारा  वहन  किया  जाना  होता
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पौड़ी-गढ़वाल  या  चमोली  जिलों  में  सैनिक  स्कूल  खोले  जाने  के  बारे  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेशा  के  पौड़ी  और  चमोली  जिलों  में  बंक  शाखाएं  खोलना

 413.  श्री  भूवन  चग्द्र  संड्री  :  कया  थिस  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  और  चमोली  जिलों  में  मारतीय  स्टेट  बैंक  सहित  राष्ट्रीयकृत
 बेकों  की  शाखाएं  लोले  जाने  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 किन-किन  स्थानों  के

 )  क्‍या  मारतीय  रिजवं  बंक  ने  दस  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  के  लिए  संबंधित  बेंकों
 को  लाइसेंस  जारी  कर  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विश  मनम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  दलबीर  :  से  भारतीय  रिजबं  बंक
 की  शाखा  खोलने  की  बतंमान  (1950-95)  नीति  के  भम्तगंत  भारतीय  रिजर्व  बंक  को  सरकारी
 क्षेत्र  क ेबेकों  से  चमोली  जिले  के  गोपेश्वर  और  पोर्डी  गढ़वाल  जिले  के  लेण्डस  डाऊन  और  कोटद्वार
 अधं-शहरी  केन्द्रों  पर  शाखाएं  खोलने  के  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  |  इन  केन्द्रों  क ेआाबंटन  को  मारतीय
 रिजवं  बेंष  द्वारा  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  |  ग्रामीण  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  आवध्यक  विवरण  सहित
 प्रत्येक  जिले  में  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  उस  जिले  के  अग्रणी  बेंक  को  दी  जानी  होती
 अग्रणी  सभी  बेंकों  से  प्राप्त  सूचियों  का  समेकन  करने  के  बाद  उसे  सिफारिश  हेतु  तथा  सम्बन्धित
 राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास  मेजने  के  बस्ते  उसे  बिना  कलेक्टर  को

 प्रस्तुत  करता  भारतीय  रिजर्व  बेक  को  पोड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  के  लिए  प्रामीण
 केन्द्रों  के  बारे  में  आवेदन  अर्मी  प्राप्त  नहीं  हुए  भारतीय  रिजवं  बंक  को  जब  आवेदन  प्राप्त
 होंगे  तो  यह  नीति  के  मानदण्डो  के  अनुसार  गुण-ब-दोष  के  आघार  पर  उन  पर  विचार

 उत्तर  प्रदेश  में  गोपेश्वर  और  नरेन्द्रनगर  में  संसिक  मर्तो  केश  खोलना

 414.  भी  भुबन  चस्र  कया  रक्षा  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  जिले  में  लेसडाउन  में  स्थित  सेना  भर्ती  केन्द्र  समूचे
 क्षेत्र  की  मर्ती  भावध्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  गोपेश्वर  और  नरेन्‍्द्रनगर  में
 एक-एक  भर्ती  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रक्षा  स्त्री  हरद  :  हां  ।

 और  ऊपर  को  देखते  गोपेश्वर  या  नरेन्द्रनगगर  से  भरती  कार्यालय
 झोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंक  को  शालाएं  खोलना

 415.  भ्री  भुवस  चर  लंड्रो  :  क्या  वस्त्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  मण्डल  के  टिहरी  और  उत्त  राकाशी
 जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  की  जिलेवार  कुल  कितनी  शाखाएं

 क्‍या  हन  जिलों  में  कुछ  अन्य  स्थानों  में  भी  उक्त  प्रामीण  बेंक  की  शाखाएं  खोलने  के
 संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यवि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  और  वहां  ग्रामीण  बेंक  की  शाखाएं  कब  तक  खोली
 जायेंगी  ?

 वित्त  समत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  बलवीर  :  उत्तर  प्रदेश  के

 टिहरी  तथा  उत्तरकाशी  जिलों  में  30-6-91  की  स्थिति  के  अनुसार )  क्षेत्रीय
 प्रामीण  बैंकों  की  दाखाओं  की  जिला-वार  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 जिले  शालाओं  को  संस्या

 पौड़ी  गढ़वाल  37

 चमोली  14

 देहरादून  14

 टिहरी  गढ़वाल  24

 उत्तर  काशी  5

 (@)  भौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  के लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  वतंमान
 मीति  के  अन्तरगंत  प्रत्येक  जिले  में  पहचाने  गए  केन्द्रों  की  सूची  आवध्यक  विवरणों  के  साथ  उस
 जिले  के  अग्रणी  बंक  को  देनी  होती  अग्रणी  बेंब  सभी  से  प्राप्त  सूची  को  समेकित  करने  के
 बाद  जिला  कलक्टर  वो  उसकी  सिफारिश  के  लिए  और  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  उसे
 भारतीय  रिजर्व  बंक  को  प्रेषित  करने  लिए  मेज  देता  है  ।  शाखा  लाइसेप्तिग  नीति  (1990-95)

 के  अन्तगंत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  समेत  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  को  शाखाएं  खोलने  का  का्यं  एक
 सतत  प्रक्रिया  यह  बताना  सम्मव  नहीं  है  कि  इत  जिलों  में  कितनी  शाक्षाएं  लोली

 जाएंगी  ।
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 बोफोर्स  मासले  को  जांच

 416.  भो  चित्त  बसु  :

 करी  आमन्द  रत्त  सौर  :
 भी  रास  विसास  पासवान  :
 भरो  लोक  माय  चोधरो  :

 क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 बोफोस  मामले  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  जिसको  स्विटजरलंड  और  मारत  में
 जांच  की  जा  रही  ओर

 )  जांच  की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  विशेष  कदम  उठाए

 रक्षा  मरत्री  दारद  :  केन्द्रीय  अस्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  बोफोस  मामले  को
 भारत  में  तथा  विदेश  में  सक्रिय  रूप  से  जांच  की  जा  रही

 बोफोर्स  मामले  में  दायर  की  गयी  कुछ  याचिकाओं  के  संबंध  में  भारत  के  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  का  सारांश  और  उसकी  प्रतिलिपि  स्विस  अधिकारियों  को  तत्काल  भेज  दी
 गई  ठिल्‍ली  उच्च  ध्यायालय  तथा  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  हाल  ही  में  दायर  को  गयी
 याचिक्ाओं  पर  भी  केन्द्रीय  अन्वेबण  ब्यूरो  द्वारा  कानून  संभ्मत  समुक्लि  का  रंबाई  की  जा  रही

 हल्दिया  पेड्रोश्शाथन  कॉम्पलेक्स को  धन  देने  के  लिए  एशिया
 बिकास  बेंक  झोर  अस्तर|ध्ट्रीय  घिस  निगम  से  ऋण  लेगा

 417.  भरी  जित्त  बसु  ।

 क्री  अमर  राय  प्रधान  :

 क्या  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पष्दिचम  बंगाल  में  हल्दिया  पेट्रोरसायन  कॉम्पलेक्स  को  धन  दैने  के

 लिए  एछिया  विकास  बंक  ओर  अन्तरष्ट्रीय  वित्त  निगम  से  ऋण  लेने  के  लिए  कोई  विशेष  कंदम
 उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कया  हल्दियां  परियोजना  के  लिए  अन्य  ल्ोतों  से आवध्यक  मुद्रा  प्राप्त  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  रामेदबर  :  जी  एशियाई  विकास
 बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  िगम  से  पष्िचम  बंगाल  में  हल्दिया  पेट्रोके  मिकल  कॉम्प्लेक्स  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 )  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  और  एशियाई  विकास  बेंक--दोनों --  के  उत्तर  की  प्रतोक्षा
 की  जा  रही
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 जी

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 ऋण  माफो  पोचनाएं

 418.  भी  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  वित्त  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  1990  के  अन्तगंत  अभी  तक  बिभिन्‍न  बेंकों
 द्वारा  माफ  किए  गये  ऋण  की  राज्यवार  राशि  कितनी

 इस  योजना  के  अन्तगंत  बेंकों  को  अमी  तक  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  तथा
 दी  गयी  और

 बाकी  घनराधि  कब  तक  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  समत्तो  दलबीर  11-11-1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  सहकारी  बेकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कृषि  तथा
 ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तगंत  कुल  7711  करोड़  रुपए  की  ऋण  राहत  सहायता
 उपलब्ध  करायी  गई  इसका  राज्य-बार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  योजना  के  अन्तर्गत  1,156
 करोड़  रुपए  मंजूर  तथा  संवितरित  किये  गए  इसके  अतिरिक्त  सहकारी  बैंकों  को  केर्द्र  सरकार
 से  अनुदान  के  रूप  में  1266  करोड़  रुपए  मंजूर  तथा  जारी  किये  गए  हैं  झ्लोर  राष्ट्रीय  कृषि  तथा
 प्रामीण  विकास  बेंक  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  1289  करोड़  रुपए  के  ऋण  प्रदान

 किए  गये

 आशा  की  जाती  है  कि  बाकी  रकम  चालू  तथा  अगले  वित्त  बर्ष  में  दे  दी
 विवरण

 बिलाक  11-11-91  की  स्थिति  के  अनुसार  कृषि  तथा  प्रामीण  ऋण  राहुत
 1990  के  अस्तर्गंत  उपलब्ध  कराई  गई  ऋण  राहुत  राशि  का

 राश्य-बार  ददानि  बाला  विवरण

 रुपए  )

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  राध्षि
 जे  $$  1 2 3  9

 2 3 आंध्र प्रदेश 2. अरुणाचल प्रदेश 3, असम
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 1  2  3

 4.  बिहार  81,975

 5.  गोवा  440

 6.  गुजरात  49,942

 7.  हरियाणा  23,242

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5,572

 9.  जम्मू  व  कए्मीर  838

 10.  कर्नाटक  48,994

 11.  केरल  16,052

 12.  मध्य  प्र  देश  47,178

 13.  महाराष्ट्र  77.482

 14.  मणिपुर  1,294

 15.  मेधालय  1,677

 16.  मिजोरम  265

 17.  नागालैंड  1,034

 18.  छड़ीसा  38,556

 19.  पंजाब  19,307

 20.  राजस्थान  56,213

 21.  सिक्किम  268

 22.  तमिलनाडु  53,232

 23.  त्रिपुरा  2,414

 24.  उत्तर  प्रदेश  1,04,433

 25.  पश्चिम  बंगाल  37,441

 26.  चंडीगढ़  1,007

 27.  दादरा  और  नागर  हवेली  33

 28.  दमन  और  द्वीव  11

 29.  दिल्‍ली  436

 30.  लक्षद्वीप  3

 31.  पांडिचरी  1,065

 32.  अंडमान  और  निकोआर  द्वीप  समूह  104

 जोड़  7,71,126
 ललली  लभीआल
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 स्टॉक  एक्सचेलों  में  उप-दलालों  का  पंजोकरण

 419.  भी  अर्धुन  सिह  यादव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  सस्‍्टाक  एक्सचेंजों  ने उप-दलालों  के  पंजीकरण  की  कोई  योजना  लागू
 की

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 अब  तक  राज्य-वार  कितने  उप-दलालों  को  पंजीकृत  किया  गया  ओर

 कया  उप-दलालों  के  पंजीकरण  के  मामले  में  बेरोजगार  स्‍्मातकों  को  वरीयता  दी
 गयी  है  ?

 बिस  लंभालय  में  राज्य  संत्री  राभेदवर  सरकार  ने  हाल  ही  में  स्टाक

 एक्सचेंजों  से कहा  है  कि  वे  उप-दलालों  के  पंजीकरण  के  लिए  एक  योजता  आरम्म  करें  ।

 इस  योजना  की  मुश्य  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  समा-पटल  पर  रक्ष  जायेगी  ।

 उप-दलालों  का  पंजीकरण  स्‍्टाक  एक्सचेंजों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  योग्यताओं
 के  अनुसार  किया

 विवरण

 उप-दलालों  के  पंजोकरण  से  सम्बद्ध  घोजता  को  मुर्य  विशेषताएं

 (i)  उप-दलालों  के  पंजीकरण  के  लिए  स्टाक  एक्सचेंज  निम्नलिक्षित  वापसी  योग्य  छुल्क
 लगाएगा  :

 बम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  :  10,000  र०

 :  5,000  रु०
 कोचीन  स्टॉक  एक्सचेंज

 अन्य  एक्सचेंज  3,000  ₹७

 (४)  यदि  उप-दलाल  सस्‍्टाक  एक्सचेंज  के  किसी  उप-नियम  और  विनियमों  का
 उल्लंघन  अथवा  टाल-मटोल  करता  पाया  जाता  है  तो  स्टॉक  एक्सचेंब  उस  उप-दलाल
 का  पंजीकरण  रह  कर

 (in)  कोई  भी  पंजीकृत  उप.दलाल  स्टॉक  एक्सचेंज  के  एकाधिक  सदस्य  द्वारा  परिच्रालित

 नहीं  होगा  ।

 (iv)  उप-दलाल  से  यह  अपेक्षा  की  जाएबी  कि  वह  लेखा  पुस्तक  और  दस्तावेज  यथा
 लेन-देन  का  प्राहकों  का  रोकड़  बेंक  पास  बुक  ओर

 बेज  रजिस्टर  रखे  ।
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 (५)  योग्यताएं  :

 उसकी  आयु  21  वर्ष  स ेकम  न  हो  ।

 उसे  घोलेबाजी  अथवा  बेईमानी  से  सम्बद्ध  अपराध  में  दोषी  करार  न  किया
 गया

 उसे  किसी  अस्य  स्टाक  एक्सचेंज  द्वारा  किसी  भी  समय  निकाला  अथवा

 चूककर्ता  घोषित  न  किया  गया  हो  ।

 उससे  कम  से  कम  कक्षा  के  स्तर  की  अथवा  इसके  समकक्ष  परीक्षा  उत्तीर्ण
 की  हो  |  मौजूदा  उप-दलालों  के  सम्बन्ध  में  शल्लिक  योग्यता  में  छूट  स्टाक

 चैंजों  द्वारा  योग्यता  के  आधार  पर  मारतीय  प्रतिमृति  ०वं  एक्सचेंज  बोड़  में

 सूचित  करते  हुए  दी  जाएगी  ।

 (5)  आवेदक  को  दो  ऐसे  व्यक्तियों  का  उल्लेख  करना  होगा  जिसमें  से  एक  व्यक्ति

 अनुसूचित  बैंक  का  प्रबन्धक  हो  और  उस  बेंक  में  आवेदक  का  खाता  हो  ।

 अवहिष्ट  अज्ञक  का  निर्यात

 420.  भीसतो  सावना  लिखलिया  :

 कुमारी  दोपिका  चिललिया  :

 क्या  थाणिए्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निजी  क्षेत्रों  की  खनिज  निर्यात  कंपनियों  ने  अवश्षिष्ट  अश्रक  को  बाजार  में
 जमाने  के  लिए  हसके  निर्यात  को  गेर  सारणीबद्ध  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन
 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बानिक्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  और
 अभ्रक  उद्योग  से  इस  अनुरोध  के  साथ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  अश्रक  छीलन  का

 सारणीयन  समाप्त  कर  दिया

 सरकार  ने  अभ्रक  छीलन  से  सम्बन्धित  निर्यात  नीति  की  समीक्षा  की  है  ओर  ऐसा
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  अम्रक  छीलन  से  संबंधित  मौजुदा  निर्यात  नीति  को  जारी  रला
 जाए  ।

 गुजरात  में  जामनगर  धाहर  का  वर्ला  बढ़ाना

 421.  भी  चंग्रेह्  पटेल  :  क्‍या  बित्त  मनत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 गया  सरकार  को  विभिन्‍न  श्रमिक  संधों  और  अन्य  संगठनों  से  मकान  किराया  मत्ते

 हेतु  गुजरात  के  जामनगर  शहर  का  दर्जा  बढ़ाये  हेतु  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  जामनगर  हहर  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  की  मांग  को  कब  तक  स्वीकार

 किए  जाने  की  सम्भावना  और
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 देश्ष  ऐसे  ाहरों  की  संर्या  कितनी  है  जिनका  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  दर्जा  बढ़ाया  गया  है  ?

 बित्त  सरतज्ालय  में  राज्य  स  भ्री  झांतारान  :  हां  ।

 इस  मांग  पर  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  अस्तिभ  अनसंख्या-आंकड़े  प्राप्त

 होने  के  बाद  ही  निर्णय  लिमा

 राज्यवार  ध्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 रोज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  धाहंरों  कौ  संख्वी

 कल  .  अंडमान  और  निकोबार  द्ीपसभूह  |

 आध  प्रदेश  हैं

 अ्षसम  2

 .  बिहार  2

 .  चंडीगढ़

 .  गुजरात  6

 -  हरियाणा

 «  कनोटेक  3

 केरल  ४

 .  मध्य  प्रदेश

 «  महाराष्ट्र

 छ

 69०

 AKAN

 ७

 ७

 ७

 (९

 की
 33

 बन

 7

 3

 «  पंजाब  2

 13.  राजस्थान  7

 8

 5

 2

 हब्म  आन

 14,  तलिंलनाई

 15.  उत्तर  प्रदेश

 lo,  पंदिचम  बंगाल

 लोक  अ  बाखलें

 422.  भो  चंग्रेश  पटेल  :  क्या  ध्याथ  ओर  कम्पनो  काम  अर्न्ो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  ]  1991  से  3।  1991  को  अवधि  के  दौरान  देश  में  अनेक

 लोक  अदालतें  लगायी  गयी
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 यदि  तो  राज्य-वार  तथा  संघ-राज्य  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 )  इन  अदालतों  के  समक्ष  कितने  मामले  आए  तथा  कितने  मामलों  का  निएदारा  किया

 इन  लोक  श्षदालतों  को  लगाने  पर  क्‍या  खर्च  और

 (5)  वर्ष  1991  तथा  1992  के  दौरान  कितनी  लोक  अदालतें  लगाने  का  लक्ष्य  था  ?

 संसदोय  कार्य  प्लरत्रालय  में  राज्य  सरत्री  तथा  स्पाय  ओर  हम्पनों  कार्य  मसञभालय  में
 राध्य  सर्जरी  रंगराजन  :  ओर  उपलब्व  जानकारों  के
 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  ।  199]  और  31  199]  के  बीच

 830  शोक  अदालतें  आयीजित  की  गईं  |  एक  जिसमें  उसके  ब्योरे  दकश्षित  संलग्न  है  ।

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रश्ल  दी

 लोक  सुलह  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  विवादों  के  निपटारे  के  लिए  स्वेण्छिक
 प्रयास  य ेसमय-समय  पर  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाहु  बोडों  तथा  जिला  विधिक
 यता  समितियों  द्वारा  भायोजित  की  जा  रही  वष॑  1991  ओर  [992  के  दो  रान  देश  के  विशभिरत
 भागों  में  लोक  अदालतें  आयोजित  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  नियत  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 विधरण

 1  1991  से  31  1991  के  बीच  आयोजित  और
 सध  राज्य  क्षेत्रवार  )  लोक  अदालतों  को  दक्षित  करने  बाला  विवरण

 ०
 बमायोजित  लोक  अदालतों  को  संख्या क्रम  संक्दा  राज्य  राज्य  छेत्र  का  नाम

 2  3

 1.  शाप

 1...  आंध्र  प्रदेश  5

 2.  असम

 $.  गोवा  2

 108

 5.  हरियाणा  75

 6.  हिमाचल  प्रदेश  7

 7.  शम्मू-कब्मीर  1

 8.  कर्नाटक  53

 क्र  केरल  7
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 2  3
 प:पहतपफज--प्प्पथणएणए्शऊउफ़फोफपफचचक्‍न

 10,  मध्य  प्रदेश  57

 11.  मिजोरम  1

 12...  उड़ीसा  317

 13.  राजस्थान  10

 14.  तमिलनाडु  29

 15.  त्रिपुरा  2

 16.  उनच्नर  प्रदेश  146

 संघ  राज्यक्षेत्र

 17.  दिल्ली  2

 18.  पॉडिचेरी  1

 830
 िनन-न  जन

 डो०  एल०  एफ०  द्वारा  जमा  राहि  पर  ब्याज  का  भुगतान  म  किया  भाना

 423.  भ्री  मवन  लाल  खुराना  :  कया  स्थाय  ओर  कंपनी  कार्य  सग्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  199]  के  टाइम्सਂ  के  एक्शन  लाइन
 कालम  में  बल्ड  ऑफ  विजडमਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  अन्तगंत  पटना  जिला  मंच  ने  निर्णय
 दिया  है  कि  डी०  एल०  एफ०  असफल  आवेदनकर्ताओं  को  अनेक  महीनों  से  अपने  पास  रखी

 राशि  पर  ब्याज  का  भुगतान
 यदि  तो  क्या  डी०  एल०  एफ०  लिमिटेड  ने  इस  बीच  असफल  आवेदनकर्ताओं

 को  ब्याज  का  भुगतान  कर  दिया

 यदि  तो  सरकार  ने  सभी  आवेदनकर्ताओं  को  ब्याज  का  भुगतान  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 क्या  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  आयोग  ने  डी०  एल०  एफ०
 लिमिटेड  के  विरुद्ध  की  जा  रही  जांच  पूरी  कर  ली  और

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कषं  निकले  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  तथा  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मसत्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्रो  रंगराजन  :  )  जी  हां  ।

 मेंससं  डी०  एल०  एफ०  ग्रूनीवर्सल  लिमिटेड  ने  समी  असफल  आधेदकों  को  ब्याज
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 का  भुगतान  नहीं  किया  है  क्‍योंकि  उन्होंने  तक  दिया  है  कि  स्कीम  की  दार्तों  तथा  के
 अन्तगंत  उनको  इस  तरह  के  ब्याज  के  भुगतान  की  आवष्यकता  नही  थी  ।

 से  (8)  मैससे  डी०  एल०  एफ०  यूनीवर्सल  लिमिटेड  के  मामले  में  महानिदेशक  जांच

 एवं  पंजीकरण  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  22  199]  को  सुनवाई  के  लिए  एम०  आर०  टी०
 पी०  आयोग  के  समक्ष  आती  अधंन्याथिक  निकाय  होने  के  नाते  एम०  आर०  टी०  पी०  आयोग

 को  एम०  आर०  टी०  पी०  1969  के  उपबश्धों  के  अन्तग्गंत  आवध्यक  कार्यवाही  करते
 को  दाक्तियां  प्राप्त

 सहकारी  क्षेत्र  में  सूतो  लिलें

 424.  भी  हरिकेवल  प्रसाव  :
 शी  भोकांत  जैना  :

 क्या  बस्तर  सरजी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  राज्य-वार  सहकारी  क्षेत्र  में  कितनी  सूती  मिलें  चल  रही

 कया  बे  मिलें  हथकरधा  ओर  विद्युतकरधा  उद्योगों  को  मांग  को  पूरा  करपा
 रही

 क्‍या  सरकार  के  पास  बिहार  में  उत्तर  प्रदेश  में  देवरिया  और  बलिया  जिलों
 तथा  उड़ीसा  में  कटक  जिले  में  नई  मिलें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  अवधि  में  ऐसी  कितनी  मिले
 स्थापित  की  जाएंगी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अक्ोक  :  संलग्न  विवरण  के  अलुसार
 मिलों  की  संख्या  120

 सहकारिता  क्षेत्र  की  मिलों  के अलावा  हथकरघा  तथा  विद्युतकरघा  उद्योग  को  मांग
 अन्य  क्षेत्रों  यथा  निजी  और  सावंजनिक  क्षेत्र  की  मिलों  भादि  द्वारा  भी  पूरी  की  जाती

 बिहार  के  रांची  अथवा  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  अथवा  उड़ीसा  के  कटक
 जिले  में  सहकारिता  क्षेत्र  में  नई  मिलें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  लंबित

 नहीं  है  ।
 प्रद्न  महीं  उठता  ।

 विवरण

 30  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  सहकारिता  क्षेत्र  में  सूती/मानव  निभित

 फाइबर  वस्त्र  मिलों  तथा  फैब्रिक्स  बुनाई  एककों  की  राज्य-वार  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 राज्य  सहका  रिता  मिलों  की  संख्या

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  9

 असम
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 1  2
 __

 दिह्ठार  3

 गुजरात  5

 हरियाणा  1

 कर्नाटक  8

 केरल  4

 मध्य  प्रदेश  3

 महाराष्ट्र  35

 उड़ीसा  10

 पंभाव  6

 राजस्थान  3

 तमिलनाडु  19

 उत्तर  प्रदेश  11

 परदिच्षम  बंगाल  1

 पॉडिचेरी  1

 योग  120...
 वननननान  मनन  पनमाम

 काला  धन  लिकालने  के  लिए  र।स्ट्रीय  भाषात  बंक  योजना

 425.  भरी  एम०  ही  चम्प्रशेखर  भूति  :
 करी  जी०  शीमियास  प्रसाद  :
 को  चित  बसु  :
 शी  असर  राय  प्रधान  :
 शो  अरबिव  जिलेदी  :

 कुमारी  दीपिका

 क्या  जिस  समद्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  काला  धन  निकालने  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक
 योजना  शुरू  की

 314

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  योजना  पर  जनता  की  प्रतिक्रिया  आज  तक  संतोषजनक  रही
 यदि  तो  योजना  में  क्या  परिवर्तन  करने  का  विचार
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 )  इस  योजना  के  अन्तगंत  आज  तक  कितना  काला  घन  निकाला  जा  चुका

 सरक।र  का  पूरा  काला  घन  निकालने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विभार
 कि  न्च्क

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबोर  हां  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  ने  काला  घन  निकालने  के  लिए  दिनांक  ]  1991
 को  आबास  बेंक  99।”  के  नाम  एक  योजना  शुरू
 की

 अधिसूचित  योजना  के  कोई  भी  व्यक्ति  इस  प्रयोजन  के  लिए  नियुक्त  9  बेंकों  की
 नामित  शाखाओं  में  न्यूनतम  10,000  रुपए  और  उसके  बाद  1,000  रुपए  के  गुणकों  में  राशियां
 जमा  कर  सकता  इस  प्रकार  जमा  की  गयी  राशि  का  40  प्रतिशत  इस  प्रयोजन  के  लिए  बनायी
 गयी  विशेष  निधि  में  जमा  करना  होता  इस  निधि  का  उपयोग  गन्दी  बस्तियों  की सफाई  और
 गरोबों  के लिए  कम  लागत  के  आवास  निर्माण  के  लिए  किया  जमा  राहि  का  दोष  60
 प्रतिशत  जमैकर्ता  द्वारा  मिर्धारित  फार्मेट  में  आवैदेन  करके  किसी  अबरोध  अंधंधि  कै  बिना
 रित  किया  जा  सकता  ।  60  प्रतिशत  की  राशि  रेखांकित  भआदाता  खाता  चेक  के  रूप  में  अंधे
 कर्ता  को  देव  है  नामित  शालाएं  जमाकर्ता  द्वारा  आहरित  की  गयी  60  प्रतिशत  राशि  के  सम्बस्ध
 में  भाहरण  प्रमाणपत्र  भी  जारी  कर  जमाकर्ता  को  स्वेड्छिक  अमाराशियां  एवं  छूट  )

 1991  के  अन्तगेत  कतिपय  उस्मुक्तियां  प्रदान  को  जाती  उस्स  अधिनियम  के

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राहियां  जमा  करने  वाले  व्यक्ति  को  जमाराषि  का  स्वरूप  एढं
 स्रोत  प्रकट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जमाकर्ता  के  लिलाफ  केवल  इस  आधार  पर  कि

 उसने  राहि  जमा  की  कोई  पूछताछ  अपवा  जांच  नहीं  घुरू  को  जाएगी  और  यंहै  तथ्य  कि  उसमें

 राशि  जमा  को  भारतोय  दंड  स्वापक  सुरक्षा  एवं  मनःप्रमावी  पदार्थ
 बांतेकवांदी  और  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियम  तथा  भ्रष्टाचार  निवारण
 अधिनियम  को  छोड़कर  किसी  भी  अपराध  से  सम्बन्धित  किसी  मी  कारंवाई  में  साहथ  के  रूप  मैं

 स्वीकार्य  नहीं  होगा  ।

 से  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  विभिन्‍न  बैंकों  द्वारा  प्रस्तुश्त  री

 गई  रिपोर्टों  के अबुसार  16  1991  तक  इस  योजना  के  अस्त त  प्राप्त  की  गई  राशि  19.57

 करोड़  रुपए

 सरकार  को  अथं  व्यवस्था  में  काले  घन  को  उपस्थिति  की  समस्या  को  जानकारी  है
 ओर  इसे  दूर  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्‍न  उपाय  करती

 फासोडिशी  सेनेजनेंड  बोड  की  स्थापना

 426.  भी  होभगाध्रोशयर  राय  धांड्डे  :  बंधा  बाजिल्य  संत्री  यहे  बैेताने  की  कृषर  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  हूंषि  उपयीगी  वस्तुओं  के  आयात  वे  निर्यात  के  लिए  एक  .
 डिठी  सेनेजमेंट  बोड़

 ”
 को  स्थापना  करते  सम्बन्धी  प्रस्ताव  कौ  जांच  कर  रही
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 यदि  तो  क्या  हस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  मंनेजमेंट  बोर्डਂ  की  स्थापना  कब  तक  किए  जाने  की
 संभावना  है  और  इसके  प्रस्तावित  गठन  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जाणिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  से

 इस  तरह  का  एक  प्रस्ताव  कृषि  मंत्रालय  के  विचाराघीन  है  ।

 एक  रक-एक  पेंशन  योजना

 427.  भ्रो  आमनस्व  रत्न  सोये  :

 भ्रो  बसुदेव  आचाय॑  :

 क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  रंक-एक  पेंशन  योजना  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  उच्च  झ्षधिकार  प्राप्त
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 (=)  यदि  तो  समिति  की  मुख्य-मुस्य  टिप्पणियां  और  सिफारिदों  क्‍या  हैं  और  सरकार
 ने  उन  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की
 सम्मावना  है  ?

 रक्षा  सग्त्री  (  भी  हरद  :  से  1-1-1986  से  धुव  के  रक्षा  पेंशनरों  की
 समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  यह
 समिति  एक  रंक-एक  पेंशन  की  मांग  की  भी  जांच  करेगी  तथा  अपनी  रिपोर्ट  31-12-91  तक

 प्रस्तुत  कर  देगी  ।

 सोधियत  संघ  से  रक्षा  उपकरणों  को  आपूर्ति

 428.  भी  के०  पी०  उन्सोक्षष्णन  :  क्या  रक्षा  मरत्री  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  रांध  में  हाल  में  हुए  परिवतंन  के  बाद  भारत  सोवियत  प्रोटोकालों  के

 अनुसार  सोवियत  संध  से  फालत्‌  पुर्जाँ  तथा  रक्षा  उपकरणों  को  छरीदने  में  कठिनाइयां  पैदा  हो  रही
 ओर

 यदि  तो  रक्षा  उपकरणों  और  फालतूृ  पु्जों  की  मुक्त  आधूर्ति  सुनिदिचत  करने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ताकि  हमारी  रक्षा  क्षमता  पर  प्रमाव  न  पड़े  ?

 रक्षा  मंत्री  दरद  :  ओर  सोवियत  संघ  में  हो  रहे  राजनीतिक  तथा
 आधथिक  परिवतंनों  से  हमारे  द्विपक्षीय  रक्षा  सहयोग  सममभौतों  में  कुछ  व्यवधान  भा  सकता  है  ।
 फिर  भी  रक्षा  सामानों  की  सुचारू  रूप  से  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  सोवियत
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 अधिकारियों  से  निरन्तर  सपक  बनाए  हुए  इसके  साथ  ही  सरकार  अन्य  स्रोतों  के  माध्यम
 से  तथा  देश  में  उपलब्ध  उत्पदन  की  सुविधाओं  का  उपयोग  करके  आवध्यक  रक्षा  जरूरतों  को

 पूरा  करने  के  छतपाय  कर  रही

 बेंक  भांफ  इंग्लेड  में  गिरवी  रले  गए  सोने  का  वापसी

 429.  भी  सोरैदधर  साबे  :
 ओ  विजय  कंमार  वादव  :

 हे  झी  शौवल्लमे  पॉजिंध् ही  :

 बगा  जिस  भमत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 2...  बच  1991  के  दोौरभ  भारतीथ  रिजय  बेक  को  बेंक  ऑफ  इंग्लंड  में  गिरवी  रखे

 मछ  सोने  के  बदले  कितना  ऋण

 (&)  गिरती  रखे  भए  सोने  को  धापसे  पाने  हैतु  अथ  तक  कित्तती  घनराशि  का  सुगतान
 किथा  गया

 केन्द्रीय  सरकोर  ने  गिरवी  रखे  गए  सीने  की  वापक्षी  के  लिए  यदि  कौई  कदम
 जठाए  हैं  तों  वे  बा  और

 गिरवी  रखा  गया  सोना  कब  तक  वापस  लाया  जाएगा  ?

 वित्त  सत्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  रामेदबर  :  बेंक  ऑफ  लंदन  को

 हस्तांतरित  स्वर्ण  के  रेहन  के  बदले  लिए  गए  ऋण  1037  करोड़  रु०  के  बराबर

 सोने  कौ  रेंहन  रखकर  लिए  गए  जैसा  कि  उपर्यूवत  में  गया

 पूरी  तरह  से  परिशोधित  कर  दिए  गए

 और  भारतीय  रिजव॑  बैंक  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  सारा  सोना  वापस

 लाने  के  लिए  एक  योजभा  तैयार  करें  और  ऐते  सौदों  के  लिए  करेंसी  मंडार  स्तर  ओर  सुरक्षा  महत्व

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  किस्तों  में  सोना  वापस  लाने  की  प्रक्रिया  शुरू

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  हरा  ऋण  देने  और  ऋण  माफ  करने  को
 हा  प्रक्रिया  में  भतिवतितेतां

 430.  भी  हरि  कंबल  प्रसाकष  :

 शी  श्रीकांत  जेता  :

 कथा  चिस॑  अंन्‍्जी  वह  बताते  वी  कृषा  करेंगे  कि  :

 कं  )  क्‍या  सरकार  को  रांची  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया और  जलों  भोर

 उड़ीक्षा  के  कटक  जिले  में  राष्ट्रीयक्त  बँकों  हरा  मत  पांच  वर्षों  के  दौरान  ऋण  देने  और  ऋण
 माफ  किए  जाने  की  प्रक्रिया  में  बरती  जा  रही  अनियमितताओं  के  बारे  में  छिकायतें  प्राप्त

 हुई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कर्ष

 (5)  इसके  लिये  कितने  अधिकारी  दोषी  पाये  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गयी  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबओोर  तिह):(क)से  तथा  भारतीय  रिजर्ब
 बक  को  ऋण  मंजूर  संवितरण  करने  तथा  ऋण  माफ  करने  के  बारे  में  और  राष्ट्रीय क्रत  बेकों

 ह्वारा  अभिकथित  अनियमितताओं  के  बारे  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  प्राप्त  शिकायतों  जिनमें
 रांची  देवरिया  तथा  बलिया  और  कटक  से  प्राप्त  शिकायतें  भी
 शामिल  सम्बत्धित  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  साथ  निवारक  कारंवाई  के  लिए  उठाया  जाता

 जहां  तक  अशोध्य  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालने  ओर  हानियों  तथा  समझौता  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध
 मारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेंकों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  ऐसे  मामलों  के  तुरन्त  निपटान  के  लिए

 विभिन्‍न  अधिकारियों  को  शक्षितयां  प्रत्यायोजित  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  बैंकों  के मिरीक्षण
 के  दौरान  बेकों  की  ऋण  मूल्यांकन  तथा  अन्य  मामलों  के  बारे  में  कई  कमियों  का  पता  चलता
 निर्धार्ति  नियमों  और  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  बेंक  अधिकारियों  समेत  अपने  उन  कमंचारियों  के

 जा  दोषी  पाए  जाते  उचित  कारंवाई  करता

 ]

 12  00  मष्या हु
 थ्रो  इश्नाहिस  सुलेमान  सेट  :  क्‍या  गृह  मंत्री  महोदय  बाराणसी  के  बारे  में

 बकतध्य  दे  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मंत्री  महोदय  मेरे  पास  आए  थे  और  उन्होंने  कहा  था  कि  उनका
 वक्‍तथ्य  तैयार  मैंने  उनसे  कहा  कि  वह  एक  प्रति  मुझे  दे  तमी  मैं  अनुमति  दूंगा  ।  वह  तैयार

 )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  एक  के  बाद  एक  को  बोलने  के  लिए  आमन-्त्रित  कर  रहा  सबसे

 पहले  श्री  के०  वेंकटगिरि  गौड़  है
 प्रो०  के०  बेंकटगिरि  गौड़  :  मैं  तुफान  और  बारिदा  से  कर्नाटकਂ  की

 जनता  तथा  वहां  की  अधंध्यवस्था  को  जो  नुकसान  पहुंचा  मैं  उस  बारे  में  बोलना  चाहता
 जैसा  कि  सभी  जानते  हैं  कि  इस  वर्ष  अक्तूबर  ओर  नवम्बर  में  कर्नाटक  में  तुफान  आया  था  ओर
 भारी  बर्षा  हुई  वहां  लगातार  मूसलाधार  वर्षा  होती  मूसलाधार  वर्षा  से  राज्य  के
 निचले  इलाके  प्रमावित  हुए  नदियों  में  बाढ़  आ  जिससे  मकानों  को  नुकसान  नदियों
 के  किनारे  जो  फसल  खड़ी  थी  उसे  भारी  नुकसान  संपत्ति  का  नुकसान  हुआ  तथा  पालतू  पशु
 ओर  मेड़-बकरियां  मर  बाढ़  और  वर्षा  के  कारण  लगभग  75  करोड़  रुपये  को  हानि  होने  का
 अनुमान  लगाया  गया
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 इन  सब  बातों  के  अलावा  बंगलौर  नगर  सबसे  अधिक  प्रभावित  हुआ  नगर  की  एक  तिहाई
 आबादी  भुग्गी-कोपड़ियों  में  रहती  इन  कुग्गी-कोपड़ी  कालोनियों  में  मिट्टी  की  दीवारों  तथा
 खपरेल  को  छतों  के  घर  होते  हैं  ।  तूफान  से  खपरंल  की  छते  उड़  गईं  तथा  मूसलाधार  वर्षा  से  मिट्टी
 की  दीवारें  टूट  गई  |  इससे  यहां  के  रहने  वाले  बेघर  हो  मैंने  कुछ  ऐसे  इलाकों  का  दौरा  किया

 है  जहां  मूसलाघार  वर्षा  हुई  बह  अत्यंत  दयनीय  स्थिति  थी  कि  इन  भुग्गी-झोपड़ियों  में  रहने
 बाले  लोग  तथा  उनके  बच्चे  किस  प्रकार  तूफान  तथा  मूसलाधार  वर्षा  का  सामना  रूर  रहे  जो
 लोग  मंदिरों  और  सरकारी  मवनों  के  पास  रहते  थे  उन्होंने  वहां  शरण  ले  लेकिन  ऐते  भवन
 अधिक  नहीं  जो  उन  मवनों  से  दूर  उन्हें  मीगे  कपड़ों  से  ही  वर्षा  में  बेठना  अथवा  सोना
 इस  प्रकार  उन्हें  गहन  बेदना  से  गुजरना  पड़ा  ।

 भारत  में  विशेष  रूप  से  बंगलौर  में  पहले  ही  काफ़ी  गरीबी  इस  मूसलाधार  बर्षाने
 गरोबी  की  स्थिति  को  ओर  बिगाड़  दिया।न  केवल  शीत  लहर  और  खराब  मौसम  के  कारण  बल्कि
 कई  झबनों  के  गिरने  से  अनेकਂ  निर्दोष  लोग  मारे  अनेक  लोग  बीमार  हो  गए  और  उनका

 इलाज  चल  रहा  उनको  जो  चिकित्सा  सहायता  दी  जा  रही  है  वह  बहुत  कम  वास्तव  में

 बुरा  चाहने  बाले  लोगों  के  लिए  ही  यह  खुश  होने  की  बात

 वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  होने  के  कारण  कर्नाटक  सरकार  पर्याप्त  राहुत  नहीं  दे  सकी  ।
 केबल  बंगलोर  में  ही  राहत  तथा  प्रमावित  ब्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  20  करोड़  रुपए  की
 आवद्यकता  इसके  अलावा  राज्य  के  अन्य  भागों  में  राहुत  के  लिए  60  करोड़  रुपए  की
 इयकता  जब  तक  कर्नाटक  सरकार  को  यह  राशि  नहीं  दे  दो  जाती  हैं  तब  तक  तूफान  से
 प्रभावित  लोगों  की  दशा  ऐसी  ही  रहेगी  तथा  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  अस्त-ब्यस्त  ही  दिल्‍ली
 से  कर्नाटक  को  आएवासन  दिए  हैं  लेकिन  कर्नाटक  आदब्ासनों  के  सहारे  नहीं  रह  सकता  में  केन्द्र
 सरकार  से  अनु  रोंध  करता  हूं  कि  वह  कर्नाटक  सरकार  को  पर्याप्त  अनुदान  ताकि  तुफान  से
 प्रभावित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  किया  जा  सके  और  कर्नाटक  की  अथंव्यवस्था  को  सामाग्य  बनाया
 जा

 झीसती  बासव  राजैशबरी  :  मैंने  मी  ऐसी  ही  सूचना  दी  तुमकुर
 तथा  बंगलौर  जिलों  में  बहुत  नुकसान  हुआ  है  ।  अनेक  जानें  चलो  गई  हैं  तथा  धरों  और  फसल  का
 भारी  नृकसान  हुआ  है  ।  विशेष  रूप  से  धाम  की  फसल  ठीक  कटाई  के  समय  नष्ट  हो  कल

 ही  मैंने  सुना  है  कि  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  को  आंशिक  क्षतिपृर्ति  दे  दी  गयी  है  और

 कर्नाटक  को  यह  आंशिक  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी  गयी  इसी  बीच  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  के  निदेश

 पर  रेल  मंत्री  श्री  जाफर  शरीफ ने  पूरे  क्षेत्र  का  दोरा  किया  मुर्के  आशा  है  कि  प्राकृतिक
 दाओं  से  इन  तीनों  जिलों  में  जो  मुकसान  हुआ  है  उसके  बारे  में  उन्होंने  रिपोर्ट  दे  दो  मेरा
 केम्द्र  सरकार  से  अनु रोघ  है  कि  बास्तविक  नुकसान  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  विशेषज्ञ
 समिति  मेजी  इसी  बीच  जो  लोग  बाढ़  ओर  प्राकृतिक  बिपदाओं  से  सबसे  अधिक  प्रभावित

 हुए  हैं  उन्हें  आंशिक  क्षतिपूर्ति  दी  गाए  ।

 श्री  के०  पी०  रेडडस्या  यादव  :  मेरा  माननीय  प्रनानमन्त्री  जी  और  केरड़
 सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  बह  आंध्र  तमिलनादइ  ओर  कर्नाटक  में  बाढ़  से  जो मकसान

 हुआ  है  उसे  प्राकृतिक  आपदा  से  हुआ  नुकसान  इसके  अंतगगंत  राजस्थान  और  बिहार  को
 सहायता  दी  जा  रही  है  और  भारत  सरकार  ने

 राज्यों  को  कोई  सहायता  देने  के  लिए  नहीं  कहा
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 तथा  दायित्व  अपने  ऊपर  ले  लिया  इसी  प्रकार  इन  तीनों  राज्यों  में  संचार  व्यवस्था  को

 ठीक  किया  खड़ी  फसलों  को  जो  नुकसान  हुआ  है  उसकी  पूर्ति  के  लिए  कुछ  किया

 अब  मैं  आंध्र  तप्रिलदाडु  द्वोर  कर्वाटक  के  जिदें  में  दुससाघार  वर्षा  श्लोर  बड़  के  .

 जो  हजारों  लोग  तबाह  हो  छए  हैं  डक  के  दारे  में  दक्कषना  चाहता  बाद  में  मेंडें  बाविअह
 गयीं  ।  लाखों  एकड़  धृणि  में  खड़ी  फलल  वष्ट  हो  प्रत्येत्  एकड़  में  8,000  इपये  को  ..

 फसल  होती  है  ।  आंध्र  शदेश  के  गुंटूर  और  प्रकाश्यम्य  जिलों में
 दूरसंचार  पादी  कोर  किदल्टी  की  बापूरति  रूराब  पई  है  |  झरश  खरकार  -

 ने  भब  व  तो  तशिलवाशु  ओर  व  ही  आंध्र  प्रदेश  कोकोई  सहायता  दो  है  ।  बहू  तक
 तिरुपति  जैसे  बड़  शहर  भी  बुरी  तरह  से  प्रभात्रित  हुए  हैं  कोर  अखए-बलग-हो  यए  ऐसे  के  फ
 लोग  बाहर  नहीं  आरा  सकते  हैं  ।

 मेरा  भारत  सरकार  से  अवुरोध  है  कि  वह  युद्ध  स्तर  पर  इस  स्थिति  से  लिपटे
 आंध्र  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  में  दबाइयां  तथा  आवुक्षदक  सहायता  मेज  ।  इसे  भ्राकृतिक
 भापदा  मानना  दक्षिण  भारतोय  राज्यों  के  साथ  सौतेल्ला  व्यवहार  किया  ड्रा  रहा

 यहां  तक  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  मी  दक्षिण  के  फिर  फी  उन्होंने  इस  बाढ़
 की  स्थिति  के  बारै  में  नहीं  जिसने  आंध्र  तमिलनाडु  और  कनर्टिक  के  तटीय  क्षोत्रों
 को  बुरी  तरह  प्रभावित  किया  हम  इसे  एक  गंभीर  बात  मानते

 कमारो  फ़िडा  तोपनो  )  :  मुझे  बिरफ्तार  किया  गया'**

 श्षष्कक्ष  महोदय  :  बुके  आककी  विशेषाधिकार  सूचना  निली  है  |  भुमे  लब्की  के
 बारे  में  पता  लगाना  मैं  इसको  जांच  कर  रहा  हूं  आपने  महासचिव  से  भी  चर्चा  की  थी  ।
 कृपया  अमी  यह  मुहा  त  जब  हमें  तथ्य  प्राप्त  हो  जाएंगे  लव  हम  इस  पर  विचार

 )

 हि
 श्री  सदन  लाल  खुराना  अध्यक्ष  महोदय  मैंने  एक  जांच  रिपोर्ट  के

 फंक्ट्स  एण्ड  फिगसे  के  साथ  आपको  पत्र  लिखा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझे  लिखे  पत्रों  का  सललेख  करते  को  आवदध्यकता  नहीं
 कृपया  नियमों  का  पालन  कीजिए  ।

 दा  का

 भो  सदम  लाख  खरासा  :  अध्यक्ष  मैं  उपोर्ट  के  ब/रे  में  कात  कर  रहा  एक  रिपोर्ट
 जो  हमको  मिली  है  कि  हाल  ही  के  उप-चुनाढ  में  यह  प्रकार  किया  गया  कि  प्रधान  मस्क्ी  रिकहई

 -

 बोटों  से  लेकिन  तस्वीर  का  दूसरा  पहलू  यह  जिसके-जरूदर  यह  कहा  गय३  है  क्रिसः
 तरह  से  रिगिग  हुई  कांग्रेस  के लोडर  ने  जो  वहां  का  एम०  एल०  ए०  है  :

 हा

 भारी  चुनाव  और  झ्ांतिपूर्षक  रिगिंग
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 इस  रिपोर्ट  के  अन्दर  प्रारम्भ  से  जिस  दिन  से  इलेक्शन  का  प्रोसेस  छुरू  होता

 किसी  कंडीडेट
 को  नोमीनेशन  भरने  नहीं  दिया  बहां  पर  लोग  बाहर  छड़े  हैं  )

 मधष्यक्ष  महोदय  :  खुरामा  आप  इस  विषय  पर  रेग्यूलर  डिबेट  कर  रहे  ऐसे  टोक

 नहीं  है  ।  ऐसे  सीधे  आपके  खिलाफ  मी  मामला  उठाया  जा  सकता

 )  ।
 झो  सबन  लास  खुराना  :  यह  देश  के  प्रधान  मंत्री  के  निर्वाचन  क्षेत्र  से  जुड़ा  हुआ  मामला

 है  |  यह  बहुल  महत्वपूर्ण  मामला  प्रधान  मंत्री  जी  के  निवचिन  क्षेत्र  में  हैवो  रिगिग  हुई  यह

 देश  की  डेगोक्रेकी  के  लिए  बहुत  बड़ा  काला  धब्बा  है  यह  प्रधान  मंत्री  जी  की  जिम्मेदारी  है  कि

 इस  काले  बब्बे  को  केसे  हटाएं  ।  इसकी  जांच  करायो  यह  मैरा  कहना

 कुमारों  फ्रिडा  तोपनो  :  कृपया  मुझे  भी  बोलने

 कपल  नहोदप  :  पैने  जानकारी  म्यंंयी

 )
 श्री  के०  फौ०  सिह  बेब  :  यह  अत्यन्त  गम्धीर  मामला

 गिरफ्तार  किया  गया  झोर  पुलिस  ने  इसको  सूचना  नहीं  दी  ।  कृपया  उन्हें  बोलने  की  अदुमति  दी
 जाए  ।

 अच्यक्ष  घहोदव  :  मैंने  जानकारी  मांगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानकारी  प्राप्त  किए  बिना  निर्णय  नहीं  ले  सकता  हू  ।

 )

 मध्य  यहो शक  :  कृपथा  अप  बेठ

 अध्यक्ष  घड्डोबन  :  जो  माननीय  सदस्य  उन  सदस्या  की  ओ८  से  बोल  रते  कह
 तथ्यों  के  बारे  कें  वहीं  जावे  थाप  वह्ठी  बात  जानते  हैं  जो  महिला  सदस्य  ने  कताई  रन्होंके
 जो  प्रत्न  मुझे  लिखा  था  वह  मेरे  पास  मैंने  बह  पत्र  पढ़ा  है  ोर  जानकारी  प्राप्त  करके  के

 ही  मैं  यह  निर्णय  लूगा  कि  इसमें  विशेषाधिकार  का  हनन  हुआ  है  या  नहीं  ।  मैं  सबदे  पहले  लमकर यो
 के  विशेषाधिकार  को  रक्षा  करूंगा  ।  चूंकि  इम  बारे  में  मुझे  कुछ  संदेह  है  इसीलिए  मैंने  जावकाहरी
 मांगी  मैं  तथ्य  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  निर्णय

 )

 श्री  पौडर  जी०  घरदइनिद्यांग  :
 मैं  सरकार  का  ध्ययन  डाक  कान  की

 पूर्ण  असफलता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पूरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  डाक  विभाग  के  कम  बारी  हड़ताल
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 पर  हैं  और  हमें  कोई  मी  पत्र  आदि  प्राप्त  नहीं  हो  रहे  यहां  तक  कि  सरकारो  कार्यालय  भी
 प्रभावित  हुए

 1989  में  संचार  विभाग  ने  दूरसंचार  विभाग  के  कमंचारियों  के  विशेष  कार्य
 भत्ता  लेकिन  डाक  विभाग  के  कमंचारियों  को  नहीं  दिया  गया  तथा  डाक  विभाग  के
 चारियों  और  सरकार  के  बीच  इस  बारे  में  बातचीत  चल  रही  लेकिन  आज  तक  ऐसा  नहीं
 हुआ  है  |  गुवाहाटी  खंडपीठ  के  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  मामला  दायर  करने  के  लिए  इसे
 उच्चतम  न्यायालय  से  वापिस  ले  लिया  यह  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  विलम्द  करने  को
 नीतियां  है  ।  मेरा  दूरसंचार  विभाग  से  अनुरोध  है  कि  वह  इसकी  जांच  पूरे  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  मे ंकोई  पत्र  नहीं  पहुंच  रहे  हैं  इससे  न  केवल  भारत  के  नागरिक  प्रभावित  हो  रहे  हैं  बल्कि
 सरकार  के  अपने  विभाग  भी  प्रभावित  हो  रहे  मेरा  सरकार  से  अमुरोध  है  कि  वह्‌  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के डाक  विभाग  के  कमंचारियों  के साथ  तत्काल  बातचीत

 श्री  लाल  कुष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  में  इस  सदन  और  सरकार  का
 ध्यान  सरकारी-सेवारत  डाक्टरों  की  हडताल  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  विभिन्‍न
 निकायों  जैसे  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  दिल्‍ली  भारतीय  रेलवे  चिकित्सा
 भारतोय  आयुध  कारखाना  स्वास्थ्य  सेवा,दिलली  परिवहन  निगम,दिल्लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  आदि
 के  दस  हजार  सेवारत  डाक्टर  पिछले  ऋई  दिनों  से  हड़ताल  पर  सबसे  अधिक  दुख  को  बात  है  कि

 मुहा  एकदम  स्पष्ट  है  ?  टिक्क्‌  समिति  1989  में  गठित  की  गई  थी  और  जहां  तक  मुझे  याद  है  श्री
 राम  निवास  मिर्घा  उस  समय  स्वास्थ्य  मन्त्री  उस  समय  सरकार  और  डाक्टरों  के  बीच  एक
 समभौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  हुए  यह  साधारण  समिति  नहीं  यह  उच्च

 समिति  थी  जिसमें  स्वास्थ्य  प्रबंधन  और  कामिक  प्रबंधन  के  विशेषश  थे  और  यह  आशा  की  गईं  थी
 कि  इस  समिति  को  सिफारिशों  स्वीकार  की  यह  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  लेकिन  इसकी
 सिफारिहों  नहीं  मानी  गईं  मैंने  यह  रिपोर्ट  पढ़ी  है  ओर  इसने  सेबारत  डाक्टरों  की  मानक  पदोन्नति
 के  पेटन  के  बारे  में  सिफा  रिशं  की  इसने  सीमा  शुल्क  बोड  और  टेलीकाम  बोर्ड  की  भांति  मेडिकल
 बोर्ड  स्थापित  करने  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  सिफारिश  की  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  ऐसा  बोर्ड
 स्थापित  किया  जाए  तो  सेबारत  डाबटरों  की  अमेक  समस्याओं  से  लिपटा  जा  सकता  श्री

 शकील-उर  श्री  रफोक  आलम  ओर  अन्य  समी  स्वास्थ्य  मंत्रियों  ने  इसकी  पुरजोर  सिफारिश
 की  मैंने  उनके  कागजात  पढ़ें  हैं  और  प्रधान  मन्त्री  महोदय  को  लिखे  पत्र  भो  पढ़ें  हैं  तथा  अमी  भी

 यह  मामला  किश्ली  समभोते  के  बिना  लटका  हुआ  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  हुआ  है  और  मजबूर
 होकर  उन्हें  हड़ताल  करनी  मैं  डाक्टरों  द्वारा  की  गई  हड़ताल  को  अच्छा  नहीं  मानता
 डाबटरों  को  इस  हड़ताल  से  कोई  भी  खश  नहीं  है  और  उनमें  से  अनेक  डाक्टर  इतने  वरिष्ठ  हैं  कि

 बहू  सेवानिवृत्ति  के चरण  पर  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  कंबल  माह  रह  गए  हैं  और  उन्होंने
 अपने  पूरे  कार्य-काल  को  दांव  पर  लगा  दिया  वे  भी  कहते  हैं  कि  उन्हें  भी  इस  बात  से  वुख
 लेकिन  हमने  देखा  है  कि  वर्षों  तक  बार-बार  आएवासन  देने  फे  बावजूद  मी  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 संसदीय  काय॑  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  इसे  कार्य  को  शीघ्र  करें

 हर  यह  देखें  कि  कोई  भी  आत्म  सम्मान  पर  न  यह  कोई  सम्मान  का  प्रश्न  नहीं  पूरे
 देश  की  स्वास्थ्य  सेवायें  इससे  प्रभावित  हो  रही  ओर  टिक्क्‌  समिति  की  स्िफा  रिशें
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 1913  लिलित  उत्तर
 शाਂ

 स्वीकार  की  जानी  परन्तु  ।4  नवम्बर  के  कार्यालय  ज्ञापन  में  इन  सिफा  रिक्षों  को  अस्वीकार

 किया  गया  है  और  यहां  तक  कि  तोड़-मरोड  कर  पेश  किया  गया  हसने  उनकी  शिकायतों  को

 भौर  भी  बढ़ा  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आडवाणी  मम्त्री  महोदय  ने  मुकसे  बात  की  है  |  वे  सोमवार

 को  बबतव्य  देंगे  ।  तब  इस  पर  विचार-विमर्श  किया  जा  सकता  है  भौर  तब  हम  इसे

 भरी  सोभनाण  चदर्जो  :  कृपया  मुझे  इस  पर  बोलने  की  आज्ञा  दें  चूंकि  वे  मेरे
 पाल  भी  आए  थे  |  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  देश  में  250  अस्पताल  तथा  1000  चिकित्सा  केन्‍्ह्रों

 तथा  ओषधालयो  में  कार्य  नहीं  हो  रहा  हम  मरीजों  की  दुर्दंशा  का  अन्दाजा  लगा  सकते  डग्हें
 भी  जो  भारी  कठिताई  हो  इसे  मैं  समझता  परन्तु  आद्चयंजनक  बात  बह  है  कि
 सरकार  उनसे  बातचीत  करने  को  मी  तैयार  नहीं  उनके  बार-बार  अनु रोध  करने  पर  भी  मन्त्री
 जी  ने  उनसे  बात  नहीं  की  प्रधान  मन्त्री  जी  भी  उन्हें  कोई  समय  नहीं  दे  रहे  यद्यपि  वे
 समाज  के  एक  महत्वपूर्ण  वर्ग  से  सम्बन्धित  प्रधान  मन्त्री  जी  उनसे  नहीं  मिल  रहे  वे सरकारी
 कमंचारी  हैं  परन्तु  उनसे  कोई  बातचीत  करने  को  तंयार  नहीं  मुझे  बताया  गया  है  कि  इसमें
 2.5  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  का  वित्तीय  सच  निहित  हो  सकता  इसमें  किसी  शुद्धि  की  गुंजाइश

 2.5  करोड़  रुपये  !  पर  यह  लगता  है  कि  सरकार  ने  अब  इसे  आत्मसम्मान्‌  का  मुद्दा  बना
 लिया  स्थिति  आज  इतनी  नाजुक  मैं  सरकार  से  जोर  देकर  यह  कहता  हूं  कि  मरीजों  की

 दुदंशा  होना  बड़ी  दुर्माग्य  को  बात  मैंने  डाकटरों  से  मी  अपील  की  है  कि  उन्हें  भी  यथासंभव
 अपनी  हड़ताल  को  वापिस  लेने  के  प्रयास  करने  पर  मैं  यह  समझता  हूं  कि  उन्हें  मिलने
 तथा  उनसे  बात  करने  की  सरकार  अपेक्षाकृत  दमनाटमक  कार्यवाही  कर  रही  विभाग
 के  सचिव  जो  निर्देश  और  ज॑सी  जानकारी  दे  रहे  वह  सरकार  हारा  पहले  से  ही  स्वीकृत  समिति
 की  सिफा  रिशों  के  बिल्कुल  विपरीत  श्री  रफीक  आलम  जो  कि  कांग्रेस  में  थे  ओर  स्वास्थ्य  मन्त्री
 वे  आपके  मित्र  स्वास्थ्य  मन्त्री  श्री  शधकील-उर-रहमान  ने  इनकी  पुरजोर  सिफारिश  की  थी  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  उनके  शासन  में  इन  सिफारिशों  को  मान  लिया  गया  था  और  हस्हें  लागू  किया
 जाना  था  मैंने  देखा  है  कि  यह  एक  स्तर  सम्बन्धी  प्रदन  है  जिनसे  वे  जुड़े  डाक्टरों  से  मी  मेरो
 अपील  है  कि  अपनो  हड़ताल  बापिस  ले  लें  और  मैं  हस  बात  की  भी  मांग  करता  हूं  कि सरकार  को
 उनसे  तत्काल  ही  बातचीत  करनी  मुझे  विदयास  है  कि  यदि  सरकार  तथा  मन्त्री  उनके  साथ
 बेठकर  उनसे  बात  करते  हैं  तो  वे  अपनी  हड़ताल  वापिस  ले  लेंगे  और  बातथचीत  पूरों  हो
 मन्त्री  जी  को  हसकी  पहल  करती  इन्हें  जनता  की  तथा  इस  सभा  की  भावनाओं  को
 समझता  चाहिये  ।

 भो  हरि  किशोर  सिह  :  अध्यक्ष  जनता  दल  की  ओर  से  हम  लोग  डाक्टर
 प्रति  पूरी  सहानुभूति  रखते  विपक्ष  के  नेता  ने  और  सोमनाथ  चटर्जी  जी  ने  जो  कहा  है  हम  उसका
 आदर  और  समर्थन  करते  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  वतंमान  स्वास्थ्य  मन्त्री  की  भी  उनकी
 प्रति  पूरी  सहानुमूति  है  जसी  कि  पूर्वकालीन  स्वास्थ्य  मन्त्रियों  की  यह  बहुत  पेचीदा  मामला
 बन  गया  है  ।  जो  प्रशासक  नान  डाक्टर  कंडर  के  हैं  वे  नहीं  चाहते  हैं  कि  डाक्ट्स  को  तरजीह
 दी  इसमें  सवाल  ढाई  करोड़  का  नहीं  सबाल  यह  है  कि  डाक्ट्स  सम्मानपूर्यंक  जनता  की
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 सेवा  कर  पायेंगे  या  मैं  चाहूंगा  कि  आप  वह  मेमोरंडम  उसको  देखने  से  सही  चित्र  हमारे
 सामने  उपस्थित  होता  वह  चित्र  यह  है  कि  जो  प्रशासक  लोग  हैं  वे  ऐसी  परिस्थिति  पैदा  करना

 चाहते  हैं  कि  जो  डाक्टरी  सेवा  के  लोग  हैं  जो  कि  बड़े  ब्रिलियंट  भौर  अच्छे  लोग  उतको ती  भा
 दिखाया  इसको  बार-बार  कोशिश  की  जाती  रही  टिक्क  कमेटी  था  अभय  कैसेटी  पर
 सरकार  का  इब्हिकोल  साफ  होगा  चाहिए  और  उम्हें  ME  ००  एस  ०  और  ब्व्रोकेट्स  के  वशबर

 स्टेटस  मिलना  सरकार  बताये  कि  इसके  बारे  में  उसका  क्‍या  रुख  दोनों  के  प्रतिक्या

 दष्डिकोग  टावटर  ओर  इंजीनियर  समान  जब  तक  हैल्थ  मिनिस्ट्री  में  हैल्प  बेकेटरी  दाक्टर

 नहीं  इस  समस्या  का  समाघान  नहीं  हो  सकता  है|  मैं  चाहता  हूं  कि  हैल्प  मिनिस्टर  परसों

 बक्तव्य  दें  और  समस्‍या  का  निदान  करें  |  मुझे  डाक्टरों  ने  जातकारी  दी  है  कि  स्वास्थ्य  मन्त्री  को

 बूरी  सहानुमूति  डाक्टरों  के साथ  इसलिए  सरकार  की  कया  मजबूरी  है  उनकी  मांग  मानने

 मुझे  श्मम  नहीं  जाता  है  ।

 अध्यश  भहोदल  :  गहां  मिमिस्टर  जब  स्टेटमेंट  देते  हैं  तो  कंवश्चग्त  पूछने  की  हाउस  दृजाअती

 नहीं  देता  है  पर  रुक-सा  करमे  को  फोशिक्ष  करूंगा  कि  2-4  क्वश्चम्स  पूछे  जा  सके  ।

 भी  मोबैरद्र  कला  :  सभापति  मैं  एक  ही  वाक्य  में  अपनी  बात  कहकर
 अपने  मित्र  द्वारा  यहां  उछाये  गये  मुदूदों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोरण  :  इस  प९  पूर्णतया  प्रकादा  डाला  जा  चुका  भ्राप  चिन्ता  न  कोजिबे॥

 इस  रो  को  भरी  धोलते

 भरी  भोजन  झा  :  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  सोमवार  को  वक्‍तथ्य  देने  से  पहले  ही
 मन्त्री  जी  को  मामला  निपटा  दैना  चाहिए  ताकि  डाक्टर  अपने  काय  पर  भा  सोमवार  को

 हम  यह  नहीं  सुनना  चाहते  कि  हडताल  अभी  मो  जारी

 भो  पी०  जोर  गारायजन  :  बाढ़  के  कारण  लोगों  के  जाम

 डर  खाल  को  भारी  करत्ति  हुई  चिक्रेषफर  तलिलना€  के  किसानों  को  भारी  भुकशान  हुआ  है
 क्योंकि  उनकी  खड़ी  फतस  पूर्णतवा  बर्थाद  हो  मयी  सिंचाई  की  भहरें  तथा  पुल  वर्धा

 हो  बबे  हैं  भौर  जब  तक  टोक  हंग  रो  समकी  मरम्भत  भ  की  उन्हें  अधोग  में  तहीं  लाथा  भा

 सकता  ।  हजारों  समकात  और  श्लेपड़ियां  पूर्भतशा  ढह  गयी  हैं  और  एक  सो  से  अधिक  लोगों  की  आते
 अली  गयी  है  ।  मोटे  अनुमानों  के  अनुसार  प्रभावित  क्षेत्रों  को उनकी  मूल  अवस्था  में  खोने  के

 राहुत  कार्यों  पर  340  करोड़  रुपये  तत्काल  खच  किये  जाने  की  आवष्यकता  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  युद्ध  स्तर  पर  राहत  काय॑  घुक  किए  हैं  लेकित  सरकार
 वित्तीय  समस्याओं  का  सामना  कर  रही  है|  यह  पुनर्वास  कार्यक्रम  लागू  कर  रही  है  जिसके
 स्वृकृप  इसके  राजस्व  में  भारी  कमी  होती  जा  रही  है  ।  अभी  तक  किसी  भी  केन्द्रीय  रख  ने
 प्रशत  क्षेत्रों  का  दौरा  नहीं  किया  मैं  घारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रमावय्रस्त  क्षेत्रों  में
 हुं  बास्तविंक  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  अधिका  रियों  का  एक  केन्द्रीय  दल  वहां  भेद  जाने
 गौर  इसके  साथ-साथ  राज्य  सरकार  की  राहृत  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  कोष  भी  डपलभ्ध
 करायों  जॉपे
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 अष्यक्ष  महोदय  :  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कर्नाटक  तथा  आनन्‍ध्र-प्रदेश  में  बाढ़
 की  स्थिति  पर  एक  वक्‍त  थ्य  दिया

 भरी  बी०  कृष्णा  राब  और  मेरे  निवर्चिन  क्षेत्र  में  ****

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  एक  वबतव्य  देने  के  लिए  मन्‍्त्री  जी  को  पहले  से  ही  कह  दिया
 आवश्यकता  से  अधिक  पहले  ही  मिल  चुका

 श्री  थी०  कृष्णा  राव  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  हजारों  मकान  ढह  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  आपकी  अपनी  आप  सरकार  से  भी  बात  कर  सकते  हैं  ।

 थी  बी०  कृष्णा  राब  :  मेरे  निवचिन  क्षेत्र  मे ं70,000  मकान  ढह  गये  इनमें  से  20,000
 मकान  तो  पूरी  तरह से  क्षतिग्रस्त  हो  गये  हैं  और  शेष  50,000  मकान  आंधिक  तौर  पर  नष्ट  हुए
 हुए  200  करोड़  से  अधिक  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  चाहते  कया  हैं  ?  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  सरकार  एक  वक्गश्य
 देगी  ।

 भरी  बी०  कृषणा  राब  :  सात  तालाब  टूट  गये  क्षतिग्रस्त  लोग  स्कूलों  के  बरामदों  आदि
 जैसी  सरकारी  इमारतों  में  रण  ले  रहे  मैं  सरकार  ते  अनु रोध  करता  हूं  कि  कृपया  कनटिक
 राज्य  को  प्रधान  मन्त्री  राहत  कोष  से  कुछ  सहायता  राशि  भेजी  जाये  ताकि  देश  के  अति  गरीब
 लोगों  को  तो  कुछ  सहायता  दी  जा  सके  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  सस्त्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सप्ता  को  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  इसी  सप्ताह  की  समाच्ति  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  श्री  बलराम  जाखड़
 तथा  सरकारी  अधिकारियों  का  एक  दल  हस  सप्ताह  में  दल  तीन  राज्यों

 तमिलनाडु  तथा  पाण्डिचेरी  का  मी  दोश  करने  जा  रहा  सप्ताह  में  से
 अभिप्राय  कल  ही  ।  इसी  बीच  अन्तरिम  उपाय  के  तौर  पर  तत्काल  ही  कुछ  घन  भी  दिया  गया

 गया  7  करोड़  रुपये  तमिलनाडु  को  आज  ही  दिए  गए  बापिस  आने  के  वे  निदिच्रततया

 एक  वकतब्य  देंगे  और  सभा  को  इसकी  जानकारी  देंगे  ।

 झरी  रास  माईक  :  म्‌कंप  के  बारे  में  कोई  वक्‍तथ्य  नहीं  दिया
 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसी  बात  के  लिये  अनुमति  दे  रहा  हूं

 भी  मोहन  लिह  :  अध्यक्ष  हम  आपके  माध्यम  से  सरकार  और  इस  सदम  का  ध्यान

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  घटना  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहते  पिछले  महीने  20  अक्तूथर  को

 एक  देवी  आपदा  आई  ओर  संपूर्ण  उत्तरी  हिन्दुस्तान  मूकंप  के  झटके  में  आया  जिसमें  उत्त  र  प्रदेश  का

 हिमालय  से  मिला  हुआ  जो  इलाका  लासतौर  से  उत्तर  बहां  हजारों  लोगों  की  जानें

 हजारों  लोग  बेघ  र-बार  हो  तमाम  लोग  तबाह  हुए  भोर  आज  पूरा  महीना  बीत  जाने  पर

 भी  (  पबचान  )
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 |
 श्री  भुजन  चतर  खग्डरी  :  महोदय  '***

 अध्यक्ष  महोदय  :  कपया  बेठ  जाइये  ।  मैं  आपको  भी  अनुमति  दूंगा  ।  इतने  क्रघीर  न  होहइये  ।

 एक  के  बाद  दूसरे  को  अनुमति  मिलेगी  ।

 श्रो  भोहन  सिह  :  खेद  की  बात  यह  है  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  सारी  सुविधाएं
 मुहैया  करने  के  राहत  काये  के  लिए  जितनी  मांग  की  केन्द्र  सरकार  आज  एक  महीना  बीत
 जाने  पर  भी  प्रदेश  सरकार  का  कहना  है  कि  जितनी  अपेक्षित  धनराशि  केन्द्र  से  इस  कार्य  के  लिए

 चाहिए  हमको  नहीं  मिली  |  मैं  इसमें  सिफे  इतना  निवेदन  करना  चाहता  कि  सदन  की  एक
 सवंदलीय  समिति  बनाई  जानी  चाहिए  जो  वहां  जाकर  सारे  नुकसान  का  आकलन  करे  भौर  जितनी

 सहायता  राशि  केन्द्र  द्वारा  दी  जानी  बह  तत्काल  दी  जानी

 साथ  ही  साथ  एक  शासकोय  दिक्कत  वहां  आ  गई  और  वह  शासकीय  दिक्कत  यह  है  कि

 वहां  बर्फ  गिरने  लगातार  भूकंप  के  भटके  आए  लोग  छज्जों  से  बाहुर  मंदान  से  रह  रहे
 उनकी  सुरक्षा  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  जो  स्थानीय  अधिकारी  छुट्टी  लेकर  या  जबरन
 रिटायरमेंट  लेकर  या  स्थानांतरण  करवाकर  उस  स्थान  से  बाहर  मंदानी  क्षेत्र  में  जाने  का  प्रयास
 कर  रहे  इसलिए  जो  प्रशासकीय  इकाई  राहत  काये  में  लगी  हुई  वह्‌  कमजोर  पड़  गई
 उसके  साथ  ही  एक  समानांतर  राहुत  समिति  जो  सवंदलीय  होनी  वह  बनाई  जानी  चाहिए
 और  उसके  निर्देशन  में  राहत  का  को  प्रक्षासकीय  कार्यवाहं|  होनी  यह  मैं  सुझाव  के  तौर
 पर  कहना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  जो  उसके  साथ  जुड़ी  टिहरी  डेम  परियोजना  है  |  लोगों  का  ऐसा
 कहना  है  कि  उस  परियोजना  उस  बांध  में  चार-चार  दरारें  आई  जिसका  बिभाग  के  लोग

 भुठला  रहे  हैं  और  ऐसा  कहना  है  कि  इसी  तरह  मूकंप  के  झटके  आते  रहेंगे  तो  उस  परियोजना  को
 भी  क्षति  होगी  और  उसको  नुकसान  होने  पर  संपूर्ण  उत्तरी  भारत  तबाही  के  कगार  पर  भा

 इसलिए  इन  दोनों  सवालों  को  एक  साथ  विचार  कर  सरकार  इस  सदन  के  सामने  एक
 बक्तव्य  उस  पर  वहां  चर्चा  हो  और  एक  दिशा-निर्देश  समी  दलों  की  ओर  से  इस  सदन  के  अन्दर

 सरकार  को  दिया  जाए  और  राज्य  तथा  केन्द्र  दोनों  के  समानांतर  सवंदलीय  राहुत
 समिति  के  जरिए  राहत  कार्य  कराया  इन  सुझावों  के साथ  इस  महत्वपूर्ण  घटना  की

 इस  आपदा  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोबय  :  इसका  मुझे  खेद  मैं  आपकी  चिन्ता  को  समझ  सकता  हूं  पर  हम  एक

 के  बाद  ही  तो  दूसरे  को  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 ओ  भृवन  चना  खन्‍्ड्री  :  मैं  उसे  नहीं  दोहराऊंगा  जोकि  पिछले  वक्ता  मे  कहा
 मैं  कुछ  और  बातें  जोड़ना

 हम  प्रयान  मन्त्री  जी  के  आाभारो  हैं  कि  वे  उत्त  रकाशी  गये  और  वहां  के  लोगों  से
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 मिले  और  70  करोड़  रुपये  की  सहायता  का  उनसे  वादा  किया  दुर्भाग्यवष्षा  इसमें  से  कुछ  मी  वहां
 नहीं  पहुंचा  है  ।  इसलिये  प्रधानमन्त्री  जी  से  मैं  यह  प्राथंना  करता  हूं  कि  यथासम्मव  यह  धन
 उपलब्ध  फरायें  शौर  जसा  कि  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  यह  उपलब्ध  किया  जा  चुका  है  तो

 यह  स्पष्ट  किया  जाए  कि  किस  रूप  में  और  कंसे  यह  वहां  पहुंचा  है  ।

 केरद्र  से  एक  मन्‍्त्री  महोदय  वहां  बये  थे  और  उन्होंने  20  लाख  रुपये  की  लोहे  की  चहरों  का
 बादा  किया  था  कि  48  घन्टों  में  वहां  भेज  दी  जायेंगी  ।  मैं  अभी  वहां  से  आया  हूं  और  मुर्के  पता
 चला  है  कि  अभी  तक  कुछ  भी  वहां  नहीं  पहुंचा  है  ।

 एक  ओर  मन्त्री  जी  भी  वहां  गये  थे  और  उन्होंने  7  लाख  रुपये  के  बीजों  का  वायदा  किया
 था  परन्तु  वहां  कुछ  भी  नहीं  पहुंचा

 मैं  वहां  के  लोगों  की  भावनाओं  को  अभिव्यक्त  करना  चाहुंगा  कि  उन्हें  सहायता  का  वायदा
 करने  और  बाद  में  कुछ  भी  न  देने  का  कोई  तुक  नहीं  यह  केवल  वोट  बेंक  बनाने  की  चाले

 हम  वहां  बड़ी  मुसीबत  में  लगमग  800  लोग  वहां  मर  गए  यदि  कोई  हमें  सहायता  देना

 चाहता  है  तो  यह्‌  ठीक  ढंग  से  दी  जानो  चाहिये  ।

 मैं  यह  अनु रोध  करता  हूं  कि  जिस  सहायता  का  वादा  किया  जा  रहा  वह
 तत्काल  और  शीघ्र  दी  जानी  चाहिये  ताकि  बर्फ  गिरने  से  पहले  लोगों  को  यह  मिल  जाये  ।

 टिहरी  बांच  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  बाहूंगा  ।  मैं  अपने  मित्र  द्वारा  कही  गयी  बात  का
 समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  है  कि  इसमें  कुछ  दरारें  पड़  गई  थीं  जिन्हें  चुपके  से
 मर  दिया  गया  है  और  उनके  कोई  चिह्त  तक  भी  नहीं  छोड़े  गए  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  हस  बारे  में

 एक  उच्चित  तथा  विस्तृत  जांच  करवायी  जानो  चाहिये  ।

 श्री  ममोरंजन  मक्‍त  ओर  निकोबार  द्वीप  :  अध्यक्ष  गत  माह  के

 मूकंप  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा  उत्त  रकाष्ी  जिले  में  विध्वंसात्मक  प्रभाव  छोड़
 सर्दी  प्रारम्भ  हो  गयी  है  और  लोग  बेघर  हो  गये  हैं  ।  महिलायें  और  बच्चे  समी  पीडित

 उन्हें  तत्काल  राहुत  और  पुनर्स्थापन  की  आवष्यकता

 लेकिन  जैसा  कि  हमें  बताया  गया  उत्तर  प्रदेश  कौ  सरकार  इसे  पक्षपातपूर्ण
 ढंग  से  कर  रही  है  ।  यह  मानवता  का  सवाल  है  ओर  इसलिए  इसे  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से  नहीं  किया

 जाना  जिला  परिषद  राहत  काय॑  में  शामिल  नहीं  यह  काय॑  तो  पार्टी  के  कार्यकर्ता

 कर  रहे  इस  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जो

 सहायता  प्रदान  की  गई  उस  सहायता  का  पूरा  ब्यौरा  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रकाहशित  कराना

 च।हिए  और  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  यहू  किस  प्रकार  लोगों  को  वितरित  की  क्‍या

 कारंबाई  को  गई  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 भी  समोरंजन  मकत  .  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  किसी  भी  दल  विशेष  का  प्रदन  नहीं
 यह  वो  मानवीय  दुख  का  प्रदन  इसलिए  सभी  मानवीय  दखो  को  एक  साथ  लिया  जाना

 सरकार  को  राजनेतिक  दलों  के  साथ  इस  पर  विचार  करना  जिला

 परिषद  को  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  लिए  यह  बोलना  आवद्यक  नहीं  मैं  सरकार  को  निदेदा  दे

 रहा  हूं  कि वह  इस  मामले  पर  अपना  वक्तव्य  दे  |  मुझे  छल्छ  सदन  को  यह  अवध्य  बताना  चाहिए
 कि  सरकार  मे  पहले  ही  संकेत  कर  दिया  है  कि  वह  इस  आलामले  पर  अपना  वक्तव्य  देगी  ।  लेकिन  मैं
 मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  सम्बद्ध  मन्‍्त्री  महोदय  को  यह  ज्ञात  कराएं  कि  जो  मुद्दे  यहां
 उठाए  जाते  हैं  वे  विचार  के  लिए  स्वीकायं  किए  जा  सकते  लेकिन  विवादास्पद  भाग  को  छोड़
 विया  जाता  है  ।

 )

 अ्षष्यक्ष  महोदय  :  भी  आप  खड़े  हो  गए  आपके  लिए  बोलना
 आवध्यक  नहीं  है  ।

 शओरी  रसेहा  चरिनसतला  :  केरल  के  रबड़  खेतिहारों  को  विकट  समस्या  का
 सामना  करना  पड़  रहा  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमत  कम  कर  दी  गई  यह  80-70  रु०  तक  गिर

 गई  रबड़  के  उत्पादन  की  लागत  बहुत  ही  ऊंची  है  ।  पिछले  सरकार  द्वारा  आयातित  रबड़

 बाजार  में  उपलब्ध  कराया  गया  रबड़  उद्योग  में  इस  वजह  से  भी  गम्मीर  परिवर्तन

 पिछले  साल  रबड़  की  निर्धारित  कीमत  पर्याप्त  नहीं  रबड  लेतिहारों  ने  मन्त्री  महोदय  को

 ज्ञापन  दिया  वे  मन्त्री  महोदय  से  मिले  मी  थे  और  उन्हें  इस  गम्मीर  परिवर्तन  से  अवगत  भी
 कराया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  बह  इस  समस्‍या  के  समाधान  के  लिए
 तत्काल  आवध्यक  कदम

 भष्यक्ष  महोदय  :  यदि  एक  माननीय  सदस्य  इस  पर  बोल  चुके  हैं  तो  यह  पर्याप्त

 )

 झो  रसेह्ा  थेस्तिसला  :  मन्त्री  महोदय  यहां  मोजूद  मैं  इन  मुद्दों  पर  उनसे  उत्तर  देने

 का  निवेदन  करता  हूं  क्योंकि  यह  केरल  के  रबड़  खेतिहरों  को  बहुत  हो  गम्भीर  समस्या  है  ।

 करो  पोौ०  सी०  थामलस  :  यह  रबड़  शीट

 मध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  मुद्दा  सदन  में  नहीं  लाना  चाहिए  आप  नियमों  का
 उल्लंघन  कर  रहे

 हरी  पी०  सो ०  थासस  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  समशया  है  ।  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्‍या  मैं  मातनीय  मन्त्री  महोदय  से  अपने  सदस्यों  को  नियंत्रित  करने  का
 निवेदन  कर  सकता  वे  यह  नहीं  समझ  रहे  हैं  कि  वे  यहां  क्या  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  आप  सदन  को  अपनी  मर्जी  से  चलाना  चाहते  आपकी  बात
 उठाई  जा  चुको  मन्त्री  महोदय  आपके  प्रइन  का  जवाब  देने  के  लिए  उठ  रहे  तब  भी  आप  उसी

 मुद्दे  को  फिर  उठाना  चाहते
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 थी  पी०  सो०  थामस  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  मैं  सिफे  उसका  समर्थन  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  जबकि  मन्त्री  जी  तत्काल  इसका  उत्तर  दे  चुके  हैं  तो  भी  आप  बोलना

 चाहते  हैं  ।  मि०  थामस  आपकी  बात  को  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 )*  *

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  श्री  पी०  सी  ०  प्रो०  के०
 बी०  थामस  और  अन्य  माननीय  सदस्य  उस  समय  मेरे  साथ  थे  जब  मैं  कोचीन  और  कोट्टायम  के  दौरे
 पर  था  |  श्री  रमेश  चेन्तित्तला  भी  वहां  मौजूद  तुरन्त  मैंने  निदेश  दिया  कि  एस०  टी०  सी०
 आर०  एम०  ए०  5  ग्रेड  रबड़  की  खरीदारी  आरम्म  कर  यद्यपि  यह  समर्थन  मूल्य  का  हिस्सा
 नहीं  अब  तक  हमने  उन  समी  आर०  एम०  ए०  --5  ग्रेड  रबड़  की  खरीदारी  कर  ली  है  जो  हमें
 लगमग  920  टन  आफर  की  गई  मैं  सदन  को  और  इस  सदन  के  माध्यम  से  केरल  के  रबड़
 उत्पादकों  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  श्लार०  एम०  प्रेड  रबड़  का  प्रत्येक  औंस  अथवा
 किलो  एस०  टी०  सी०  द्वारा  खरीद  लिया  जो  एस०  टी०  प्ती०  डिपो  को  आफर  किया

 यद्यपि  हम  निर्धारित  लक्ष्य  तक  नहीं  पहुंच  पाए  लेकिन  कल  माननीय  सदस्यों

 हारा  दिए  गए  अम्यावेदनों  के  मद्देनजर  मैंने  एम०  टी०  सी०  को  निदेश  दिया  है  कि  वहू  आर०

 एम  ०  ए०  --4  ग्रेड  रबड  की  भी  खरीदारी  करे  जोकि  उत्तम  किस्म  का  रबड़  एस०  टी  सी०
 आर०  ग्रेड  रबड़  का  वह  प्रत्येक  किलो  खरीद  लेगी  जो  उसे  भॉफर  किया  जा

 रहा

 प्रेड  रहित  रबड़  को  अपनी  समस्या  इस  किस्म  की  रबड़  का  समर्थन  मूल्य  नहीं  मैंने
 केरल  के  मुख्य  मन्त्री  स ेबोल  दिया  है  ।  एम०  टी०  सी०  इस  मामले  में  मदद  उत्तम  रबड़
 ग्रेड  रहित  रबड़  जो  निम्न  किस्म  वाला  रबर  जो  6000  से  8000  मीट्रिक  टन  के  बीच
 जिससे  समस्या  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  रबड़  मार्कटिग  फेडरेशन  को  इसे  खरीद  लेना

 मैंइस  विषय  में  मदद  करूंगा  |  मुख्य  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि वह  इस  मामले  की  जांच
 हैं  सोचता  हूं  कि  समस्या  अमी  नियंत्रण  में  आर०  एम०  ग्रेड  आर०  एम०  ग्रेड

 पारा  रबर  एस०  टी०  सी०  खरीद  लेगी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मनन्‍त्री  शायद  माननीय  सदस्य  उत्तेजित  मैं  आपसे  निवेदन

 करता  हूं  कि  आप  उनसे  मिलें  और  उन्हें  सुने  तथा  आवश्यक  का  रवाई  करें  ।

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  भी  नहीं  सुनूगा  |  इसे  कायंवाही  वत्तान्‍्त  में  शामिल  नहीं  किया
 जारहा  है  ॥

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  सुनूंगा  ।  यदि  आप  मुझे  समभने  में  असमर्थ  हैं  तो  मैं  आपकी
 मदद  नहीं  कर  सकता

 )
 *

 *  कार्यबाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जो  कुछ  मी  कह  *हे  हैं  उसे  कार्यवाही  वत्तान्त  में  शामिल  नहीं
 किया

 थी  बिलीप  सिह  भूरिया  )  :  अध्यक्ष  मैं  यहां  एक-दो  महत्वपूर्ण  बातों  की  झोर

 सदन  का  ध्यान  लींचना  चाहता  हूं  ।  मध्य  गुजरात  और  राजस्थान  में  जहां  ट्राइबल  एरिया  है
 उनमें  बहुत-सी  जगह  इतना  भयंकर  अकाल  ओर  सूखा  पड़ा  हुआ  किन्तु  राज्य  सरकार

 कुम्मभक रण  को  नींद  में  सोई  हुई  है  जिसके  कारण  वहां  कोई  राहत  काये  नहीं  चल  रहा  वहां  पर

 कोई  राहत  के  कार्य  न  चलने  के  कारण  वहां  के  लोगों  को  हालत  बहुत  दयनीय  हो  गयी  है|  बहां
 लोगों  को  खाने  को  क्षनाज  नहीं  मिल  रहा  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है  और  मवेधियों  को  घास

 तथा  पीने  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  निवेदन  है  कि  उन  क्षेत्रों  की

 वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  यहां  से  एक  पालियामेंट्री  टीम  मेजी

 शा०  खक्ष्मो  मारायण  पांडेय  :  मूरिया  जी  वहां  पर  तो  काफी  राहत  कार्य  चल

 रहे  आप  मौर  हम  तो  दोनों  एक  ही  क्षेत्र  के

 झो  दिलोप  सिह  भ्रिया  :  पाडे  जो  वे  राहत  कार्य  नहीं  यह  कार्य  तो  जवाहुर  रोजगार

 योजना  के  तहत  चल  रहा  है  ।  वहां  पर  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  चीफ  मिनिस्टर  साहब
 मे  एक  मीटिंग  उसमें  उन्होंने  कहा  कि  अगर  बी०  जे०  पी०  नहीं  तो  सारे  के  सारे  काम

 बन्द  कर  देंगे  |  यही  वहां  से  बी०  जे०  पी०  नहीं  जीती  और  उन्होने  सारे  के  सारे  काम  बन्द

 कर  दिए  |  वहाँ  बहुत  सीरियस  कंडोशन

 क्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  मैं  विदिशा  को  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  झाबुआ  भौर

 रहलाम  की  बात  कर  रहा  हूं  |  वहां  अनाज  नहीं  मिल  रहा  पशुओं  को  धास  नहीं  मिल  रही  है  ।

 वहां  पहले  जो  काम  चल  रहा  था  वह  सारा  का  सारा  बन्द  हो  गया  मैं  आपसे  यही  प्राथंना

 करता  हूं  कि  यहां  पर  जल्‍दी  से  जल्दी  राहत  के  कार्य  चालू  किए  ताकि  वहां  को  जनता  को

 सूखे  और  अकाल  से  राहृत  मिल  सके  ।

 झो  रास  कापसे  ।  महाराष्ट्र  में  आतंकवादी  गतिविधियां  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।

 कालवा  और  मालाड  रेलवे  स्टेशन  पर  बम  विस्फोट  के  बाद  8  1991  को  कल्याण  में

 उपनगरीय  रैलवे  ट्रेन  में  भयावाह  घटना  जिसमें  12  लोगों  को  जान  चूंकि  मुम्बई  घनी

 आबादी  वाला  शहर  है  और  इसको  उपनगरीय  रेलों  जो  देश  के  आधे  यात्रियों  को  ढोती

 अध्यधिक  भीड़  रहती  इसलिए  आतंकवादियों  को  एक  बड़ा  सुलम  छ्षिकार  मिल  गया  है  और

 सरकार  इस  चुनोती  से  निबटने  में  बुरी  तरह  असफल  रही  इससे  यह  उजागर  है  कि  पिछले

 विस्फोट  के  बावजूद  सरकार  सतकंता  बरत  नहीं  पाई

 मैं  माननीय  गृह  मन्त्री  जी  से  वक्‍तव्य  देने  की  मांग  करता  हूं  कि  इस  तरह  को  घटनाओं  की

 पुमरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  फिर  भी  कल्याण  स्टेशन  पर

 कालीन  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  पूरा  अमाव  साफ  दिखाई  पड़ता  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सही

 कारंबाई  के  कारण  यह  धातक  अव्यवस्था  थोड़ी  बहुत  टाली  जा  क्योंकि  प्रशासनिक  मशीनरी

 की  बिफलता  पूरी  तरह  उजागर  हो  चुकी
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 घायलों  और  मृतकों  के  सगे-सम्बन्धियों  को  प्रदान  की  गई  अनुग्रह  राशि  इतनो  कम  थी  कि

 यह  उनके  साथ  किया  गया  क्र  मजाक  लगता  रेलबे  की  ओर  से  मृतकों  को  5,000  रुपये  और

 घायलों  को  1,000  रुपये  प्रदान  किये  गये  इस  मनुग्रह  राशि  को  बढ़ाने  की  जरूरत  मैं  रेल
 मंत्री  से  मी  इस  बारे  में  वक्तव्य  देने  की  मांग  करता  हूं  ।

 झोमती  यीता  मुखर्जी  हमने  समाचारपत्रों  में  यह  पढ़ा  था  कि  प्रधानमम्त्री  ने
 19  नवम्बर  को  यह  घोषणा  की  थी  कि  दो  राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  की  मुझे  थोड़ा
 भ्रम-सा  हो  रहा  है  ।

 मेरे  प्रिय  संसदीय  मंत्री  जी  कृपया  मेरी  ओर  ध्यान  दे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  भी  कहना  चाहते  हैं  उस  पर  मन्त्री  जी  कृपया
 ध्यान

 श्रीमती  गीता  मुश्षर्जो  :  घूंकि  प्रधान  मन्त्री  जी  यहां  मोजूद  नहीं  इसलिए  मैं  संसदीय

 कार्य  मन्त्री  से  निवेदन  करती  हूं  कि  मैं  जो  कुछ  भी  कह  रही  हूं  उस  पर  वह  ध्यान  मैं  भआारवस्त  हूं
 कि  मेरी  मित्र  मालिनी  मट्टाचायं  भी  इस  विषय  पर  अपनी  बात

 दो  राष्ट्रीय  आयोग  बनाने  के  विषय  में  जो  घोषणा  की  गईं  है  उसमें  इस  बात  का  कहीं  भी

 उल्लेख  नहीं  है  कि  उस  राष्ट्रीय  महिला  भायोग  1990  का  क्‍या  जिसे  हमने  पास

 किया  श्री  राम  बिलास  पासवान  यहां  मौजूद  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  अधिनियम  ने  आयोग

 सांविधिक  अधिकारों  को  सांवेधिक  दर्जा  प्रदान  किया  हम  लोग  इसके  लिए  एक  दह्क  से  लड़ते
 रहे  सभी  दल  इसके  प्रति  प्रतिबद्ध

 अब  स्थिति  यह  है  कि  क्‍या  इन  दो  आयोगों  को  संविधानिक  धाक्तियां  प्राप्त  यदि
 तो  अन्य  अधिभियम  पास  किया  जाना  क्‍यों  ये  दोनों  चोजें  अलग  कर  दी  गई  जब

 एक  आधोग  का  गठन  बहुत  ही  कठिन  है  तो  दो-दो  आयोंगों  वा  गठन  और  भी  मुश्किल
 जेसा  कि  बंगाल  में  प्रसिद्ध  कथन  ज्यादा  अक्लमंद  आदमी  इकटठे  हो  जाते  हैं  तो  काम  बिगड़
 जाता

 मैं  तमी  औरतों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रही  हूं  । समी  भरतें  उस  अधिनियम  के  प्रति  प्रतिबद्ध

 )

 झोमतो  मालिनी  मट्टाचार्थ  :  हम  सिर्फ़  महिलाओं  का  नहीं  बल्कि  पुरुषों  का
 भी  प्रतिनिधिर्व  करती

 झीमती  गीता  मख्त्ञों  :  हां  पुरुषों  को  हम  सभी  उस  अधिनियम  के  प्रति  प्रतिबडध
 कृपया  उस  अधिनियम  के  सुताबिक  उस  आयोग  का  गठन  जल्दी  करें  और  यह  सुनिदएणयय  करें  कि  यह
 किस  प्रकार  काये  करता  ओर  इस  विषय  में  हमारा  सहयोग  भी  प्राप्त  किया  जाए  ।

 झोजतोी  मालिनी  भट्टाचायं  :  मैं  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  द्वारा  कही  किसी  बात
 को  नहीं  दोहरा  रही  ।  मैं  तो  यह  कह  रही  हूं  कि  हम  पिछले  सत्र  से  ही  संबंधित  मन्त्रियों  से  कह  रहे
 हैं  कि  वे  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  अधिनियम  के  बारे  में  कोई  आदवासम  लेकिन  हमें  अमी  तक

 ऐसा  कोई  आदवासन  नहीं  ऐसा  लगता  है  कि  मन्त्री  महोदय  इस  अधिनियम  को  लागू
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 करना  नहीं  चाहते  अब  हम  देख  रहे  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  आयोग  भा  रहे  अब  इस
 सम्बन्ध  में  एक  आगोग  नहीं  बल्कि  दो  आयोग  बले  हैं  ।'''

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  क्यों  दोहरा  रही

 क्षीमतो  सालिनो  मद॒हालायं  :  में  समझतो  हूं  कि  यह्‌  आयोग  बल्कि  समिति  मात्र

 ये  संवैधानिक  नहीं  ये  स्वायत्तशासी  नहीं  इसलिए  सरकार  को  महिला  आयोगਂ

 हाब्द  का  मजाक  नहीं  उड़ाना  मेरा  यही  अनुरोध  प्रधानमंत्री  इस  सभा  में  इस  सम्बन्ध

 में  एक  वक्‍तथ्य  दें  ।  हूम  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  चाहते

 हा०  रास  चस्त्र  डोम  :  मैं  आपके  माध्यम  से  त्रिपुरा  से  सम्बन्धित
 अत्यन्त  आवह्यक  भौर  महत्वपूर्ण  मुद्ों  की तरफ  समा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  त्रिपुरा
 से  विशेषकर  लोगटाराट  तथा  शकाईलॉग  आदिवासी  क्षेत्र  में
 लोग  इस  वर्ष  खाद्यान्न  के  संकट  से  ग्रस्त  इसके  कारण  बच्चों  सहित  संकड़ों  आदिवासी  लोग

 पहले  ही  मर  चुके  बीमारी  फैली  हुई  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  रोक  दिया  गया

 वहां  पर  राशन  की  दुकानों  के  माध्यम  से  खाद्य  बस्तुओं  की  सप्लाई  मी  नहीं  हो  रही  है  ।  इस  प्रकार
 लोगों  को  राशन  काईं  का  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  ।  वे  अपने  क्षेत्र  क ेमहाजनों  को  अपने  राशन
 कार्ड  बेच  रहे  हैं  ।

 मैं  केरद्र  सरकार  से  आग्रह  कर  ता  हूं  कि  वह  इन  असहाय  आदिवासी  लोगों  को  बचाने  के

 लिए  आगे  आये  ।  मै  सरकार  से  यह  आग्रह  भी  करता  हूं  कि  वह  अपने  स्तर  पर  तथ्यों  का  पता
 लगाने  के  लिए  एक  संसदीय  छिष्टमंडल  भेजे  ।

 कुमारी  उमा  मारतो  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  में
 उपस्थित  सभी  सम्मानित  सदस्यों  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  कि  वे  मेरी  बात
 को  शांति  के  साथ  में  सुने  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  थोड़े  में  बोलिये  और  अशांति  जेसी  कोई  बात  न  इसका  ध्यान
 रखें  ।

 कुमा री  डा  मारतो  :  पिछला  उपचुनाव  जो  कि  पूरे  देक्ष  में  हुमा  उसमें  अगरतला
 विधान  झ्मा  के  उप  चुनाव  में  हमारै  प्रत्याशी  श्री  श्याम  हरि  जी  द्ार्मा  जो  कि  एक  अंग्रेजी  स्कूल  के
 प्रिसिपल  थे  और  ऐसे  व्यक्ति  थे  जिनको  अज्ञात  शत्रु  कहा  जा  उनकी  किसी  से  रंजिश  नहीं
 थी  ।  वह  अत्यन्त  मीठे  स्वमाव  के  उनको  कोई  मारने  जंसी  बात  सोच  सकता  यह  किसी  की
 बल्पना  में  नहीं  हो  सकता  जैसे  ही  हमारी  पार्टी  न ेयह  तय  किया  कि  वह  मारतीय  जनता  पार्टी
 की  तरफ  से  प्रत्याश्षी  बनेंगे  तो  उनकी  घमकियों  वाले  फोन  मिलने  छुरू  हो  इस  सम्बन्ध  में

 हमारे  इलेक्शन  एजेंट  लगातार  एस०  पी०  से  सम्पक  करते  जब  बड्ुत  किया  गया
 तो  प्रदेश  सरकार  की  तरफ  से  उनको  अंगरक्षक  दिये  गये  जो  कि  सादे  वेह  में  उनके  साथ  रहते

 13  तारीख  को  जब  उनकी  हत्या  हुई  तो  उसके  दो  दिन  पूर्व  उन  अंगरक्षकों  में  परवतंन
 कर  दिया  गया  और  उनको  जगह  दूसरे  दो  नये  अंगरक्षक  लगाये  यहां  तक  कि  उनकी  हत्या  के
 दो  घंटे  पूर्व  एक  प्रेस  कान्‍्फेंस  में  बोलते  हुए  उन्होंने  यह  कहा  कि  किसी  भी  तरह  से  मेरी  हत्या  हो
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 सकती  हमारी  पार्टी  के  प्रदेश  के  नेताओं  ने  मी  त्रिपुरा  में  लगातार  प्रदेश  की  सरकार  से  निवेदन
 किया  कि  जिस  प्रकार  से  अन्य  प्रत्या्षियों  को  पुलिस  पेट्रोल  की  व्यवस्था  की  गई  इसी  प्रकार
 की  व्यवस्था  हमारे  भारतीय  जनता  पार्टी  के  प्रत्याशी  के  लिये  भी  की  आएजय॑  की  बात  यह
 है  कि  हमारे  अगरतला  प्रत्याशी  के  साथ-साथ  दो  निर्देशीय  प्रत्याशी  मो  वहां  से  खड़े  हुए  उन
 प्रत्याशियों  के  लिए  इस  प्रकार  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  गई  कि  पुलिस  की  एक  गाही  अपने  साथ
 सछस्त्र  लोगों  को  लेकर  चलती  लेकिन  हमारी  पार्टी  के  अधिकृत  प्रत्याशी  के  लिए  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  नहीं  की  अंत  में  जिस  प्रकार  का  प्रशासनिक  कृत्य  हुआ  मुझे  लगता  है  कि
 भारत  के  राजनीतिक  इतिहास  में  किसी  अधिक्षृत  राष्ट्रीय  स्‍तर  की  पार्टी  के  प्रत्याशी  के  साथ  में

 नहीं  हुआ  है  ।  अगरतला  में  एक  छोटे  से  एरिया  में  बहू  एक  नुक्कड़  मीटिंग  कर  रहे  थे  जिसमें  15-20
 लोग  भाषण  सुन  रहे  अच्ञातक  एक  बम  ब्लास्ट  लोग  इधर-उधर  मांगे  ।  एक  जीप  आकर
 रुकी  और  उसमें  से  उतरे  हुए  लोगों  ने  एकदम  से  फायरिंग  छुरू  कर  दी  ।  हमारे  प्रत्याशी  श्री  शर्मा
 जी  घायल  होकर  गिर  वह  जैसे  ही  घायल  होकर  गिरे  तो  कुछ  लोग  मंच  पर  रात  के

 समय  बाजार  खुले  हजारों  की  भीड़  इसे  देख  रही  थी  ।  उनके  टुकड़े  टुकड़े'*ਂ
 *'

 जब  इसकी  सूचना  दी  गई  तो  उसके  बाद  मी  कोई  कारंवाई  नहीं  हुई  ।  इसके  बाद  हमारे
 राष्ट्रीय  उपाध्यक्ष  श्री  विष्णु  कान्त  जी  माननीय  श्री  भाडबाणी  श्री  जोशी  जी  के

 निर्देशानुसार  उस  सारी  घटना  की  जांच  करने  के  लिए  उस  समय  पर  त्रिपुरा  प्रदेश
 के  सी०  पी०  एम०  के  नेता  और  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  श्री  नुपेन  चक्रवर्ती  जी  से  उनकी

 मुलाकात  मी  हुई  और  उस  मुलाकात  के  दौरान  उन्होंने  माननीय  श्रो  शास्त्री  जी  से  कहा  कि

 मुझे  मालूम  एक  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  का  यह  कहना  है  कि  उनको  मालूम  है  कि  हत्यारे
 कौन  हैं  लेकिन  उनका  कहना  है  कि  उसकी  जानकारी  हम  प्रदेश  सरकार  को  नहीं  देंगे  ।
 यहां  तक  कि  त्रिपुरा  प्रदेश  के  मुख्य  जिन्होंने  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से
 निवेदन  भी  किया  उसी  प्रदेश  के  एक  मन्त्री  श्री  शमीर  बमंन  ने  यह  कहा  है  कि  अगर
 सी०  बी०  आई०  के  द्वारा  इसकी  जांच  नहीं  कराई  गई  तो  पं  मंत्रिमण्डल  से  त्याग-पत्र  दे  इस
 धमकी  के  कारण  त्रिपुरा  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  को  इस  बात  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  कि

 उन्होंने  केन्द्र  की सरकार  को  अनुरोध  किया  है  कि  केन्द्र  की  सरकार  इस  बात  का  प्रबन्ध  करे  कि
 जल्दी  से  जल्दी  सी०  बी०  आई०  की  एक  बहुत  मजबूत  टीम  वहां  पर  जिन्होंने  हत्याएं  की

 उनको  ओर  उस  हत्या  के  पीछे  जिन्होंने  योजना  बनाई  उनको  पूरी  तरह  से  दण्डित  किया
 चाहे  वह  कितने  ही  महत्वपूर्ण  पदों  के  ऊपर  बेठे  हुए  लोग  क्‍यों  न

 मानमीय  अध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  हमारे  विध्व  के  सबसे  बड़े  आबादी  वाले

 इस  लोकतांत्रिक  देह  में  एक  अधिकृत  राष्ट्रीय  स्तर  की  पार्टी  के  डम्मीदबार  को  इस  तरह  से
 आम  मारा  जबकि  लगातार  इलेक्दन  कमीदान  को  इसके  बारे  में  सूचना  दी  प्रदेश  की
 सरकार  को  इसके  बारे  में  सूचना  दी  यहां  पर  चित्र  दिखातों  हूं  कि  किस  प्रकार  से  एक

 खूबसूरत  57  साल  के  आदमी  को  टुकड़ों-टुकड़ों  में  काट  दिया

 हजारों  लोगों  क ेसामने  काट  दिया  गया  जबकि  इसके  बारे  में  लगातार  सूचना  दी  जा  रही  मैं
 इस  बारे  में  कुछ  अलबार  आपके  सामने  भी  इस  सदन  के  पटल  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  के  अनुसार  ऐसा  नहीं  कर  सकती  हैं  ।

 क्ुलारी  तसा  सारतो  :  आप  कहेंगे  तो  मैं  नहीं  भी  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि
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 हमारे  प्रत्याशी  की  हत्या  कांग्रेस  की  अन्दरूती  लड़ाई  के  कारण  वहां  के

 मुख्य  मंत्री  यह  नहीं  चाहते  थे  कि  यह  चुनाव  क्योंकि  जो  कांग्रेस  का  प्रत्याक्षी  वहां  से

 खड़ा  वह  मुख्य  मन्त्री  के  पद  का  दावेदार  हो  सकता  था  इसलिए  यह  चुनाव  न  हो
 इसलिए**  किराये  के  हत्यारा  ने  ही  हमारे  प्रत्याशी  की  हत्या  इसलिए  हमादा
 प्रत्याशी  निरीह्‌  था  भौर  इसीलिए  जान-बुभक  र  दो  दिन  पहले  उसके  सुरक्षाकर्मी  हुटाकर***

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  हो  गया  ।  अब  बहुत  लम्बा  हो  रहा

 कुमारी  उसा  मारतो  :  उनकी  जगह  दूसरे  सुरक्षाकर्मी  लगाए  माननीय  अध्यक्ष
 वे  सुरक्षाव.मी  अपने  सामने  उनकी  हत्या  होते  हुए  देखते  उन्होंने  हृत्यारों  पर  फायर  नहीं

 किया  और  जब  हत्यारे  घटना  स्थल  से  चले  गये  तो  उसके  बाद  उन  सुरक्षाकर्मषियों  ने  फायर  करने
 का  पूरा  पाखण्ड  किया  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  केन्द्र  को  सरकार  से  निवेदन  है  कि  जल्दी
 से  जल्दी  सी०  बी०  आई०  की  एक  मजबूत  से  मजबूत  टीम  त्रिपुरा  में  मेजी  जाय  और  तीन  अनाथ

 जो  बिना  किसी  अपराध  के  उस  प्रत्याशी  की  हत्या  के कारण  अनाथ  हो  गई  वह  केन्द्र
 सरकार  रो  न्याय  मांग  रही  वह  न्याय  मांग  रही  इस  सदन  से  और  उस  मोहल्ले  के  लोग
 न्याय  मांग  रहे  एक  लोकतांत्रिक  देश  में  इस  प्रकार  से  मरी  भीड़  में  उनको  काट  दिया  गया'**

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  ट्राइम  दिया  गया  है  तो  उसका  यूज  करना  मिसय्रूज  नहीं
 करता

 कुमारी  उमा  मारती  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  भाग्रह  करती  हूं  केन्द्र  की  सरसार
 सेकि  जल्दी  से  जल्दी  सी०  बी०  आई०  की  टीम  वहां  भेजी  जाय  और  इसके  लिए  अगर**  क्षोर

 त्रिपुरा  की  सरकार  को  बल्लास्त  किया  जाय  ।

 क्री  मगवान  हांकर  राजत  :  यह  बहुत  गम्मीर  मामला  इस  पर

 हाउस  में  बयान  आना  )

 श्री  लाल  कृष्ण  झाडवाणी  :  अध्यक्ष  सदन  में  सभी  लोग  इस  बात  को

 मानेंगे  कि  यह  दलगत  मामला  नहीं  है  ओर  कम  से  कम  में  केन्द्र  की  सरकार  से  अपेक्षा  करता  हूं  कि

 वे  वहां  पर  किसकी  सरकार  इस  बात  की  उपेक्षा  करके  इस  गम्मीर  घटना  को  गम्भीरता  से  ले

 और  एक  छोटी-सी  बात  बहुत  छोटी  बात  है  कि  सी०  बो०  अआई०  की  जांच  होनी
 कोई  बडी  मारी  हम  कमीशन  की  बात  नहीं  कर  रहे  ।  यह  अगर  होता  है  तो  मुझे  विध्वास

 है  कि  तथ्य  सामने  आ  सकते  हैं  और  बहां  की  सरकार  ने  भी  डिमांड  किया  है  इसलिए  कोई  दिक्कत

 नहीं  |  इसमें  तनिक  मर  भी  विलम्बन  करते  हुए  तुरन्त  हस  प्रकार  की  सी०  बी०  आई०  की  जांच

 करायें  जिससे  पूरा  सदन  में  बेठे  हुए  सभी  सभी  सदस्य  संतुष्ट  हो  सकें  कि  लोकतंत्र  के

 ऊपर  इतना  बडा  अमानुक्षिक  प्रहार  कहीं  होगा  तो  केन्द्र  की  सरकार  कम  से  कम  उसके  साथ

 रीकन्साइल  नहीं  कोई  समझौता  नहीं  करेगी  ।

 श्री  सोमताथ  थटर्णों  :  अगर  उम्मीदवारों  की  इस  प्रकार  की  हत्या  होगी  तो

 #*
 का यंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किम्ला  गया  ।
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 इस  दैदा  में
 लोकतां  त्रिक  प्रक्रिया  काय  नहीं  कर  इस  मामले  पः  दलगत  नहीं  बल्कि  देश  में

 लोकतन्त्र  कायम  रखने  के  मकसद  से  विचार  किया  इसलिए  सरकार  उचित  कदम

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  में  उस  क्षेत्र  स  विभिन्‍न  संसद
 सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  भावनाओं  की  कद्र  करता  इस  घटना  के  तुरम्त  बाद  शिपुरा
 मंत्रिमंडल  ने  निर्णय  लिया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  को  जाए  ।  मैं

 गृह  मन्त्री  के  विदेश  यात्रा  पर  जाने  से  पहले  स्वयं  उनसे  मिला  था  भीर  उन्होंने  मुके  आएवासन
 दिया  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  इसके  बाद  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 प्रमारी  मन्‍्त्री  महोदय  से  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयों  का  जिक्र  मैं
 प्रधान  मन्त्री  स ेमिला  और  उनसे  भी  अनुरोध  मैं  यही  कहना  चाह  रहा  था  कि  जैसा  विपक्ष
 के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  त्रिपुरा  सरकार  भी  इस  मामले  पर  इतनी  ही  चिन्तित  मैं  आपसे

 यही  अनु रोध  करता  हूं  कि  उमा  भारती  ने  जो  कुछ  कहा  है  उस  पर  गौर  जब  तक  कोई
 जांच  न  फिसी  व्यक्ति  या  अन्य  पर  कोई  लांछन  न  लगाया  यह  सच  है  कि  प्रंस  के  कुछ
 वर्गों  न ेकहा  है  कि  इसके  लिए  कांग्रेस  की  अन्दरूनी  लड़ाई  उत्तरदायी  लेकिन  जब  कोई  इस
 सभा  के  अन्दर  यह  कहे  कि  अमुक  व्यक्ति  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  तो  ऐसा  कथन  कायंवाही-वृतान्त
 में  सम्मिलित  नहीं  जाना  मैं  आपसे  यही  अनु रोध  करता  हुं  ।

 भष्यक्ष  महोदव  :  यदि  कोई  निजी  बात  है  तो  मैं  उस  पर  गोर

 )

 श्री  सदन  लाल  ख्राना  :  इसके  बारे  में  कितनी  गिरफ्तारियां  की  सरकार  ने  क्या

 कार्यबाही  की  यह  तो  बतायेंगे  ?*''
 )

 **

 अध्यक्ष  सहोदय  :  खुराना  जो  मांगा  वह  उन्होंने  दे  दिया  है  ।

 )

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामले  की  ओर

 इस  सदन  का  ध्यान  आकर्धित  करना  चाहता  हूं  ।  इस  देश  में  एक  खून  सूखा  नेहीं  है  कि  दूसरा  खून
 हो  जाता  है  |  मु  दुख  है  कि  मैं  20  तारोख  जिस  दिन  यह  अधिवेशन  शुरू  हुआ  मैं  यहां
 उपस्थित  नहीं  मैं  20  तारीख  को  सरग्र  गया  हुआ  था  और  हमारे  मरगुर  के  जो  माननीय
 सदस्य  उनको  इस  घटना  की  जानकारी  होगी  ।  सरगुर  में  इसी  11  तारीख  नवम्बर  को

 शेड्यूल्ड  कास्ट  के  लोगों  को  निमंम  हत्या  कर  दी  गई  है।**ਂ  )''
 हैं  20  तारीख  को  वहां  स्वयं  होकर  भाया  ह॒त्याएं  की  गई  ये  हस्याएं  भी  ठीक  उसी
 प्रकार  से  की  गई  जिस  प्रकार  से  चन्दूर  में  की  गई  हाथ-पांव  बांध  कर  और  गला  काट

 कर  ।  वहां  पर  भी  एक  नहर  जिस  नहर  में  उनको  फेक  दिया  गया  ।  अमी  यहां  प्रधान  मन्त्री

 जी  नहीं  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  चीफ  मिनिस्टर्स  की  बैठक  बुलाई  एन०  अाई०  सी०  फी  मीटिंग

 बुलाई  उसमें  उन्होंने  क्या  क्‍या  नहीं  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहता  मैं
 समझता  हूं  कि  यह  एक  गम्मीर  मामला  है  और  इस  पर  रोक  नही  लगाई  जाएगी  तो  गरोबों  का
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 विधवास  सरकार  के  श्रद्यासन  के  ऊपर  ओर  कानून-व्यवस्था  के  ऊपर  से  उठ  यह
 ग्यारह  तारीख  की  घटना  धेड्यूल्ड  कास्ट्स  का  मामला  है  और  इस  मामले  में  दूसरे  मामले  को

 नहीं  जोड़ना  चाहता  हू  ।  अमी  भादिवासियों  की  समस्या  आई  मैं  वहां  भी  गया

 वासी  कर्नाटक  में  भूख  से  मर  गए  ओर  उसी  के  बगल  में  आदिवासी  मर  गए  उस  जगह  का

 नाम  है  मैं  वहां  पर  भी  होकर  आया  हूं  |  वहां  पर  भी  मामला  काफी  गम्भीर  मैं

 समभता  हूं  कि सरकार  को  अभी  तक  इस  बारे  में  बकतब्य  देना  चाहिए  होम  मिनिस्टर  या  स्टेट

 होम  मिनिस्टर  की  तरफ  से  वक्‍तथ्य  आना  चाहिए  चीफ  मिनिस्टर  तक  वहां  निरीक्षण  करने  के

 लिए  नहीं  गए  ।  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  यह  पहली  बार  हो  रहा  कि  चन्दूर  में  इतनी  बड़ी
 घटना  घटी  ओर  प्रधान  मन्त्री  जी  नहीं  होम  मिनिस्टर  नहीं  पालियामेंट  में  एश्योरेंस  देने
 के  बाद  अमी  तक  स्पेशल  कोट्स  का  गठन  नही  किया  गया  अमी  तक  जो  सरकारी  अधिकारी
 दोषी  उनको  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  आपने  सोलह  घण्टे  तक  इस  सदन  को  अवसर  दिया
 बातचीत  करने  लेकिन  उसके  बाद  भी  रिजल्ट  जीरो  निकला  ।  यह  घटना  11  तारीख  को
 घीफ  मिनिस्टर  जाते  लेकिन  वे  घटना  स्थल  तक  नहीं  पहुंच  पाते  इस  प्रकार  गरीबों  का

 विदवास  कंसे  कानून-व्यवस्था  के  ऊपर  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  आपको  एडजॉनंमेंट  मोशन  दिया

 हुआ  इसमें  कोई  पार्टी  को  बात  नहीं  चाहे  कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  हों  या  अन्य  दलों  सबने

 इस  बात  के  लिए  हमेशा  सपोर्ट  किया  इसलिए  मैं  आपसे  आपभ्रह  करना  चाहूंगा  कि  इस  पर  आप

 एक  मोद्न  एक्संप्ट  चाहे  एडजॉनंमेंट  मोशन  कीजिए  या  कालिंग  एटेंशन  कीजिए  और  कोई
 अन्य  सरकार  को  स्टेटमेंट  देने  के  लिए  बाध्य  किया  जाए  ।  अभी  आपने  तीन-चार  इशूज  के  लिए
 कहा  मैं  चाहूंगा  कि  इस  इश्ू  पर  सरकार  को  कहिए  कि  सरकार  इस  सम्बम्ध  में  एक  स्टेटमेंट  दे
 और  उसके  ऊपर  सदन  विचार  करे  ।  यही  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  ।  अध्यक्ष  आपका

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तत्काल  इसका  उत्तर  नहीं  दे  मैं  तथ्य  प्राप्त  करूंगा  ।

 ही  रास  बिलास  पासवान  :  संसद  कह  रहा  हूं  ।  मैं  वहां  गया  आपको  मेरे

 ऊपर  बिष्वास  नहीं  है।'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  ऊपर  पूरा  विध्वास

 फिर  भी  मैं  तथ्य  प्राप्त  करूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 वनीनयी  गीननननन  निनाझानान
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 12.13  म०  १०

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 सरखी  दादरी  ओर  गुड़गांव  में  सहस्त्र  बलों  के  शाला  भर्तों  कार्यालयों  तथा
 छाबनो  क्षेत्र  में  सिबिलियनों  को  भूमि  आवट  न  इत्यादि  के  बारे  में  अतारांकित
 प्रदण  संख्या  488  तथा  2504  के  9  1991  तथा  9  1991

 को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाले  विवरण

 संखदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राल्य
 मंत्री  रंगराजन  :  श्री  शरद  पवार  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  वकतब्यों  की

 एक-एक  प्रति  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  श्री  बंसी  संसद्‌  सदस्य  चरखो  दादरी  और  गुड़गांव  में  सशस्त्र
 बलों  के  शाखा  भर्ती  अधिव.रियों  के  बारे  में  श्री  बंसी  संसद  सदस्य
 द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रदन  संख्या  488  के  9  1991  को  दिये
 गये  उत्तर  में  छुद्धि  करने  और  उत्तर  में  छुद्धि  करने  में  हुए  बिलम्ब  के
 कारण  बताने  वाला  ।

 प्रिंधालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  ही०  735/91]

 (2)  छावनी  क्षेत्र  में  सिविलियनों  को  मूमि  आवंटन  के  बारे  में  श्री  संतोष  कुमार
 संसद्‌  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रधन  संख्या  2504  के  9
 1991  को  दिये  गये  उत्तर  में  छुद्धि  करने  और  उत्तर  में  शढ्धि

 करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 में  रला  बेलिए  संस्था  एल०  टी०  735/91]

 लोक  समा  के  विभिन्न  सन्रों  के  दोरात  मंत्रियों  हारा  दिये  गये  बिभिरम
 बछनों  ओर  परिवच्चनों  पर  सरकार  हारा  को  गई  कार्यंबाही

 बर्वानि  बाला  विधरण

 संसदोय  काथ  मंत्रालय  में  शाल्‍्ष्य  मन्त्री  ओर  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  कुमा  रमंगलस्‌  ):  मैं  लोक  सभा  के  विभिन्‍न  सत्रों  के  दौरान  मन्त्रियों  द्वारा
 दिए  गये  विभिन्‍न  बचनों  और  परिवचनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दशाने
 वाले  निम्नलिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 विवरण  संख्या  29  --  आठवां  1987

 में  रखा  देलिए  सं०  एल०  ढी  ०  736/9]

 विवरण  संख्या  26  --  आठवां  1987
 का  माग  2

 सें  रखा  देलिए  सं०  एल०  टो०  737/91)
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 विवरण  संख्या  26  --  नौवां  1987

 प्रिश्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  स०  एल०  टो०  738/91]

 विवरण  संख्या  24  ---  दसभां  1988  आठवीं  लोक  सभा

 प्रन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  739/91)

 विवरण  संख्या  20  ग्यारहवां  1988

 प्रम्थासय  में  रखा  देखिए  सं०  एल०  टी०  740/91]

 विवरण  संछया  17  बारहवां  1988

 प्रन्धालय  में  रखा  गया  |  देलिए  सं०  टी०  741/91]

 विवरण  संरुया  16  --  तैरहवां  1989

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०  हो  ०  742/91]

 विवरण  संख्या  13  --  चौदह॒वां  1989

 में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  743/91]

 विधेरण  संख्या  10  --  दूसरा  1990

 प्रिस्थालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संह्या  एल०  टी०  744/91]

 )  विवरण  संख्या  6  --  तीसरा  1990  नौवी  लोक  समा

 सें  रखा  वेलिए  संख्या  एल०  टो०  745/91]

 विवरण  संरुया  4  --  छठा  199]

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  746/91]

 विवरण  संख्या  3  --  सातवां  1991  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  747/91]

 विवरण  संख्या  2  --  पहला  199]  दसवीं  लोक  सभा

 में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०  टो०  748/91]

 1.00  भ०  प७०

 बिदेशो  सुद्रा  बंध  पत्र  और  1991  और  विदेशी
 स॒द्रा  विभियसन  अश्विनिय  1973  के  अस्तर्गत  अधिसचनाए

 संसदोय  का  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  :

 श्री  दलबीर  सिंह  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--
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 (1)  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  और  विदेशी  मुद्रा  बंधपत्र  विनिधान्‌  और
 1991  की  धारा  5  की  उपधारा  (2)  के  अस्त  त  निम्नलिक्षित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 भारत  बिकास  बंघपत्र  1991  जो  21  199]  के  मारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संश्या  सा०  का०  नि०  597  में  प्रकाशित

 हुई
 शारत  विकास  बंघपत्र  1991  जो  22  1991
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संहया  सा०  का०  नि०  636  में
 प्रकादित  हुई  थी  ।

 (2)  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  1991,  जो  बिदेशी  मुद्रा  प्रषण  और  विदेशी
 बंधपत्र  विनिधान  ओर  1991  को  की

 उपघारा  (3)  के  अम्तगंत  20  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधियूचना
 संक्या  सा०  का०  नि०  594  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेडो  ।

 (3)  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1991  जो  विदेशी  मुद्रा  बिनियमस
 1973  की  धारा  79  की  उपधारा  (3)  के  अस्तगंत  24  1991

 के  फ्ारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ+  633  में  प्रकाशित  हुई
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  में  एल०  डी०  749/91]

 (4)  31  1990  को  समाप्त  हुए  ब  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  के  कार्यकरण  के

 बारे  में  समेकित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  ।

 में  रली  देलिए  संश्या  एल०  टी०  750/91]

 (5)  बिम्नल्िल्लित  वाधिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 नादिया  ग्रामीण  नादिया  का  वर्ष  1989-90  का  लेले
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष क  का  प्रतिवेदन  |

 में  रखे  भये  |  देखिये  संश्या  एल०  ही  ०  761/91}

 लंगपी  देहंगी  ग्रामीण  दिपड़  का  ब्दं  1989-90  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संश्वा  एज०  ही०  752/91]

 बिस  1979  के  अस्तर्गंत  अधिसूचना

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज्ास्ताराम  :  रामेष्यर  ठाकुर
 की  क्षोर  छे  मैं  वित्त  1979  की  धारा  4]  के  अंतगंत  तिम्नलिलित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  समा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--
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 सा०  का०  नि०  334  जो  9  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जो  5  से  1]  1991  तक  भारत  के  दौरे  पर  आये  जिम्बावे  के
 विदेश  मन्त्री  महामहिम  डा०  नाथन  एम०  शामूयारिरा  तथा  दिष्टमंडल  के  दो
 सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  करके  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  340  जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  14  से  16  1991  तक  भारत  के  दौरे  पर  भाये
 तंजानिया  के  पूर्व  राष्ट्रपति  महामहिम  मवालिमू  जूलियस  के०  न्यरेरे  तथा
 मण्डल  के  सात  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  करके  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याह्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  529  जो  13  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  18  से  20  1991  तक  मारत  के  दौरे  पर  आये
 मालदीव  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  श्री  मोमून  अब्दुल  गयूम  तथा  दिष्टमण्डल  के  15
 सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  करके  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  ह ैतथा  एक  व्यार्यात्मक

 शापन  ।

 प्ा०  का०  नि०  530  जो  )3  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाहित  हुए  थे  तथा  जो  11  से  17  1991  तक  भारत  के  दोरे  पर  आये

 अरब  मिस्र  गणराज्य  के  विदेशी  मामलों  के  उप  प्रधान  मन्त्री  महामहिम  डा०

 बटरोस  बटरोस  घाली  तथा  हिष्टमण्डल  के  दो  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  करके

 संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  534  जो  14  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा.जो  17  से  19  199]  के  भारत  के  दौरे  पर  भाये
 उजबेक  सोवियत  समाजवादी  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  इस्लाम  ए०
 करीमॉव  तथा  हिष्टमण्डल  के  35  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  करके  संदाय  से  छूट
 देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  शञापन  ।

 सा०  का०  नि०  537  जो  19  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  18  से  2]  1991  तक  भारत  के  दोरे  पर  आये
 पाकिस्तान  के  इस्लामी  गणराज्य  के  विदेश  सचिव  महामहिम  श्री  शहुयार  एम०
 खान  तथा  छिष्टमण्डल  के  दो  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा  कर  के  संदाय  से  छट  देने  के

 बारे  में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  548  जो  28  1991  के  घारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  ये  तथा  जो  26  से  29  199]  तक  मारत  के  दोरे  पर  आये

 बंगलादेश  जनवादी  गणराज्य  के  विदेश  मामलों  के  मन्त्री  महामहिम  श्री  ए०  एस०

 एम०  मोस्तफिजूर  रहमान  तथा  दिष्टमण्डल  के  पांच  सदस्यों  को  विदेश  यात्रा

 कर  के  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्यास्यामक  ज्ञापन  |
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 म्रा०  का०  नि०  559  जो  6  199]  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  शथा  जो  विदेश  राष्ट्रमण्डल  अफ्रोकन
 नल  कांग्रेस  के  द्विष्टमंडलों  के  सदस्यों  और  अन्य  जिन्‍होंने
 13  से  14  1991  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुए  दक्षिणी  अफ्रीका  पर  बिदेश
 मन्त्रियों  के  राष्ट्रमण्डल  समिति  की  बंठक  में  माग  लिया  को  विदेश  यात्रा
 करके  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  है तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा»  का०  नि०  560  जो  6  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  9  से  ।2  199]  तक  भारत  के  दौरे  पर  आगे

 मूटान  नरेश  महामहिम  जिरमे  सिंगे  बांगचुक  तथा  दिष्टमण्डल  के  16  सदस्यों  को
 विदेश  यात्रा  करके  संदाय  से  छूट  देने  के  बारे  में  ह ैतथा  एक  व्याक््यात्मक

 में  रखा  बेलिए  संक्या  एल०  दो
 ०

 भ०  १०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  ध्रममति

 महासचिव  :  मैं  को  समा  को  सूचित  करने  के  पथचात  पिछले
 सत्र  के  दौरान  संसद  की  दोनों  समाओं  द्वारा  पारित  तथा  अशुमति  प्राप्त  आठ  विवेयकों  को
 पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  विधि  1991

 (2)  विदेशी  मुद्रा  प्रेषण  और  बिदेशी  मुद्रा  बंध  पत्र  विनिषान  और  छूट )
 18

 (3)  दंड  प्रक्रिया  संहिता  को

 (4)  वन्य  जीव  संशोधन

 (5)  पंजाब  विनियोग  संस्यांक  2  के

 6)  जम्मू  कक्मीर  विनियोग  3)

 (7)  स्वेच्छिक  निक्षेप  ओर

 (8)  वित्त  2)  विधेयक  ।

 2.  मैं  सितम्बर  )99]  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पदचात्‌  गिछले  सत्र  के
 दोरान  संसद  की  दोनों  समाओं  द्वारा  पारित  तथा  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  तीन  विदेयकों
 राज्य  सभा  के  महासचिव  हारा  यथा  अधिप्रमाणित  प्रतियां  भी  सभा  पटल  पर  रक्षता  हूं  :  --

 (1)  उपासना  स्थल  1991

 (2)  विशेष  संरक्षण  ग्रुप  1991

 (3)  विद्युत  विधि  1991

 ee  तममममाकाक  me
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 सभा  का  कार्य

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय  में
 राज्य  मन्‍्त्री  रंगराजन  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं
 कि  25  199]  से  प्रारम्म  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  हस  सदन  में
 लिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 (1)  आज  की  कार्येसूची  स ेबकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  जल  निवारण  तथा  उपकर  199]  पर
 आगे  विचार  और  पारित

 (3)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विधार  और  पारित

 बैंकिंग  नियमन  1991

 चाय  कम्पनियां  चाय  यूनिटों  का  अजंन  और
 1991

 (4)  राज्य  समा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और
 पारित  करना -  -

 भारतीय  उत्तराधिकार  1990

 कूटंब  न्यायालय  1990

 श्री  लाल  कृष्ण  आाइबाणी  :  अध्यक्ष  सभा  के  सम्मुख्ल  आगामी  कार्य

 के  सम्बन्ध  मैं  दो  निविदन  करना  उनमें  पहली  बात  वही  है  जो  मैंने  आआको  उस  समय

 कही  जब  आपने  पार्टी  के  नेताओं  को  कक्ष  में  आमंत्रित  किया  प्ैंने  कहा  था  कि  एक

 छोटा  आम  चुनाव  हाल  में  समाप्त  हुआ  है  और  दौरान  हुई  बूथ  पर  कब्जे  और

 हिमा  की  घटनाओं  जैसे  अपराधों  पंर  अथवा  खंडवार  चर्चा  करते  रहे  यह  सब  कुछ
 चनाव  सुधारों  जो  चुनावों  को  स्वतंत्र  एवं  निष्पक्ष  तथा  जंहां  तक  सम्भव  संपूर्ण  प्रक्रिया  को

 सुस्पष्टता  प्रदान  कर  सकते  को  लाने  की  तत्काल  आवद्यकता  को  कम  करके  दर्शाता  यह

 उल्लेख  किया  है  कि  संसद  के  सम्मुख  विधेयक  लम्बित  दिनेश  गोस्वामी  समिति  की

 सिफारिशों  क ेआधार  पर  उन्हें  दूसरी  सभा  में  पुर:स्थापित  किया  मुझे  यह  देखकर

 निराशा  और  आदचर्य  हुआ  है  फ्रि  सरकार  द्वारा  चर्चा  किये  जाने  वाले  विधेयकों  की

 सूची  में  उन  तीनों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  मैं
 इस

 अवसर  पर  आपके  माध्यम  से

 निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  सत्र  के  काये  में  इन  तीनों  विधेयक्रों  को  अवदय  सम्मिलित  किया

 जाये  और  दस  सत्र  में  ही  उन्हें  पारित  किया  निःसन्देह  इन  तीन  विधेयकों  के  अलाबा  भी

 बहुत  कुछ  अविद्पक  कार्य  किये  जाने  लेकिन  कम्र  से  कम  इन  तीन  विधेयकों  को  तो  अवश्य

 लिया  जाना  चाहिए  ,।
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 दूसरी  बात  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  एक  लम्बे  असें  से  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कोई
 प्रतिनिधित्व  नहीं  मिला  लोक  सभा  के  केवल  सात  जो  दिल्‍ली  के  अपेक्षित  बिभिन्‍न
 कार्यों  और  सेवाओं  की  तुलना  में  उसके  साथ  न्याय  करने  में  असम  के  अलावा  वहां  की  जनता
 के  किसी  प्रकार  के  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  इस  राज्य  की  गनेक  बड़ी  समस्‍यायें  हैं  और  वे
 समस्‍यायें  दिल्ली  नगर  निगम  और  महानगर  परिषद  द्वारा  निपटाई  जाती  महानगर  परिषद  में
 सभी  दलों  की  यह  एक  समवेत  मांग  थी  कि  अगर  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  नहीं  दिया  तो  कम
 से  कम  एक  राज्य  विधान  सभा  तो  यहां  होनी  ही  लेकिन  हस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया
 गया  ।  इस  अवसर  पर  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस  सन्न  मे  दिल्‍ली  के  भावी  ढांचे  पर  तथा  दिल्‍ली  के

 चुनावों  के  शोध्र  प्रबन्ध  करते  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 भरी  रंगराजन  कूमा  रसंगलम्‌  :  आपकी  सहमति  मैं  विपक्ष  के  माननीय  नेता  को  श्रूचित
 करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आप  अभी  उत्तर  देना  चाहेंगे  ?  मेरे  विचार  में  अन्य  एक  या  दो
 सदस्य  हैं  ।

 ओर  रंगराजन  कमारभंगलम्‌  :  लेकिन  मेरे  विचार  में  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  आप  अपनी  बात  पूरी  कोजिए  उन्हें  बाद  में  उत्तर  दे
 सकते

 भी  रंगराजन  कुमारम  गलम  :  तीन  विधेयकों  के  सम्बन्ध  मैं  विपक्ष  के
 माननीय  नेता  को  सूचित  करना  चाहूंगा  |  मुझे  विदवास  है  कि  उन्हें  उस  बात  की  जानकारी  है  कि

 ये  विधेयक  राज्य  समा  में  हैं  ।  वास्तव  में  यह  मामूली-सी  अनदेखी  हुई  लगती  है  और  इसी  बजह
 से  इसे  समा  की  कार्य-सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |  हम  वचनबद्ध  मैं  पहले  ही  यह  सभा
 में  कह  चुका  हूं  । माननीय  विधि  और  न्याय  मंत्री  ने  भी  कहा  हम  वचनबद  हैं  कि  वे  विधेयक
 लाये  जायें  और  पारित  हों  ।  यह  इसी  सत्र  में  हो  उसके  लिए  हम  समुचित  प्रयास

 अगर  ऐसा  नहीं  हुआ  तो  जहां  तक  सम्मव  हुआ  अगले  सत्र  तक  हम  यह  कार्य  अवध्य  अगर

 हम  अधिक  नहीं  तो  उतने  तो  इच्छुक  हैं  ही जितनी  कि  अन्य  पार्टियां  ।

 दिल्‍ली  के  बारे  में  हम  अवश्य  ही  गंभीरता  से  कार्य  मुझे  अपना
 वक्तव्य  पूरा  करने  बोलने  के  मूल  अधिकार  को  किया  जा  रहा  बात

 यह  है  कि  हम  तात्कालिकता  को  मी  समभते  हैं  क्योंकि  हम  समभते  हैं  कि  [2  दिसम्बर  को

 नगर  परिषद  का  मामले  पर  चर्चा  होगी  |  हम  दिल्‍ली  के  मामले  पर  अवद्य  तत्काल  ध्यान

 भ्रो  गुमानसल  लोढ़ा  :  अध्यक्ष  कुछ  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विषय  रह  गए
 जिसको  आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया

 राष्ट्र  मे ंकरोड़ों  लोग  बेरोजगार  रोजगार  के  मोलिक  अधिकार  के  बारे  में  संविधान  में
 संशोधन  का  बिल  पिछले  बहुत  दिनों  से  बिचाराधीन  इस  विषय  को  आगामी  सप्ताह  की

 सूची  में  अवद्य  रखा  जाए  ।
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 ॥  अहमदाबाद  से  दिल्ली  ब्राड-गेज  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  इस  विषय  पर  विचार

 करना  भी  बहुत  आवध्यक  इस  विषय  को  भी  आगामी  सप्ताह  की  कायें  सूची  में  रखा

 इसी  प्रकार  से  इंदिरा  धांधी  राजस्थान  नहर  के  लिए  योजना  आयोग  से  समुचित

 सहायता  दिलवाने  के  पामले  पर  भी  विचार  करना

 हसी  तरह  से  राजस्थानी  भाषा  को  संवंधानिक  भाषा  के  रूप  में  मान्यता  देने  पर  भी

 आगामी  सप्ताह  विचार  करना

 थी  मोगैशा  शा  :  अध्यक्ष  मुझे  दुख  है  कि  बहुत  से  महत्वपूर्ण
 विषयों  पर  चर्चा  नही  हुई  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  इन  विषयों  को  लिया  जाना

 चाहिए  ।

 आवदयक  वस्तुओं  में  पिछले  कुछ  वर्षों  स ेलगातार  बेरोकटोक  वृद्धि  हो  रही  है  ओर  बल  मान

 सरकार  के  आने  के  बाद  इस  साल  के  बजट  के  बाद  से  कीमतों  में  और  बढ़ोत्तरी  होती  चली  जा  रही

 है  ।  भाज  देश  में  आवश्यक  बस्तुओं  के  लिए  जनता  परेशान  वित्त  मन्त्री  जी  ने  भी आदवासन
 दिया  था  कि  अक्तूबर  माह  से  कोमते  घटने

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  भाषण  दे  रहे  केवल  विषय  बतलाइए  ।

 भरी  मोगैसा  झा  :  मेरा  आप्रह  है  कि  आगामी  सप्ताह  की  काये  शरूचरीं  में  इस  विषय  को  रखा

 जाए  और  कीमतों  को  1989  के  स्तर  पर  लामे  के  विषय  पर  विचार  किया  जाए  ।

 दूसरा  महत्वपूर्ण  बिषय  यह  है  कि  नेपाल  के  प्रधानमन्त्री  हमारे  यहां  आने  वाले  कोसी

 मदी  का  पश्चिमी  कोसी  महर  का  मामला  लगातार  उठता  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सिर्फ  इतना  कहिए  कि  इस  विषय  को  डिसकशम  के  लिए  लिया
 भाषण  मश॒

 भरी  मोगंगा  झा  :  मैं  तक  दे  रहा  हूं  ।  अध्यक्ष  बिहार  सरकार  इस  स्थिति  में  नहीं  है
 कि  इस  काम  को  पूरा  90  फोसदी  काम  पूरा  हो  गया

 अध्यक्ष  महोदव  :  जाप  भाषण  दे  रहे  आप  जसे  सीनियर  मेंबर  इन  तरह  से  करेंगे  तो
 और  भी  बहुत  सारे  मेंबर  जिन्होंने  अपनी  बात  कहनी

 करो  मोगा  हा  :  तक  नहीं  दूंगा  तो  स्वीकार  कंसे  अध्यक्ष  महोदय  पद्चिमी  कोसी

 नहर  के  मामले  में  मन्ची  महोदय  सदन  में  आहवासन  दे  चके  हैं  |क  कारणों  से  पश्चिमी
 कोसी  नहर  योजना  को  नहीं  रोका  इससे  साढ़े  8  लाख  एकड़  क्षेत्र  में  सिचाई  होगी  ओर

 90  फीसदी  काम  इसका  पूरा  हो  गया  सिर्फ  10  फीसदी  के  पीछे  वह  क्षेत्र  इन  सुविधाओं  से
 बंचित  रह  रहा  इसलिए  आगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  इसको  अवश्य  सम्मिलित  किया

 अध्यक्ष  बीरपुर  से  लेकर  हिमालय  में  जो  रेल  पटरी  उसको  बिहार
 सरकार  बेचने  जा  रही  यह  बड़े  दुर्माग्य  की  बात  इस  कार्यवाही  को  तुरंत  रोकना

 इस  मामले  व  भारत  सरकार  ओर  रेल  मंत्रालय  अपने  हाथ  में  यह  दो  देशों  का  मामला
 इस  जिषय  पर  भी  आगामी  सप्ताह  चर्चा  होनी

 ०-44...
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 को  राम  माईक  :  मैं  अगले  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में  निम्नलिखित  मदों
 को  शामिल  करने  का  अनुरोध  हूं  :-.

 (1)  अनिवार्य  वस्तुओं  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  की  आवश्यकता  |

 (2)  बम्बई  नगर  के  लिए  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  में  मी  मुम्बई  शब्द  प्रयुकत  किये  जाने  को

 आवध्यकता  ।

 भी  संयद  शाहबुबदोन  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्य

 सूची  में  निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित  करें  :--

 माषाई  अल्पसंख्यकों  के
 आयुक्त

 के  वा्विक  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  ।

 अल्पसंख्यक  समुदायों  के  वाधिक  श्रतिवेदनों  पर  चर्चा  ।

 अध्यक्ष  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  सभा  में  इन  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  नहीं  की  गई

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  अगले  सप्ताह  के  दौरान  उन्हें  अति  तात्कालिक  मामले  के  रूप  में

 लिया  जाये  |

 भ्ो  मगबान  हांकर  राजत  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  की  काय॑  सूची  में

 निम्न  विषय  जोड़ें  जाएं  :--

 (1)  उत्तर  प्रदेश  में  निरन्तर  बढ़  रही  आतंकवादी  गतिविधियों  पर  अंकुश  लगाने  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  अपने  सुरक्षा  बलों  को  सज्जित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  अत्याधुनिक  धस्‍्त्रों  की  प्रदेश  सरकार  को  आपूर्ति  की

 (2)  आगरा  को  अन्‍्तरष्ट्रीय  पयंटन  केन्द्र  के  अनुरूप  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी

 भी  भुवत  चर  खण्ड्री  अध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को
 अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  करें  :-.

 (1)  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  भागों  में  हाल  ही  में  आये  म्‌कल्प  से  पीड़ितों  के  पुनर्वात  की

 एक  व्यापक  योजना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 (2  )  गढ़वाल  क्षेत्र  में  आए  म्‌कम्प  ने  टिहरी  बांध  परियोजना  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगा
 दिया  इस  परियोजना  पर  बैेन्‍्द्र  सरकार  द्वारा  पुनः  विचार  किया  जाना

 भरी  थी०  धनंजय  कूमार  :  अध्यक्ष  कृपया  निम्नलिलित  बिषयों  को

 अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  शामिल  किया

 (1)  कर्नाटक  में  मदिकेरी  और  सुब्रमण्या  क ेबीच  को  सड़क  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सड़क  कोष  से  तुरंत  ही  पर्याप्त  घनराशि  दिये  जाने  की
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 (2)  मंगलोर  हवाई  अड्डे  पर  प्रत्येक  मौसम  में  हवाई  सेवा  को  सुगमता  प्रदान  करने  हेतु
 एक  नई  हबाई  पट॒टी  उपलब्ध  कराये  जाने  की

 प्रो०  प्रेस  घूमल  :  अध्यक्ष  अगले  सप्ताह  को  का्यं-सूची  में

 लिखित  विषय  सम्मिलित  किये  जाएं  :

 भूतपूर्व  सैनिकों  के कल्याण  के  लिए  उन्हें  एक  रेक-एक  पैंशन  की  सुविधा  समय-पूर्व

 सेबा-निवत्ति  के  पदचात्‌  उन्हें  फिर  से  रोजगार  प्रदान  करने  तथा  अन्य  लाम  देने  के  बारे  में  ।

 भी  रंगराजन  कुमारमंगलम्‌  :  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  कानून  में  रखने  पर  चर्चा  का
 विषय  काय॑  मंत्रणा  समिति  के  विचाराधीन  और  मुझे  विश्वास  है  कि समिति  इस  पर  आवश्यक

 कारयेवाही

 हो  गिरघारी  लाल  मार्गव  :  अध्यक्ष  आगामी  सप्ताह  की  काय॑सूचा  में
 मम्न  विषयों  को  जोड़ा

 (1)  सम्पूर्ण  मारतवर्ष  के  सिनेमा  हालों  में  प्रत्येक  शो  प्रारम्म  होने  से  पहले  न्यूजरील  के

 पद्चात्‌  राष्ट्रीय  गीत  जन-गण-मन  राष्ट्रीय  मावना  जागृत  करने  के  लिए  प्रारम्भ
 किया

 (2)  राजस्थान  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  शहरों  पें  जलापूर्ति  एवं  सोबरेज  योजना  के  लिए
 आई०  डी०  ए०  की  वित्तीय  सहायता  हेतु  ।

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 सातयां  प्रतियेद न

 संसदोय  कार्य  सरजालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मरत्रालय  में
 राज्य  मर्जी  रंगराजम  कुमारसंगलम्‌  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  20  199)  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  सातवें  प्रतिद्वेन  से सहमत  है  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 यह  सभा  20  1991  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्य  मन्त्रणा  समिति
 के  सातये  प्रतिबेदन  से  सहमत  है  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 _ ऊ->_ऊ__

 1.13  भ०  प०

 साय  कंपनो  चाय  यूनिटों  का  प्र॒जञन  घोर  प्रंतरण  )  संशोधन  विधेषक*

 वाणिज्य  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  पी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  चाय  कंपनी  चाय  यूनिटों  का  अजंन  और  1985  में  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 चाय  कंपनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और  1985  में

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अशुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वी कृत  हुमा  ।

 भी  पी०  जिदस्बरस्‌  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 बेंककारी  बिनियसम  )  विधेयकਂ

 बिस  सन्‍्त्री  मनमोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बैककारी  विनियमन
 1949  में  और  संशोधन  करने  वाले  बविधेषक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अशुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 बैंककारी  विनियमन  1949  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रश्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  सनभोहन  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  215  म०  प०  पर  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 1.15  भ०  १०

 तत्परचात्‌  लोक  समा  मध्याह्ु  मोजन  के  लिए  2.15  भ०  प०  तक  के  लिए  स्थवित  हुई  ।

 2.22  भ०  प०

 सष्याह्न  मोजन  के  पदथात्‌  लोक  समा  2  22  स०  प०  पर  पुनः  समदेत

 महो  दय  पीठासीन  हुए ।]

 के  दितांक  के  मारत  के  भाग  2,  में  प्रकाशित  ।
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 झनवानों  को  मांगें  1991-92

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पंजाब  के  संबंध  में  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुदानों  की
 मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  करेगी  जिसके  लिए  तीन  घंटे  भावंटित  किए  गए  हैं  ।  सभा  में  उपस्थित

 वे  माननीय  सदस्य  जिनकी  अनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  किए  गए
 यदि  वे  अपने  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तब  वे  15  मिनट  के  अन्दर  समा  पटल

 पर  हसकी  सूचना  मेज  दें  तथा  जिस  कटौती  प्रस्ताब  को  वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  उसकी  क्रमांक
 संख्या  भी  उल्लिखित  केवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तावित  समझा

 प्रस्तावित  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रमांक  संख्या  दशानि  वाली  सूची  अभी  थोड़ी  देर  में  ही
 सूचना  बोर्ड  पर  लगा  दी  यदि  किसी  सदस्य  को  सूची  में  कोई  विसंगति  दिखायी  पड़ती
 तब  वहू  बिना  विलम्ब  के  समा  पटल  पर  उपस्थित  अधिकारी  के  नोटिस  में  इसे  लाएं  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  बहस  की  छुरूआत

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्म  2  में  मांग  संश्या  |  से  30  के  सामने  दिखाये  गए  मांग
 शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3]  1992  को  समाप्त  होने  वाले  व  में  संदाय  के  दौरान  होने
 वाले  खर्चों  वी  अदायगी  करने  हेतु  आवद्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के

 स्‍्तम्म  4  में  दिखायी  गयी  राजस्व  लेशा  तथा  पूंजी-लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अनधिक
 सम्बन्धित  राशियां  मारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 लोक  सभा  को  स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  ब्ष  के  लिए

 अन॒दानों  को  सांग

 मांग  सं०  मांग  का  नाम  स्वोकृति के  को  सदन  द्वारा  स्वीकृत  लोक  सभा  को  स्वीक्षति  के

 लेखानुदान  की  मांग  की  राशि  लिए  भ्रस्तुत  अनुदान  की
 राषि

 1.  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 क्पए  रुपए  रुपए  रुपए

 1.  कृषि  तथा बन  84,98,94,000  27,53,22,000  28,32,98,000  9,17,75,000

 2.  पशुपालन  और  34  94,01,000  1,34,62,000  11,64,67,000  44,88,000
 मछली  पालन

 3.  सहकारिता  12,76,17,000  54,69,05,000  4,25,39,000  18,23,00,000

 4.  रक्षा  सेबाएं  3,73,86,000  37,50,000  1,24,62,000  12,50,000
 कल्याण
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 5.

 6.

 7.

 मई

 17.

 20.

 21.

 .  गह  मामले  तथा  1,84,04,07,000

 न्याय

 उद्योग  10,51,38,000

 ,  सूचना  तथा  लोक  4,74,93,000

 सम्पर्क

 .  सिचाई  तथा  11,34,55,47,000
 बिजली

 »  जम  तथा  4,98,63,000
 रोजगार

 स्‍थानीय  15,75,45,000
 आवास  तथा

 शहरी  बिकास

 कामिक  तथा  1,76,25,000

 प्रशासनिक

 सुधार

 ,  योजना  2,18,  59,36,000

 कारय  क्रम  3,00,000
 कार्यान्वयन

 लोक  निर्माण  1,42,01,35,000
 कार्य

 2  3

 दिक्षा  4,42,88,48,000  23,43,000  1,47,62,83,000

 निर्वाचन  5,01,27,000  न  1,67,09,000

 उत्पाद  शुल्क  12,62,82,000  _  4,20,93,000
 तथा  कराधान

 »  वित्त  2,20,17,48,000  7,75,72,000

 खाद्य  तथा  3,64,95,000  6,71,04,48,000  1,21,64,000

 आपूर्ति

 .  सामान्य  प्रशासत  14,94,89,000  न+  4,98,30,000

 .  स्वास्थ्य  तथा  1,38,98,89,000  न  46,32,96,000

 परिवार  कल्याण

 7,50,00,000  61,34,70,000

 29,63,25,000

 4,74,31,47,000  3,78,18,50,000

 1,66,20,000

 21,20,81,000.  5,19,14,000

 58,76,000

 72,86,45,000

 1,00,000

 75,22,00,000  47,33,80,000

 अमुदानों  की  मांगें  1991-92

 7,82,000

 73,39,16,000  2,58,58,000

 2,50,00,000

 9,87,75,000

 1,58,10,49,000

 7,09,63,000

 ४5,07,34,000
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 22.  राजस्व  तथा  68,00,51,000  न  22,66,82,000  न

 पुनर्वास

 23.  प्रामीण  विकास  32,42,25,000  न  10,80,76,000
 तथा  पंचायतें

 24.  90,90,000  63,42,000  30,30,000  21,13,000
 गिकी  और  पर्यावरण

 25.  सामाजिक  और  39,60,67,000  4,18,82,000  13,20,22,000  1,39,61,000

 महिला  कल्याण

 ओर  अनुसूचित
 जातियों  तथा

 पिछड़े  वर्गों  का
 कल्याण

 26.  राज्य  विधान  »52,88,000  न  60,96,000  --

 मण्डल

 27.  तकनीकी  शिक्षा  28,88,04,000  39,63,000  9,62,69,000  13,20,000
 तथा  श्रौद्योगिक
 प्रशिक्षण

 28.  पर्यंटन  और  1,94,76,0C0  50,000  64,92  000  86,50,000

 सांस्कृतिक  मामले

 29.  परिवहन  88,88,10,000  22,04,11,000  29,62,71,000  7,34,72  000

 30.  चौकसी  1,78,77,000  —  59,59,000  न

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  मदन  लाल  खुराना  परिचर्चा  आरम्म

 थ्री  सवत  लाल  खराना  :  उपाध्यक्ष  आज  हम  लोग  पंजाब  के
 बजट  पर  फिर  से  बहस  कर  रहे  पंजाब  का  बजट  पास  नहीं  हुआ  इस  फाइनेंडियल  ईयर  के
 12  महीनों  में  से  8  महीने  पूरे  हो  गये  पंजाब  वा  बजट  अभी  संसद  में  ही  है|  मैं  यह  इसलिए  कह
 रहा  हूं  जिस  तरह  से  यह  बजट  को  क॑जुअल  वे  में  ले  रहे  उसी  तरह  से  यह  सरकार  पंजाब  को
 भो  क॑जुअल  वे  से  और  बड़े  केलस  तरीके  से  ले  रही  मैंने  पिछली  बार  यह  आब्जेवशन  किया  था
 कि  जो  हमको  बजट  दिया  गया  वह  4-5  पेज  का  पम्फलेट  ही  मुरुय  रूप  से  सरकार  की

 परफा  रमेंस  रिपोर्ट  और  एडमिनिस्ट्रेटिय  रिपोर्ट  जरूरी  होती  वह  नहीं  उसके  बिना  बजट

 अधूरा  माना  जाता  उसमें  पिछले  वर्ष  की  परफा  रमेंस  रिपोर्ट  से  ही  ज्ञात  होगा  कि  कितना  बजट
 दिया  कितना  खर्च  कितना  रह  यदि  रह  गया  तो  कंसे  रह  इस  बात
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 को  मैंने  पिछले  बजट  बहस  के  जश्यि  उठाया  था  और  अब  यही  बात  वी  गयी  ।  इसमें  कोई  नया
 दस्तावेज  नहीं  दिया  यह  सरकार  इसको  सौरियसलो  नहीं  ले  रही  है  ।  उत्त  समय  भी  वित्त
 मंत्री  जी  ने  जवाब  में  कहा  लेकिन  पिछली  बार  2-3  सितम्बर  को  बजट  पर  बहस  हुई  और
 अब  नवम्बर  खत्म  हो  रहा  यह  बहस  फरुटफुल  तब  होती  जब  पंजाब  के  लिए  जो  बजट  दिया
 गया  उसके  साथ  इसकी  परफारमेंत्त  रिपोर्ट  भी  मिल  लेकिन  आज  भी  पुराने  बजट  की
 तरह  इसमें  फोई  नया  कागज  नहीं  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  इसलिए  मैं  व  हना  चाहता  हूं  कि सरकार  इसको  कंजुअल  वे  में  ले  रही  है  कि
 पंजाब  का  बजट  इस  तरह  से  पाम  कर  दिया  इसे  लाइटली  वे  ले  रही  मेरा  इस  सरकार
 पर  आरोप  है  कि  यह  सरकार  अक्षम  है  ओर  पंजाब  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  इसके  अन्दर
 जो  इच्छा  शक्ति  होनी  चाहिए  उसका  सर्वंथा  अभाव  अगर  वहां  पर  इलेबटेड  गबन॑  मेंट  होती
 तो  क्या  इस  तरह  से  बजट  आता  ?  क्‍या  इस  तरह  से  कंज॒अल  बे  में  लिया  जाता  ?  मैंने  पहले  भी

 कहा  था  कि  चुनाव  को  पोस्टपोंड  करके  सरकार  ने  वहां  के  लोगो  के  साथ  बहुत  बड़ा  अन्यया  किया

 एक  फ्राड  किया  उसको  चुनाव  पोस्टपोंड  नहीं  करना  चाहिये  चूंकि  कांग्रेस  उतत  समय

 चुनाय  मे  रेस  में  नहीं  अब  स्वयं  उसमें  आने  के  लिए  यह  सब  ड्रामा  हुआ  मैं  उसको  यहां
 रिपीट  नहीं  करना  चाहता  हुं  लेकिन  कांग्रेस  से  यह  जरूर  कहूंगा  कि  जब-जब  पंजाब  में  नामंलसी
 लाने  की  कोशिश  की  नामंलसी  लाने  के  लिए  कदम  बढ़ाया  उम्त  कदम  को  मजबूती  के

 साथ  नहीं  उठाया  बल्कि  विदड़ा  पंजाब  में  नामंलससी  न  इसके  लिए  काफो  ह॒द  तक

 सरकार  जिम्मेदार  है|

 उपाध/क्ष  वहां  की  घटनाओं  में  चाहे  वहु  लोंगोवाल  समभौता  चाहे  जिस

 समय  वहां  के  मुख्यमंत्री  श्री  बरनाला  तीन  महीने  पहले  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण  में  उनकी

 तारीफ  की  और  उसी  सरकार  ने  तीन  महीने  के  अन्दर  यहां  संसद  के  अन्दर  घोषणा  करके  उसको

 डिसमिस  कर  उस  समय  पंजाब  के  लोगों  के  अन्दर  एक  गुस्सा  छा  गया  ।  और  जब

 चनाथ  होने  में  कुछ  घण्टे  ही  रह  गये  उस  दिन  वहां  के  गवनंर  लोगों  से  द्वान्तिपूर्वक  मतदान  करने

 के  लिए  अपील  कर  रहे  परन्तु  चुनाव  रह  कर  दिए  गए  तब  तक  न  जाने  कितने  लोग  मर

 जो  कुछ  होना  था  या  जितना  हो  हो  चुका  और  रुपया  जितना  खर्च  किया  वह  कर  लिया

 परन्तु  डेमोफ्रेसी  के  इतिहास  में  यह  पहुली  बार  किया  गया  और  चुनाव  पोस्टपोड  करके  पंजाब  को

 जनता  को  गुस्से  की  आग  में  डाल  मेरा  कहना  यह  है  कि  वहां  को  अस्ेम्बली  के  चुनाव  न

 कराकर  पंजाब  में  जो  हालात  पंदा  कर  उसकी  जिम्मेदारी  कांग्रेस  की  सरकार  पर  में  एक

 बार  फिर  वही  बात  कहना  चाहता  हूं  जो  पिछली  बार  की  थी  किइस  बजट  के  अन्दर  पिछली

 परफा  रमेंस  रिपोर्ट  होती  जो  इसके  अन्दर  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  बताए  कि  इस  बजट  के

 अन्दर  प्राथमिकताएं  क्‍या  आज  जो  पंजाब  के  हालात  खराब  उसको  ठीक  लाइन  पर  लाने

 के  वहां  नॉमंलसी  लाने  के  लिए  बजट  के  अन्दर  आपने  कोई  स्पेशल  प्रोविजन  रश्वा  यह  मैं

 जानना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने  पंजाब  के  लोगों  स ेवायदा  किया  था  कि

 एक  साल  में  एक  लाख  लोगों  को  रोजगार  रोजगार  देना  तो  दूर  आपन  नौकरियों  पर

 बैन  लगा  दिया  ।  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  किसने  लोगों  को  आपने  एक  साल  के  अन्दर  रोजगार

 दिया  ?  बॉडर  डिस्ट्रिक्ट्स  में  आपने  इण्डस्ट्रीज  खोलने  का  वादा  किया  में  जानना  चाहता  हूं
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 कि  कितनी  दृण्डस्ट्री  खोली  हैं  ?  कुछ  के  शिलान्यास  भी  हुए  वह  बंद  क्यों  हुई  मैंयह

 जानना  चाहता  हूं  कि  एस०  वाई०  एल०  का  काम  छत्म  क्‍यों  हो  गया  है  ?  करोड़ों  रुपया  उसमें

 लगा  जितना  काम  हुआ  था  सब  बेकार  हो  गया  क्योंकि  जो  आपने  नहर  खोदी  उस  पर

 काम  न  होने  से  मिट॒टी  भर  रही  इसलिए  वह  करोड़ों  रुपया  जो  आपने  नगर  खोदने  में  लगाया

 बह  बेकार  हो  उससे  जो  लाम  पहुंचना  चाहिए  वह  नहीं  पहुंच  रहा  सेकड़ों-क  रोड़ों
 रुपया  जो  बरबाद  हुआ  हैं  उसका  जिम्मेदार  कौन  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  थीन  डेम  प्रोजेक्ट

 का  क्‍या  हुआ  ?  वहां  काम  बहुत  स्‍लों  हो  रहा  है  |  )  मैं  एक  दो  मिनट  और  इस  विषय

 पर  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  चाहे  थीन  डेम  चाहे  एस०  बाई०  एल०  नहर  चाहे
 नौकरियों  का  मामला  संसद  को  वह  चीजें  क्यों  नहीं  बताई  जा  रहीं  ताकि  यह  बहस  कुछ  फ्रूटफुल
 होती  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  को  इकॉनॉमी  आज  खत्म  हो  रही  है  ।

 वहां  राइस  वलन  स्पिनिंग  मिल्स  आदि  का  काम  खत्म  हो  रहा  है  क्‍योंकि  जिस

 समय  से  वहां  टेररिज्म  जिस  तरह  से  बहां  अपहरण  हो  रहे  हैं  ओर  वहां  लोग  काम  नहीं  कर

 पा  यह  मैं  कहना  चाहता  फिर  मेरा  कहना  है  कि  पिछले  कुछ  दिनों  से  एक  ट्रेन्ड  चला  है  कि

 जितने  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  से  ट्रक  जाते  हैं  सामान  से  मरे  वह्‌  गायब  हो  जाते  मेरी  जानकारी

 के  अशुसार  27  ट्रक  गायब  हुए  हैं  पिछले  5-6  महीनों  के  अन्दर  |  मैं  चाहता  हूं  कि उसकी  सी  ०  बी  ०

 आई०  से  इनक्‍वायरी  क्‍योंकि  अगर  इस  तरह  से  ट्रक  गायब  हो  जाएंगे  तो  कौन

 अपना  माल  वह  मेजेगा  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  बारे  में  मी  सरकार  कुछ  बताए  ।  मैंने  पिछली  बार
 भी  कहा  था  और  फिर  कहना  चाहता  किडनेपिंग  का  जो  रेट  है  वह  बढ़  रहा  है  ओऔर  अब  तो
 किडनेपिग  केवल  पंजाब  में  नहीं  रही  बल्कि  दिल्‍ली  और  देश  के  अन्य  प्रदेशों  में  मी  ही  रहो  में

 आरोप  लगाना  चाहता  हूं  कि  एक  जो  विदेशी  राजदूत  का  अपहरण  हुआ  दिल्‍ली  के  उसको
 दिल्‍ली  की  एक  सरकारी  कालोनी  के  अंदर  रखा  गया  तीन  चार  दिन  फिर  बुरका  पहनाकर
 हरियाणा  के  रास्ते  से  पंजाब  ले  जाया  जी  बुरका  पहनाकर  ।  आप  संसदीय  कार्य  मन्त्री

 मैं  यह  बात  हाउस  के  अन्दर  कह  रहा  हूं  ओर  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इसका  कंट्राडिक्शन
 यहां  होम  मिनिस्टर  बठे  आपकी  सरकार  अपहरणकर्ता  को  खोज  नहीं  पा  रही  मैं  अभी
 दिल्‍ली  को  बात  नहीं  करूंगा  क्योंकि  होम  मिनिस्टर  ने  शाम  को  बेठक  बुलाई  लेकिन  मैं  चेतावनी
 देना  चाहता  हूं  कि  अगर  आपने  पंजाब  में  किडनंपिग  को  रोकने  के  लिए  कदम  नहीं  अगर
 आपने  लोगों  का  बिध्वास  फिर  से  प्राप्त  नहीं  लोगों  में  कॉन  फिडेन्स  पेदा  नहीं  हुआ  तो  मुझे
 खतरा  है  उपाध्यक्ष  कि  बहीं  से  लोगों  का  माइग्रेशन  शुरू  हो  क्‍योंकि  जब  लोगों  के
 जान-माल  की  सुरक्षा  नहीं  रहेगी  तो  लोग  वहां  से  आना  शुरू  हो  जायेंगे  जो  पूरे  देश  के  लिये  और
 पंजाब  के  लिए  घातक  बात  होगी  ।

 मैं  आपसे  एक  बात  और  कहना  चाहता  नई  सरकार  को  आये  इतने  महीने  हो
 आपने  कहा  था  कि  100  दिन  में  यह  100  दिन  में  वह  100  दिन  में  नई  आर्थिक  नीति

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  की  समस्‍या  को  हल  करने  के  लिए  नई  सरकार  ने  आने
 के  बाद  से  अब  तक  क्‍या  पौलिपी  क्या  कदम  आपने  अपने  मंनिफंस्टों  में  कहा
 आप  बतायें  कि  पंजाब  और  कष्मीर  के  बारे  में  आपने  क्या  कोई  नीति  सरकार  की  क्‍या
 नीति  है|  पंजाब  के  बारे  में  जिस  तरह  से  टुकड़ों  कै  पौलिसी  अपनाई  जा  रहो  एडहाकिज्म
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 चल  रहा  उस  एडहाकिज्म  को  और  मत  पंजाब  के  बारे  में  और  कद्मीर  के  बारे  में
 पूरी  अपोजीक्षन  को  विध्वास  में  अन्य  दलों  से  बात  कोई  हल  निकालिए  कक्‍्य।कि  यह
 एक  राष्ट्रीय  समस्या  राष्ट्रीय  समस्या  होने  के  आप  पूरी  बहत  १रके  अपोजोष्न  को
 विश्वास  में  अन्य  दलों  को  विश्वास  में  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  कोई  राष्ट्रीय  नीति

 यह  मेरा  आपसे  निवेदन  अमी  तक  आप  एडह्रॉकिज्म  के  ऊपर  चल  रहे  न  तो
 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  आपने  देश  को  मजबूत  न  पंज।ब  न  आधिक  दृष्टि  से आप  सुशहाली

 न  वहां  माइग्रेन्ट्स  की  प्रौब्लम  को  आपने  सौल्व  न  अभी  तक  सीमा  को  सील
 न  लॉ  एण्ड  आडंर  को  बहाल  किया  और  न  वहां  चुनाव  इस  बजट  इन  समस्याओं

 के  बारे  क्षापने  कोई  ध्यान  नहीं  यही  मैं  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  आज  पंजाब  की  स्थिति  क्‍या  वहां
 गुरदासपुर  और  फिरोजपुर  आदि  जितने  बो्डंर  डिस्ट्रिक्ट्स  यदि  आपके  पाप्त  आंकड़े

 उपलब्ध  हों  तो  आप  दीजिए  कि  आपने  इन  जिलो  में  कितने  बिजली  के  बिल  लोगों  को  बिजली
 की  मद  में  कितना  रिवंन्यू  इकट्ठा  मेरी  जानकारी  है  कि  इन  जिलों  में  लोगों  को  बिजली

 के  बिल  दिये  ही  नहीं  जाते  पेमेंट  होना  तो  बाद  की  बात  किसी  को  हिम्मत  नहीं  है  कि  इन
 क्षेत्रों  में  जाकर  बिजली  के  बिल  पे  आज  पंजाब  को  हालत  यह  हो  गयी

 आज  से  कुछ  दिन  भारतीय  जनता  पार्टी  के  राष्ट्रीय  उपाध्यक्ष  जिन्होंने  पंजाब
 की  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  शानदार  काम  किया  जिस  तरह  से  हमला  किया

 उस  दिन  मैं  मो  वहां  गया  हुआ  था  ।  उनकी  तो  भगवान  ने  रक्षा  कर  ली  वरना  जिस  गाड़ी  में  वे
 जा  रहे  रिमोट  कंट्रोल  के  बम  द्वारा  उनकी  कार  पर  हमला  किया  गया  कहते  हैं
 कि  वह  बस  इतना  शक्तिशाली  था  कि  पंजाब  के  अन्दर  आज  तक  उतनी  शक्ति  के  बम  का  की

 प्रयोग  नहीं  उनकी  गाड़ो  के  साथ  कोई  एक  गाड़ी  और  खड़ी  उसमें  बह  बम  था  |  जं॑से

 ही  डा०  बलदेव  प्रत।श  जी  की  गाड़ी  उधर  सें  रिमोट  कन्ट्रोल  के  जरिये  वह  बम
 फट

 उनका  उनका  सीक्योरिटीमेन  तथा  दो  लोग  कुल  4  लोग  वही  मारे  डाक्टर

 साहब  के  भी  छरें  मैं  स्वयं  उन्हें  अस्पताल  में  देखने  गया  था  ।  मजे  को  बात  यह  है  कि  पजञाब

 के  गवनंर  पहली  बार  उस  दिन  अमृतसर  गये  हुए  वे  उस  दिन  अमृतसर  में  मौजूद  हमें  तो

 ऐसा  लगा  जंसे  आतंकवादियों  ने  पंजाब  के  गवनंर  को  चंलेंज  किया  हो  कि  तुम  जिसके  लिए  इतनी

 सुरक्षा  की  बात  करते  जो  पंजाब  का  रहनुमा  बना  हुआ  जो  यहा  शान्ति  ओर  भाईबारे  का

 प्रतीक  बना  हुआ  ऐसे  व्यक्ति  के  5१२  हम  बम  मार  रहे  हिम्मत  है  तो  रोक

 वादियों  ने  पंजाब  के  गवनंर  को  जंसे  यह  एक  चुनीती  दी  थी  जो  उस  दिन  अमृतप्तर  में  ही  मौजूद
 जिस  तरह  से  बलदेव  प्रकाश  जी  पर  बम  मारा  उससे  ऐसा  ही  प्रतीत  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यहां  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  मैं  वहां  गया  तो  मुझे  पुलिस
 के  अधिकारियों  ने  मैं  चाहूंगा  कि  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  फार  होम  अफेयर्स  इसकी  जांच

 जो  इस  समय  सदन  में  मोजद  कि आजकल  पुलिस  के  परिवार  वाले  ही  क्‍यों

 वादियों  के  टारगेड  बने  हुए  हैं  । मेरी  जानकारी  के  अनुसार  प्रछले  एक  महीने  में  100  से  ज्यादा

 पुलिस  बालों  के  परिबार  के  लोग  आतंकवादियों  का  निशाना  बने  इससे  दहरों  में  जिनकी  डयूटी
 उनके  अन्दर  एक  डर  आतंक  फैला  हुआ  है  |  वहां  की  पुलिस  को  डिमोरेलाइज  करने  के  लिए

 झातंकवादियों  ने  यह  एक  खेल  छुरू  किया  इसके  कारण  पंजाब  के  पुलिस  ऑफीस  रों  के  मन
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 पंजाब  के  पुलिस  कभियों  के  मन  में  डर  मेरा  कहना  यह  है  कि  पंजाब  पुलिस  के  लोगों  के

 बारों  को  जो  गांवों  में  रहते  उनकी  सुरक्षा  का  विशेष  प्रबन्ध

 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  निवेदन  चाहता  हूं  कि  वह
 पाकिस्तान  के  बारे  में  दोमुंहो  बात  करना  बन्द  यह  बात  आप  निश्चित  रूप  से  समभ  लीजिए
 कि  आज  जम्मू  कश्मीर  ओर  पंजाब  के  बारे  में  कोई  मुख्य  समस्या  या  जड़  तो  पाकिस्तान

 लेकिन  हमारे  यहां  सरकार  के  रवंये  में  फर्क  हमारे  प्रधान  मंत्री  हरारे  में  एक  वक्तव्य  देते  हैं
 जिससे  आभास  मिलता  है  कि  पाकिस्तान  सीधे  रास्ते  पर  आ  रहा  लेकिन  दूसरी  तरफ  हमारे
 डिफंस  मिनिस्टर  देश  के  अन्दर  एक  वक्तव्य  देते  हें  कि  पाकिस्तान  हमले  की  तैयारी  कर  रहा
 हो  सकता  है  वे  चुनाव  लड़  रहे  इसलिए  कह  रहे  हों  या  वे  सत्य  बात  देश  को  बत'ना  चाहते
 अब  इन  दोनों  बातों  में  कौन-सी  बात  सही  यह  देश  को  बताया  मै  जानना  चाहता  हूं  कि

 प्रधानमंत्री  जी  ने  जो  कहा  वह  सत्य  है  या  रक्षा  मंत्री  जी  ने  जो  कहा  वह  सत्ਂ  पंजाब  के

 अन्दर  पान  की  दुकान  पर  खड़ा  व्यक्ति  और  नाई  की  दुकान  पर  बंठा  व्यक्ति  जब  ये  दो  वक्‍तब्य

 भलग-अलग  पढ़ता  तो  वह  समभ  नही  पाता  हैं  कि  देश  किस  दिशा  में  जा  रहा  है  और  सरकार

 जैसे  वक्‍तथ्यों  से  क्या  संदेश  देशबाध्तियों  को  देना  चाहता  मजे  की  बात  यह  है  कि आप  शिमला
 समभौते  की  मावना  की  बात  करते  जब  यहां  दिल्‍ली  में  आपके  विदेश  सचियों  की  मीटिंग  होती

 तो  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  साहब  अधिकृत  जो  कदमीर  का  1/3  हिस्सा  है  वहां  वर

 की  बातें  करते  वे हमको  ललकारते  हैं  ओर  हम  यहां  शिमला  समझोते  की  रट  लगाते  मेरा

 कहना  यह  है  कि  आप  देश  के  सामने  क्‍या  पेश  करना  चाहते  क्या  सिगनल  देना  चाहते  हैं  ?

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  की  ओर  से  जो  बात  वह  एक  आए  ओर  सही

 बात  आए  ।

 उपाध्यक्ष  सरकार  बार-बार  कह  रही  है  कि  पाकिस्तान  के  अन्दर  ट्रेंड  किए  हुए
 लोग  कदमोर  और  पंजाब  में  भेजे  जा  रहे  इस  बात  को  आज  कोन  नहीं  जानता  है  ?  सब  जानते  हैं

 कि  पाकिस्तान  के  अन्दर  ट्रेनिंग  कप  लगे  हुए  इसलिए  यह  कहना  कि  पाकिस्तान  हम  पर  हमला

 करते  जा  रहा  कहना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  पाकिस्तान  ने  तो  आलरेडी  हमला  कर

 हमारे  देश  के  सीमावर्ती  राज्यों  में  पाकिस्तान  ने  अपने  यहां  ट्रेंड  लोगों
 को  मेजकर  आतंकवादियों  के

 रूप  में  लोगों  को  अगवा  लोगों  को  अगर  यह  लड़ाई  का  हिस्सा  नहीं

 तो  और  क्या  है  ?

 1965  में  युद्ध  क्यों  हुआ  था  ?  क्योंकि  पाकिस्तान  ने  अपने  लोगों  को  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 भेजा  तब  युद्ध  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  पाकिस्तान  ने  अनडिक्लेयर्ड  बार  आलरेडी

 शुरू  कर  दी  है  ओर  अपने  यहां  से  ट्रेंड  करके  गुप्तचर  और  घृसपठिए  मेज  रहा  है  और  हमारे  लोगों

 को  मरवा  रहा  है  जिससे  इस  देश  देश  की  आजादी  खतरे  में  पड़  जाए  इंस्टेबिलिटी  इस  देह  में  हो

 यह  काम  तो  वह  आलरेडी  कर  रहा  अब  इसके  बारे  में  सरवार  क्‍या  कहना  चाहती  है  ?

 यह  हम  सरकार  से  जातना  चाहते  इसी  लिए  मैंने  आपसे  कहा  कि  आप  एक  नीति

 आपको  एडहॉकिज्म  पर  नहीं  चलना  प्रधानमंत्री  हरारे  में  कुछ  कह  रहे  हैं  और  इस  देश

 में  रक्षा  मनी  कुछ  और  ही  बोल  रहे  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि
 आप  जो  शिमला  समझौते  की  बात  करते

 हैं  यह  बन-वे  ट्रेफिक  नहीं  यह  दोनों  तरफ  से  होना  केवल  आपकी  तरफ  से  शांति-शांति
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 की  रट  ठीक  नहीं  शांति  की  रट  अगर  हो  तो  उनकी  तरफ  हे  भी  होनी  मेरा  निवेदन  है
 कि  सरकार  पाकिस्तान

 के
 प्रति  अपना  रवेया  स्पष्ट  इसके  बारे  में  मैं  तीन-चार  सुझाव  देना

 चाहता  अगर  आप  पंजाब  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  वहां  पर  सिक्युरिटी  बेल्ट  बनाई
 राज्य  सभा  से  प्रस्ताव  पास  अपके  पास  पावर  पंजाब  के  बारे  में  अलग-अलग  मंत्रियों  के
 अलग-अलग  जो  वक्‍तव्य  आते  हैं  आप  पंजाब  के  बारे  में  वाईट  पेपर  जारी  कीजिए  ।  कहां-कहां
 गलती  हुई  कहां  कमी  रह  गई  उसे  सुधारने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही  पंजाब  की  नीति
 को  टुकड़ों  के  रूप  में  मत  देखिए  ।  पंजाब  की  कश्मीर  की  समस्या  को  एक  राष्ट्रीय  समस्या

 यदि  उसके  आधार  पर  आपने  यह  समस्या  समभ  ली  तो  मुझे  लगता  है  कि  एक  लौंग  ट्म

 दृढ़  नीति  बनाने  में  आसानी  होगी  ।

 एक  बात  कहना  चाहता  हुं  ।  कुछ  लोगों  को  अच्छी  नहीं  लग  सकती  आज  इतने  बषं  हो
 पाकिस्तान  का  जो  रवैया  मैंने  पहले  कहा  कि  उसने  इस  देहा  में  अनडिक्लेयर्ड  बार  एक

 तरह  से  शुरू  को  हुई  हम  बार-बार  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  नक्के  प्रमाण  हैं  कि  पाकिस्तान
 में  कहां-कहां  ट्रेनिंग  कैम्प  लग  रहे  हैं।मेरी  मांग  है  कि  पाकिस्तान  को  अल्टीमेटम  देना
 उसे  स्पष्ट  तरीके  से कहना  चाहिए  कि  अगर  निदिचत  समय  तक  ट्रेनिंग  कंम्प  बन्द  नहीं  किए  तो

 भारत  सरकार  उन  कैम्पों  को  बन्द  करने  के  लिए  कदम  हमें  यह  कहने  में  हिचकिचाना
 नहीं  चाहिए  |  कबूतर  की  तरह  आंख  बन्द  करके  समस्या  को  कब  तब  टालते  पंजाब  में

 नौरमलसी  लाकर  चुनाव  कराए  जाएंगे  यह  आपने  वादा  किया  मैंने  कल  भी  अखबार  में  पढ़ा
 पंजाब  में  जब  तक  चुनाव  नहीं  हो  जाएंगे  पंजाब  को  जनता  आप  पर  विश्वास  नहीं

 पंजाब  के  लोगों  में  आपकी  फ्रेंडीबिलीटी  लो  हो  गई  है  ।

 आखिर  कक्मीर  की  तरह  पंजाब  से  भाए  हुए  माईग्रेंटस  को  सेमी-परमानेंट  तरीके  से

 बसाने  के  लिए  कदम  जिस  तरह  से  ऋद्मीर  से  आए  हुए  माईग्रेंट्स  नर्क  का  जीबन  दिल्‍ली

 और  जम्म  में  व्यतीत  कर  रहे  हैं  उसी  तरह  से  पंजाब  के  लोगों  की  हालत  भी  खराब  है|  कई

 महीनों  से  वोट  क्लब  पर  वे  दिन-रात  बारिश्ष  ठंड  में  बेठे  क्या  कोई  आदमी  अपने  धर-बार

 को  छोड़कर  इस  तरह  से  बंठता  है  ?  वे  बहुत  दुखी  अपने  ही  देश  में  वे  शरणार्थी  बने  हुए  मैं

 जानमा  जाहता  हूं  कि  उसके  लिए  बजट  में  क्‍या  प्राबधान  है  ओर  उनको  किस  तरह  से  बसाना

 चाहते  हैं  ।

 ये  जो  बातें  मैंने  आपके  सामने  रखी  हैं  इसका  जवाब  पिछले  बजट  में  आना  चाहिए

 पिछले  बजट  में  मं  न ेसोचा  कि  सरकार  नई-नई  आई  है  इसलिए  जल्दबाजी  में  बजट  पेश  कर  रही

 है  ।  अब  तो  सरकार  को  ढाई-तीन  महीने  मिल  गये  यदि  सरकार  चाहती  तो  जो  कमियां  रह  गई

 थीं  उनके  लिए  कुछ  कर  सकती  थी  ।  यह  वही  दस्तावेज  है  और  बहस  भी  वैसी  ही  रही  कोई  नई

 चीज  सामने  नहीं  भाई  लेकिन  पंजाब  के  अन्दर  नयी  चुनौतियां  सामने  आयी  उनका

 बला  करने  के  लिए  आप  क्‍या  सोच  रहे  हैं  यह  मैं  भापसे  जानना  चाहूंगा  ?  हमारे  होम  मिनिस्टर
 और  फाइनाम्स  मिनिस्टर  बेठे  हुए  वह  हमें  बतायें  कि  पंजाब  के  आर्थिक  विकास  के  पंजाब
 के  अन्दर  लॉ  एण्ड  आर्डर  को  मेंटेन  करने  के  पंजाब  में  चुनाव  कराने  के  लिए  भोर  बहां
 शांति  स्थापित  करने  के  लिए  वह  क्‍या  करने  वाले  आप  पाकिस्तान  के  साथ  किस  तरह  डील
 करने  वाले  अगर  मेरे  इन  सवालों  का  जवाब  मिलेगा  तो  इस  बहस  का  कुछ  लाभ  होगा  ।
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 शी  गिरधारी  लाल  मार्गव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 खाद्य  और  आपूर्ति  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुः  कम  किए
 जाएं

 ।”

 पंजाब  की  जनता  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिष्तितत  करने  की
 आवध्यकता  ।  (1)

 गृह  और  न्याय  छीषे  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  बढ़  रही  आतंकवादी  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  में  (6)

 गृह  और  न्याय  शीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।/'

 पंजाब  में  हिंदुओं  को  पर्याष्त  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  (7)

 गृह  और  न्याय  शी  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।””

 पंजाब  में  धाभिक  स्थलों  की  सुरक्षा  करने  में  असफलता  |  (8)

 गृह  और  न्याय  छीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  के  सीमाओं  पर  सेला  तनात  करने  की  (9)

 भी  दाऊ  दयाल  जोशी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 गृह  और  न्याय  छीषं  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  कानून  और  व्यवस्था  की  बिगढ़ती  हुई  स्थिति  को  देखते  हुए  राज्य  के

 अमृतसर  और  गुरुदासपुर  जिलों  सहित  सीमावर्ती  क्षेत्रों  की  सेना  के

 हबाले  करने  की  आवश्यकता  ।  (2)

 गृह  और  न्याय  छीष॑  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  आतंकवादियों  पर  चल  रहे  मुकदमों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए
 कारगर  कदम  उठाये  जाने  की  आवदयकता  ।  (3)

 गृह  ओर  न्याय  शीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  अपने  ठिकानों  में  छिपे  हुए  आतंकवादियों  को  बाहर  निकाले  जाने  की

 (4)

 गृह  और  न्याय  शीष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  आतंकबादी  गतिविधियों  को  रोकने  की  (5)

 श्रम  और  रोजगार  छ्ीष॑  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किया
 जायें  ।”

 रोजगार  के  पर्याप्त  अवसर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  पंजाब  की  जनता  में  व्याप्त
 असंतोष  ।  (12)
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 थो  मगवान  शंकर  राधत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 गृह  और  न्याय  शी  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 पंजाब  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  कायम  रखने  में  असफलता  ।

 गृह  और  न्याय  शीषे  के  अन्तगंत  मांग  में  में  रुपए  कम  किए

 पंजाब  के  सीमावर्सी  क्षेत्रों  में  उप्रवादियों  की  घुसपेठ  तथा  उनकी  अवध  गतिविधियों
 को  रोकने  में  असफलता  ।  क्षेत्रों

 राजस्व  और  पुनर्वास  छ्ोष॑  के  अन्तर्गत  मांग  में  उनकी  रुपए  कम  किए

 पंजाब  के  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए  व्यक्तितयों  के  आश्रितों  को  पर्याप्त  मुआवजा  देने

 तथा  उनका  पुनर्वास  करने  में  असफलता  ।  गए

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  एम०  एम०  जेकब  निम्न  विषयों  पर  वक्तथ्य  देंगे  :

 दिल्ली  में  हाल  ही  में  जहरीली  औषध  के  सेवन  के  कारण  हुई  मौतें  ।

 वाराणसी  में  हाल  की  साम्प्रदापिक  हिंसा  से  उत्पन्त  स्थिति  ।

 2.3]  णथ०  प०

 मंत्री  हारा  वक्तव्य

 जहरोजी  बवाओं  के  पीने  से  संघ  हातित  क्षेत्र  दिल्‍लो  में  हाल  हो  में  हुई  बोलें

 संसदोध  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  नह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 :  मैं  इस  सम्मानीय  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  संध  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  हाल

 ही  में  हुई  दुलद  घटना  के  बारै  में  सूचित  करता  जिसमें  व्यक्षितयों  की  जानें  गयी  ।

 को  सगभग  बजे  अपराह्न  हिस्दू  राव  अस्पताल  से  शालीमार  बाग

 पुलिस  स्देशन  में  धूचना  प्राप्त  हुई  कि  एक  व्यक्तित  को  जहर  के  इलाज  के  लिए  अस्पताल  में  भर्ती
 कराया  गया  उसी  दिन  7.55  बजे  अपराह्न  इसी  हालात  में  एक  दूसरे  व्यक्ति  को  भर्ती  किया

 बाद  में  दोनों  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गयी  और  पुलिस  द्वारा  मरणोपरान्त  जचि-पढ़ताल  वी
 गयी  ।  जांच  से  पता  चला  कि  दोलों  व्यक्षितयों  ने  एक  ही  थी  रश्ली

 को  थाना  आदर्श  शालीमार  अशोक  विहार  और
 माडल  टाउन  के  पुलिस  थानों  में  हिस्दू  राव  अस्पताल  से  सूचना  प्राप्त  हुई  कि  उनके  क्षेत्रों  से  कुछ
 निवप्सी  अज्ञात  जहर  के  उपचार  के  लिए  अस्फ्ताल  में  मर्ती  कराए  गए  जांच  से  पता  चला  कि
 उनसबी  ने  जआासबਂ  नामक  आयुर्वेदिक  दवा  पी  रखी

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  की  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  फार्मंसीਂ
 नामक  फरमं  द्वारातंयार  किया  जाता  जिसकी  यूनिट  उत्तर  गाजियाबाद  में  दिल्‍ली
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 __  र  ७ठक्‍फ  ऑन

 पूलिस  ने  फर्म  का  पता  लगाने  तथा  इसके  उत्पाद  को  जब्त  करने  के  लिए  तत्काल  गाजियाबाद

 पुलिस  से  अनुरोध  7  1991  की  दिल्ली  पुलिप्त  ने
 स्थानीय  पुलिस  की

 यता  से  फैक्ट्री  को सील  कर  दिया  और  सारा  माल  जब्त  कर  लिया  ।  यह  पाया  गया  कि  यूनिट  खुले
 मैदान  में  अस्वास्थ्यकर  वातावरण  में  चल  रही

 साथ  ही  साथ  दिल्ली  के  सभी  पुलिस  थानों  को  सुरा  की  खुदरा  दुकानों  तथा  वितरकों  पर

 निगरानी  रखने  और  मार्किट  में  उपलब्ध  सभी  बोतलों  को  कब्जे  में  लेने  क ेलिए  कहा  गया  ।

 जहरीली  दवा  जिसके  कारण  मौतें  हुई  उसके  नमूने  केन्द्रोय  विधि  विज्ञान  प्रयोगशाला

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  आबकारी  विभाग  की  प्रयोगशाला  को  भेजे  दोनों  प्रयोगशालाओं  ने

 इस  आसवਂ  में  मेथिल  अल्कोहल  होने  की  पुडिट  को  मुख्य  वितरकों  सहित  फ़में  के  चार

 मालिकों  में  स ेतीन  को  गिरफ्तार  किया  गया  फर्ं  का  एक  मालिक  लापता

 अभी  तक  199  व्यक्षितयों  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  और  इस  सनय  63  व्यक्ति  अस्पताल  में

 भर्ती  77  व्यवितयों  को  उपचार  के  बाद  अस्पताल  से  छुट्टी  कर  दी  गयीं  है  तथा  6  जिन्हें
 अ्रस्पताल  में  भर्ती  किया  गया  डाक्टर  की  सलाह  के  बेर  अपनी  अपनी  मर्जी  से  अस्पताल

 कर  चले

 दिल्‍ली  पुलिस  ने  राजधानी  में  व्यापक  तौर  पर  छापे  मारे  और  तलाशियां  लीं  जिसके

 परिणामस्वरूप  अभी  तक  93  व्यक्तितयों  को  गिरफ्तार  किया  गया  337  आपराधिक  मामले
 दर्ज  किए  गए  और  73087  की  बोतलें  जब्त  की  दिल्‍ली  प्रशासन  के  आबकारी  विभाग
 ने  विभिन्‍न  स्रोतों  से  100  ते  अधिक  नमूने  लिए  हैं  |  दिल्ली  पुलिस  और  दिल्‍ली  प्रशासन  के
 कारी  विमाग  ने  आयुर्वेदिक  दवाइयों  की  13  दुकानों  को  सील  कर  दिया

 पूछताछ  करने  पर  पता  चला  है  कि  अपराधी  मैसस॑  कर्नाल  फार्मेसी  को  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  के  आपुर्वेदिक  और  यूनानी  औषधि  निदेशालय  द्वारा  पहले  एक  उत्पादन  लाइसेंस  दिया
 गया  आगे  की  गई  पूछताछ  से  पता  चला  है  कि  इस  यूनिट  के  लाइसेंस  का  31-12-1988  के
 बाद  नवीकरण  नहीं  कराया  यह  भी  पता  चला  कि  यूनिट  के  पास  31-12-1988  के  बाद
 उत्पादन  करने  का  वेध  लाइसेंस  नहीं  होमे  पर  भी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  आबकारी  विभाग
 द्वारा  इकाई  को  प्रत्येक  वष  4,000  लीटर  पीने  वालों  अल्कोहल  की  मंजूरी  जारी  होती
 हमने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  हकाई  से  संबंधित  गतिविधियों  के  सभी  ब्योरै
 हमें  मेज  दें  ।  उनके  उत्तर  आने  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  इस  जहरीली  दवा  के  पीने  से  मरने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  क ेनिकटतम
 सम्बन्धी  को  10,000  र०  तथा  अंधे  हो  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  5,000  रु०  की  दर  से  अनुप्रहृ॒धूवंक
 राहत  स्वीकृत  की  गयी

 जांच-आयोग  के  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  एक  सेबानिवस
 न्यायाधीश  श्री  जगदीश  चन्द्र  की  अध्यक्ष ता  में  एक-सदस्यीय  जांच  आयोग  का  गठन  किया  गया  है  ।
 इस  आयोग  द्वारा  इस  घटना  की  जांच  की  जाएगी  तथा  इसके  |वचारार्थ  विषयों  में  जहरीली  ओर्षष्
 को  तैयार  उसका  उत्पादन  बिक्री  तथा  आपूर्ति  करने  वाले  व्यक्तियों  का  पता  लग
 इस  बारे  में  की  गयी  लापरवाही  यदि  कोई  तथा  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावत्ति  को  रोकने  के
 लिए  उपायों  की  सिफारिश  करना  शामिल

 हु
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 णण  जान  बलਂ

 सरकार  जहरीली  औषधि  तैयार  करने  और  उसकी  बिक्रो  करने  के  लिए  जिम्मेदार
 ब्यक्षियों

 के
 खिलाफ  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  जांच-पड़ताल  तेजी  से  करने  के  सभी  प्रयास  कर

 रही

 भौषधि  और  प्रसाधन  1940  में  आयुर्वेदिक  औषधियों  औषधियों  को
 तैयार  उसका  वितरण  करने  तथा  बिक्री  करने  के  लिए  कुछ  विशेष  विनियापक  प्रद्चिया
 निहित  गुणवत्ता  के  स्तर  को  सुनिद्चित  करने  के  उद्देष्य  से  अधिनियम  उत्पादित  दवाओं
 और  उनकी  मंडा'ण  और  वितरण  आदि  के  कायं  को  औषधि  निरीक्षकों  द्वारा  विनभियमित
 करने  की  व्यवस्था  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  ने  सभी  राज्य  औषध  नियंत्रकों  को
 14-11-1991  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  सिद्ध  और

 गूनानी  दवाइयों  का  उत्पादन  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  किया  जाए  और  औषधि  निरीक्षकों
 ह्वारा  उत्पादन  करने  वाली  सभी  फर्मों  के  उत्पादों  की  विस्तृत  जांच  की  केंद्रीय  स्वास्थ्य
 मंत्रालय  ने  भी  दिल्‍ली  प्रशासन  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  आह्यय  क॑  निर्देश  जारी  किए  हैं
 कि  उत्पादित  जहरीली  औषधियों  और  आ।युववें  दिक  दवाओं  के  नाम  रे  बिकने  वाली  जहरीली  दवाभों
 के  मंडारकों  और  विक्रेताओं  पर  सख्ती  से  मुकदमा  चलाया  समी  राज्य  सरकारों
 को  यह  भी  निदेश  जारी  किए  गए  है  कि  जो  कि  आघ्ृवਂ  का  एक  संभिश्रण

 के  स्थान  पर  संसाधित  स्प्रिट  का  :  योग  करने  की  अमुमति  न  दी

 मविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  सभी

 संमव  कारंवाई  की  जा  रही  दिल्ली  प्रशासन  के  सभी  संबंधित  विभागों  को  अत्यधिक  सतकंता

 बरतने  को  सलाह  दो  गई  है  ओर  निदेश  दिए  गये  हैं  कि आबकारी  कानूनों  का  सहती  से  अनुपालन
 किया  जाए  और  हस  विषय  पर  केसद्रीय  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गये  दिश्वा-निर्देशों

 फो  सरूती  से  कार्यान्वित  किया  दिल्‍ली  प्रशासन  आबकारी  विभाग  के  प्रवतंन  विग  और

 दवा  नियंत्रक  संगठनों  ढ/रा  मारे  गये  छापों  पर  अनुवर्ती  कारंवाई  की  प्रगति  का  प्रबोधन  करने  के

 लिए  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  गया

 मुझे  विदवास  हैं  कि  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  सहानुभूति  प्रकट  करने  में  माननीय

 सदस्य  मेरा  साथ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वक्तव्य  देने  के बाद  ओर  स्पष्ठीकरण  नहीं  मांगे  जाते  ।

 भी  मदन  लाल  खुशाना  :  उपाध्यक्ष  200  लोग  मारे  तो  हम

 कहां  उसको  डिस्कस  यहां  200  लोग  मारे  जाये  और  हम  यहां  सवाल  भा  नहीं  पूछ

 सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  आप  किसो  अन्य  मंच  का  चयन  कर  सकते

 ]
 करी  सदन  लाल  मुझे  आप  बता  दिल्ली  में  कोई  इलेक्टेड  बॉडी  नहीं

 200  लोग  मर  गये  ।  मेरे  पास  यह  31  लोगों  की  लिस्ट  है**
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  एकदम  स्पष्ट

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  आपको  झूल  को  सस्पेंड  करने  का  अधिकार  मैं  केवल  दो

 सवाल  पूछूंगा  ।  हम  फिर  कहां  पूछें  सवाल  ?

 उवाध्यक्ष  महोदय  :  वह  नियम  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  आप  नियम  193  के  अस्तर्गत

 एक  चर्चा  की  मांग  कर  सकते  हैं  ।  हमें  सुस्थापित  मियमों  का  पालन  करना

 की  मदन  लाल  खूराना  :  फिर  आप  इस  पर  डिस्कश्न  रख  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपके  हाथ  में  आप  नोटिस  दे  दीजिए  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  नोटिस  तो  मैंने  दिया  हुआ

 बाराणसो  में  हाल  में  हुई  साम्प्रदाथिक  हिंसा  से  उत्पश्म  स्थिति

 संलदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  तथा  गह  मसजालय  में  राज्य  स्त्री  एम०
 एन०  )  :  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  काली  की  मूर्तियों  के  विसर्जन

 केलिए  जा  रहे  परम्परागत  धाभिक  जुलूस  के  दौराम  8  1991  की  शाम  को
 वाराणसी  में  सांप्रदायिक  दंगा  शुरू  जुलूस  के  दोरान  जलाए  गए  पटाकों  से  दूसरे

 समुदाय  के  एक  व्यक्ति  के  जरूमी  होने  की  घटना  के  परिणामस्वरूप  दो  समुदायों  के  मध्य  झगड़े

 हो  गए  |  असामाजिक  तत्वों  ने  लूटपाट  और  आगजनी  करने  के  लिए  इस  घटना  से  उत्पन्न  असंतोष
 का  फायदा  इन  तत्वों  द्वारा  फलाई  गई  अफवाह  से  दो  समुदायों  के  मध्य  पथराव  और

 छुरेबाजी  की  घटना  सिनेमा  हाल  से  बाहर  आ  रहे  कुछ  व्यक्ति  भी  हिसा  के  छिकार  हुए  |  इन

 भड़पों  के  परिणामस्वरूप  8  व्यक्ति  मारे  4  घटनास्थल  पर  ही  मारे  गए  और  4  की  बाद  में
 अस्पताल  में  म॒त्यु  हो  9  व्यक्ति  जर्मी  आगजनी  के  कारण  कुछ  दुकानों  को  थोड़ी  क्षति

 पहुंची  ।  दंगों  की  सूचना  प्राप्त  होमे  पर  वरिष्ठ  अधिकारी  घटनास्थल  पर  पहुंचे  ओर  उन्होंने  स्थिति

 को  नियंत्रित  एहतियाती  उपाय  के  रूप  में  8  पुलिस  थानों  के  क्षेत्रों  में  कर्फ्य  लगाया  गया  ।

 11  1991  से  कर्फ्य  में  धीरे-धीरे  ढील  दी  13  1991  को
 उस  समय  पुनः  हिसा  भड़क  जब  कुछ  लोगों  ने  मदनपुरा  बस्ती  में  एक  टेम्पो  में  जा  रहे  कुछ
 यात्रियों  पर चाकू  और  बच्चियों  से हमला  इनमें  एक  महिला  मारी  गई  और  4  ब्यक्ति
 जरूमी  हुए  ।  जनगणवादी  बुहल्ले  में  एक  समुदाय  के  लोगों  की  भीड़  एकत्र  हुई  और  उन्होंने
 जनात्मक  नारे  लगाने  शुरू  कर  मोहल्ला  सुनारपुरा  ओर  रेबती  तालाब  में  छरेबाजी  की  4
 घटनाएं  हुईं  ।  ए०  डी०  एम०  और  पुलिस  अधीक्षक  पर  एक  बस  फेंका
 जिससे  एक  अर्दली  जरूमी  हो  इन  नई  घटनाओं  के  दौरान  7  व्यक्षित  मारे  गए  और  11
 जरूमी  उसके  बाद  गिरफ्तारी  और  तलाशी  का  काय॑  तेज  किया

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  में  सख्ती  बरती  गई  ओर  पुलिस  ने  भी  अवेध
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 गोलाबारूद  और  बिस्फोटों  का  पता  लगाने  केलि  गै

 ल  क

 मं
 ए  घर-घर  को  तलाशी  पुलिस  ने  अब  तक 617  व्यक्तियों  को  गिरक्तार  fi  |

 जप
 कया  जिसमें  से  302  ब्यगित  एक  समृदाय  के  और  315  दूसरे  समुदाय

 इस  अवधि  के
 दौरान  कुल  मिलाकर  17  व्यक्तियों  की  जानें  गईं  और  26  व्यक्ति  जर्मी

 हुए  ।  मारे

 पे  लिलब
 में

 से  एक  व्यक्ति  की  मृत्यु  अस्पताल  में  जो  पुलिस  हिरासत  में
 बाराणसी  के  जिला  मजिस्ट्रेट  ने उसकी  मृत्यु  की  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  मजिस्टे
 जांच  करने  के  आदेदा  दिए  हैं  ।

 गाता

 वाराणसी  क्षहर  में  पुलिस  चौकियां  स्थापित  की  गईं  और  गहन  गढत  जारी  इस  समय
 हाहर  में  पी०  ए०  सी०  की  पुलिस  कम्पनियां  और  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  की  6  कंपनियां  तैमात

 ।8  Mo  से  कोई  अप्रिय  घटना  सूचित  नहीं  की  गई  राज्य  अधिकारियों  ने
 सूलित  किया  है  कि  इस  साम्प्रदायिक  हिसा  में  मारे  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  नजदीकी  रिद्तेद्ार  को
 20,000  रु०  का

 अलुग्र  हपूर्वक  अभुदाभ  और  गंभीर  रूप  से  जरुमी  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  4,000  ₹०
 ओर  मामूली  रूप  से  जरुमी  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  को  |,000  रु०  का  अनुग्रहपूर्वक  अनुदान  दिया  जा
 रहा  है  |

 कैन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  को  सभी  आवश्यक  मदद  और  सहायता  दी  जा  रही  राज्य
 को  है  कैन्द्र सरकार  को  केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  की  पांच  अतिरिक्त  कंपनियां  उपलब्ध  कराई
 गईं  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  स्थिति  नियंत्रण  में  ह ैऔर  कर्प्यू  में  धीरे-धीरे  डील
 दी  जा  रही  है  सभी  विधायकों  सहित  पात्र  मामलों  में  कर्फ्यू  पास  जारी  किए  गए

 केन्द्र  सरकार  देह  में  साम्प्रदायिक  शांति  और  सदभाव  बनाए  रखने  के  लिए  कृतसंकल्प

 कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  फिर  भी  साम्प्रदायिक  सद्माव  को  बढ़ाने  के  लिए
 केन्द्र  से  समय-समय  पर  राज्यों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  केन्द्र  राज्यों  के  साथ

 आप्ृचना  का  आदान-प्रदान  करता  है  और  जब  कभी  आवध्यक  होता  है  तो  उन्हें  बे  ख्ीय  बल
 लण्ध  कराता  है  ।  हाल  के  सप्ताहों  में  केन्द्र  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  हिसा  के  बारे  में
 राज्यों  को  सतक  करता  रहा  राम  जन्म  मूमि-बाबरी  मस्जिद  मामले  के  संदर्भ  में

 दायिव  सौहाड़ेंता  के  मामले  पर  बिचार-विमर्श  करने  के  लिए  2  को  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद  की  एक  बैठक  बुलाई  गई  थी  ताकि  सांप्रदायिक  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  ।  राष्ट्रीय  एकता

 के  सभी  संबंधितों  से खंपम  बरतने  और  इस  प्रकार  का  व्यवहार  करने  को  अपील  जिससे
 सभी  श्रमुदाथों  के  मध्य  सांप्रदायिक  सोहादं  भौर  विश्वास  उत्पन्न  हो  ।

 वाराणसी  को  स्थिति  के  बारे  में  तथा  जिस  प्रकार  से  इस  स्थिति  वी  बिगड़ने  दिया  गया

 उसके  बारे  में  सदस्यों  ने  जो  बिता  व्यक्त  उभके  बारे  में  मैंने  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को

 सूचित  कर  दिया  है  |  मैंने  उनका  ध्यान  उस  विशेष  मुद्दे  की
 ओर  आकर्षित  जिससे  सदस्य

 उत्तेजित  हुए  हैं  और  साथ  ही  साथ  उनसे  इस  मुद्दे  पर  पूरी  सूचना  भेजने  का  अशुरोध  मैने

 मुख्य  मन्त्री  को  घटनाओं  की  न्यायिक  जांच  करने  के  सुझाव  पर  गंभीरता  से  विचार  करने  का

 मी  किया  मुझे  इस  सदन  को  यह  घूचित  करते  हुए  प्रसन्‍नता  है  कि  भुश्य  मन्त्री  के  मुझे  आज
 सवेरे  सूचित  किया  है  कि  वाराणसी  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  ने

 न्यायिक  जांच  करने  का  आदेश  दे  दिया

 ३  ने



 मन्त्री  द्वारा  बकतेव्य  22  1991

 )  सोने  का  लेस-देस

 बिस  सरत्ो  सनसोहन  :  ig  1991  मैंने  इस  सम्मानीय  सदन  में
 सोने  के  लेन-देन  के  बारे  में  स्वयं  एक  वक्‍तठ्य  दिया  उसमें  मैंने  स्पष्ट  किया  था  कि  हमारी
 सरकार  को  कार्यभार  संभालने  के  समय  किस  प्रकार  मुगतान  संतुलन  के  एक  अपूर्व  संकट  का
 सामना  करना  पड़ा  था  ।  मैंने  विस्तार  से  यह  मी  बतायाथा  कि  पिछली  सरकार  ने  सरकारी
 भंडार  में  से  20  मीट्रिक  टन  सोना  विदेश  में  इस  विकल्प  के  साथ  बेचने  का  निर्णय  लिया  था  कि

 महीने  की  अवधि  के  पश्चात्‌  इसकी  खरीद  कर  ली  इस  सोने  का  बास्तविक
 निर्यात  21  से  31  1991  के  बीच  किया  गया  मैंने  यह  भी  उल्लेख  किया  था  कि  पिछली
 सरकार  भारतीय  रिजवं  बंक  के  इस  निर्णय  से  भी  सहमत  थी  कि  वह  अपने  सोने  का  15  प्रतिध्त
 तक  का  माग  विदेश  के  सेंट्रल  बंक  की  सुरक्षा  में  रखा  जाए  ताकि  इस  सोने  के  रेहन  पर  एक
 अल्पावधिक  ऋण  लिया  जा  सके  ।  भुगतान  शेष  की  गंभीर  स्थिति  के कारण  हमारी  सरकार  ने  इस
 निर्णय  का  समर्थन  किया  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  4  1991  तथा  18  1991  के
 बोच  अपने  मंडार  में  स ेसोना  विदेश  भेजा  ।  इन  दो  सोदों  से  हमें  लगभग  60  करोड़  डालर  की
 राशि  प्राप्त  हुई  तथा  नकदी  को  गंमीर  समस्या  से  निपटने  में  सहायता

 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  इस  संकट  से  अपनी  साख  को
 प्राप्त  करने  तथा  अर्थव्यवस्था  को  उत्साहजनक  विकास  मार्ग  पर  बापिस  लाने  के  लिए  हमारी
 सरकार  ने  बहुत  से  कदम  उठाए  इन  उपायों  में  विनिमय  दर  समायोजन  के  माध्यम  से  थोड़े
 समय  में  बहत  आर्थिक  वित्तीय  अनुशासन  की  बहाली  ओर  सुद॒ढ़  मुद्रा  नीति  तथा  इसके
 साथ-साथ  ब्यापार  नीति  एवं  औद्योगिक  नीति  में  संरचनात्मक  सुधार  शामिल  हैं  ।

 मैंने  18  1991  के  अपने  वक्‍तवठ्य  को  निम्नलिखित  शब्दों  के साथ  समाप्त  किया

 का  निर्यात  एक  कष्टकर  जरूरत  थी  लेकिन  मुझे  विध्वास  है  कि  हमने  जो
 निर्णय  लिए  हैं  उनसे  कुछ  समय  में  हमारी  मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  महत्वपूर्ण  सुधार

 मैं  इस  बारे  में  मरसक  प्रयत्न  करूंगा  कि  हमने  जो  सोना  विदेश  भेजा  है  उसे
 शीघ्र  भारत  में  वापस  लाया  जाए  ।

 क्षी  पी०  वी०  नरसम्हा  राव  के  नेतृत्व  में  हमारी  सरकार  को  इस  बात  की  धोषणा  करते  हुए
 खुशी  हो  रही  है  कि  हमने  संसद  के  माध्यम  से  देश  के  सामने  की  गई  अपनी  प्रतिशा  को  पूरा
 कर  दिया  मारतीय  रिजवं  बेंक  के  47  मीट्रिक  टन  सोते  को  गिरवी  रख  कर  लिए  गए  सभी

 ऋण  चका  दिए  गए  हैं  और  अब  यह  सोना  ऋणभार  से  मुक्त  हो  गया  इसी  जब्त  किए
 गए  उस  20  मोद्रिक  टन  सरकारी  सोने  के  संबंध  में  पुनः  खरीद  का  विकल्प  अपनाने  का  निर्णय
 किया  गया  है  जो  मारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  खरीद  के  विकल्प  के  साथ  बेचा  गया  इस  सोने
 को  25  नवम्बर  से  4  1991  के  बोच  खरीद  की  देय  तारीखों  को  फिर से  प्राप्त  कर

 लिया  जाएगा  ।  हमारा  इस  सोने
 हु

 मारतीय  रिजवं  बेंक  को  अन्त रण  करने  का  है  ओर  इस

 प्रकार  इसे  अपने  सरकारी  सोने  के  मंडार  में  जमा  करने  का

 अपनी  विदेशी  मुगतान  स्थिति  में  सक्षमता  बहाल  करने  के  लिए  पूरौ  तरह
 बचनबढ़  है  और  इस  उद्देश्य  के  अनुसरण  में  वह  कई  मुहों  पर  कार्रवाई  कर  रही
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 3.09  थ०  प०

 हन॒दानों  को  भांगें  1991-92.  -  जारो
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  पंजाब  बजट  पर  चर्चा  जारी  श्री  कोडदीकुनील  सुरेश  ।
 भी  कोड्डोकुनोल  धुरेह्ा  :  मैं  पंजाब  बजट  का  समर्थन  करता  उस

 राज्य  में  जो  स्थिति  व्याप्त  उसमें  इसके  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  है  कि  हम  यहां  इस
 बजट  पर  चर्चा  करें  और  हसे  पारित

 मैं  सरकार  के  पंजाब  में  चुनाव  कराने  के  निर्णय  का  मी  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  मेरा  द्ढ़ बिदवास  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  तमी  सामान्य  हो  सकती  है  जबकि  जन  प्रतिनिधियों  को  समस्या
 सुलभाने  का  अबसर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  पंजाब  में  समयानुसार  बुनाव
 3.10  भ  ०  १०

 पी०  एस०  सईद  पीठासीन

 संसद  में  पहली  बार  पंजाब  बजट  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  पंजाब  समस्या  काफी
 लम्बी  लिच  गई  कई  निर्दोष  लोगों  को  जानें  गई  हैं  और  लाखों  रुपए  की  सम्पत्ति  मष्ट  हुई
 मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  आतंकवाद  बढ़ा  है  या  नहीं  |  कुछ  लोगों  का  विचार  है  कि  पंजाब  हमारे
 हाथों  से  निकल  गया  है  |  मैं  इस  अनुमान  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  पंजाब  की  स्थिति  में  कुछ  ऐसी
 विशेषताएं  हैं  जिससे  हमें  आध्वासन  मिलता  सबसे  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  पंजाब  में  सिखों  भौर
 हिन्दुओं  में  सदमाव  ।

 साम्प्रदायिक  हिंसा  फंलाने  तथा  हिन्दुओं  भोर  सिखों  के  बीच  अलगाव  करने  के  काफी
 प्रयास  किए  गए  किन्तु  देशभक्त  हिन्दू  और  सिख  बहां  भाईयों  की  तरह  रहते  हालांकि  बहां
 आतंकवाद  को  फैले  हुए  लगभग  एक  दष्क  हो  गया  है  फिर  भी  यह  सिर्फ  एक  या  दो  जिलों  में  ही
 सीमित  यह  राज्य  के  बिसी  और  जिले  में  नहीं  हिन्दुओं  और  पिलों  को  बांटने  में

 फल  होने  पर  आतंकवादी  और  उनके  मालिकों  ने  अब  अन्य  राज्यों  ज॑से  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  रुख
 किया  उनका  विचार  है  कि  पड़ोसी  राज्यों  में  व्यापक  हिंसा  फेलाने  से  साम्प्रदायिक  बेमनस्य
 उत्पन्न  करने  का  उनका  मूल  उद्देश्य  पूरा  हो

 अतः  मैं  सरकार  से  इस  म!मले  में  सतके  रहने  का  अनुरोध  हमें  पंजाब  की  पूर्ण
 सांप्रदायिक  शांति  से  सनक  सीखना  चाहिए  और  हसे  मजबूत  करने  का  प्रयास  करना

 प्रायः  यह  कहा  जाता  है  कि  बेरोजगारी  और  गरीबी  आतंकवाद  का  मूल  जहां  तक
 पंजाब  का  सम्बन्ध  है  मैं  इस  मत  से  सहमत  नहीं  पंजाब  सबसे  सम्पन्न  राज्य  है  और  बेरोजगा रो
 की  समस्या  अभय  राज्यों  में  अधिक  मेरे  विचार  से  पंजाब  में  घामिक  आतंरूबाद  का
 कारण  आतंकवादियों  में  कट्टरता  है  और  उन्हें  अपने  पड़ोस  की  कट्टर  शक्तियों  से  प्रेरणा
 मिलती  है  |  आतंकवादियों  के  खिलाफ  लड़ाई  रूढ़िवादी  शक्तियों  क ेखिलाफ  लड़ाई  का  एक  अंग
 होना  चाहिए  ।  सरकार  को  हस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  नीतियां  बनानी  चाहिए  ओर  यह  शड़ाई  विधिम्न
 स्तरों  पर  लड़नी  हमें  पजाब  के  युबकों  को  आतंकवादी  प्रमाव  से  दूर  रक्षने  का  गम्भीर  प्रयास
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 करना  रोजगार  देने  के  लिए आथिक  विकास  को  बढ़ावा  देना  किन्तु  उसे
 आतंकवाद  को  रामाप्त  करने  की  समग्र  रणनीति  का  एक  अंग  ही  होना  चाहिए  ।

 मुझे  आशा  है  कि  श्री  पी०  बी०  नरसिह  राव  के  परिपक्व  नेत्त्व  में  पंजाब
 समस्‍या  का  समाधान  पाने  के  अपने  अभियान  में  सफल  होगी  ।

 मैं  पंजाब  राज्य  के  इस  बजट  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  सभापति  मैं  आपका  शुक्रगुआर  इसलिए  कि
 आपने  इस  अहम  मुद्दे  पर  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  है  |  खुराना  जो  की  शिकायत  है  कि  पंजाब
 का  बजट  जिस  तरह  से  पेश  किया  गया  है  यह  कंञ्जुअल  वे  में  पेश  किया  गया  अगर  पंजाब  में
 सरकार  रहती  तो  ऐसा  नहीं  होता  ।  अवश्य  नहीं  होता  ।  अगर  दिल्ली  में  सरकार  रहती  और  दिल्ली
 विधान  सभा  रहती  तो  खुराना  जी  को  दिल्‍ली  की  चर्चा  करने  को  सुरा  बाले  काण्ड  पर
 सवाल  पूछने  का  मौका  मिलता  |

 मेरी  शिकायत  दूसरी  मेरी  विकायत  यह  है  कि  बजट  को  तो  हम  स्वीकार  करने  जा

 रहे  मुझे  गिला  शिकायत  है  कि  डॉ०  मनमोहन  सिंह  जैसे  विद्वान  का  वक्‍त

 इसमें  क्यों  जाया  किया  जा  रहा  है  |  यह  पंजाब  का  बजट  है|  इसलिए  में  बड़े  ददं  और  बेदना  के
 साथ  आज  खडा  हुआ  हूं  ।  खुराना  जी  ने  कहा  कि  पंजाब  में  जो  हो  रहा  है  उसको  जड़  में  पाकिस्तान

 मेरा  उनसे  बहुत  ही  विनम्र  मतभेद  है  |  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  पाकिस्तान  उसकी  जड़  में  है  ।

 पाकिस्तान  भाज  सहायता  दे  रहा  है  ।  भातंकवादियों  को  पाकिस्तान  से  सहायता  मिलती  है
 कंम्प  उनको  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  लेकिन  पंजाब  में  जो  समस्या  उठ  खड़ी  हुई  है  उसकी

 बुनियाद  में  पाकिस्तान  नहीं  उसकी  बुनियाद  में  हम  लोग  हमारी  हमारा
 नीतिक  स्वार्थ  ऐसे  काफी  लोग  इस  सदन  मे  बेठे  हुए  इस  सदन  के  सदस्य  वे  बरी  नहीं  किए
 जा  सकते  ।

 मुक्केदु  ख  हैं  कि  वहां  चुनाव  नहीं  हुए  भौर  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  जो  सरकार  थी  उसने  चुनाव  ,
 नहीं  करवाया  |  गलती  हुई  है  ।  हमारे  नेता  आदरणीय  वी  ०  पी०  सिंह  जी  ने  बाद  में  कहा  कि  हमारी

 ॥

 गलती  हुई  मुझे  चुनाव  करवाना  चाहिए  जब  वे  भमृतसत  र  गए  थे  उसके  बाद  चुनाव  करवाना  ,

 चाहिए  गलती  बाद  में  जरूर  जाहिर  की  गयी  |  मुझे  इस  बात  का  गिला  है  कि  आदरणीय  _

 खुराना  अभी  इस  समय  नहीं  उनकी  पार्टी  के  वरिष्ठ  सदस्य  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना
 ने  कहा  कि  दबाब  से  राष्ट्रीय  श्लो्चे  की  सरकार  ने  पंजाब  में  क्नाव  नहीं  कौन

 दवाब  दे  रहा  यह  जम-जाहिर  है  |  पंजाब  में  ऐसा  क्‍यों  हुआ  ?  जिससे  ऐसी  परिस्थिति  पेदा  हो
 गयी  है  कि  देहा  में  हर  पगड़ी  पहनने  सिख  भाई  अपने  धमम  के  अनुसार  पगड़ी  पहनते
 सन्देह  की  निगाह  से  देखे  जाते  भाज  मनमोहन  सिंह  जी  भी  देश  के  दूसरे  कोने  में  जाए  तो  हम
 लोगों  ने  जो  वातावरण  पैदा  वर  दिया  मनमोहन  सिह  जी  को  भी  लोग  समभेंगे  कि  कोई
 बादी  आ  गया  है  या  आतंकवादियों  का  एजेंट  आ  गया  लेकिन  यह  सवाल  क्यों  उठा  ?  पंजाब  में
 जो  परिस्थिति  पैदा  हुई  है  उसकी  जड़  में  सभापति  1984  में  जो  दिल्‍ली  में  घटना  हुई  हम
 लोगों  को  उसकी  तरफ  देखना  हमें  अपने  दामन  में  जरा  भांफना  चाहिए  ।

 खुराता  जी  ने  शरणार्थियों  की  चर्चा  की  ।  अपना  घर  कोई  नहीं  छोड़ना  बाहता  है  चाहे
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 परछिस्तानों  कृक्ष्मीरो  हो  या  के  लोग  कोई  घर  नहीं  छोड़ना  चाहता  कोई
 धरणा्ी  नहीं  बनना  चाहता  लेकिन  मजबूर  होता  क्‍यों  होता  है  ?  क्यों  मजबूर  होता  है
 इरणार्थी  बनने  के  लिए  ?  मुझे  तो  ऐसे  शरणार्थियों  के  अलावा  ऐसे  राजनीतिक  शरणाधियों  की  भी
 बिन्ता  है  जो  पंजाब  में  चुनाव  नहीं  लड़ना  चाहते  राजस्थान  में  चले  जाते  राजस्थान  को
 चुरागाह  दना  लिया  मारत  के  मृतपूर्व  गृह  मन्त्री  राजस्थान  से  चुनाव  लड़ते  मैं  कहना  नहीं
 चाहता  भादररण'य  समापति  इस  कुर्सी  को  सुशोभित  करने  वाले  मी  अब  राजस्थान  में  चले
 गए  ।  वे  राजनीतिक  छरणार्थी  लोग  ऐसा  क्यों  हुआ  ?  क्यों  आज  तीन  जहां  1965
 1971  जब-जब  इस  देश  पर  पाकिस्तान  का  क्राक्रमण  उन  तीस  जिलों  में  हमारी
 बहनें  और  बच्चे  सिपाहियों  के  लिए  धर  में  खाना  बना  कर,जहां  बन्दूर्क  चल  रही  तोप  चलती
 गोले  बरस  रहे  वहां  खाना  ले  जाते  भाज  क्ष्यों  उन  तीन  जिलों  की  फौज  को  घेरने  की  जरूरत
 पड़  रही  है  ?  कहा  नहीं  गया  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  छपा  है  तथा  और  अखबारों  में  मी  छपा
 हमारा  आकाशवाणी  कहे  न  हमारा  दूरदर्शन  कहे  या  न  लेकिन  हिन्दुस्तान  के
 लोगों  के  कानों  में  यह  बात  पहुंच  गई  है  कि  सरहद  पर  जो  तीन  जिले  हमारे  मारत  की  बहादुरी
 भोर  दिल्लेरी  के  प्रतीक  जिले  उन  जिलों  को  फौज  घेरे  हुए

 जब  चुनाव  हो  रहा  था  तो  आपने  चुनाव  क्‍यों  रोक  दिया  जबकि  पोलिंग  पार्टी  चल  पड़ौ
 थी  और  पचासों  कंण्डीडेंट  मारे  जा  चके  थे  ।  रात्रि  का समय  था  और  उस  समय  प्रधान  मन्त्री  से

 बिना  ही  चुनाव  रोक  दिया  गया  ।  फिर  कहते  हैं  कि  पाकिस्तान  ने  परिस्थिति  पैदा  की
 धाम  आनी  क्‍योंकि  यह  हमारे  गुनाहों  मे  पंदा  किया  1984  में  दिल्‍ली  में  जो  घटनाएं
 घट  रही  वह  किसी  देश  का  सियासत  का  हमारी  तहजीब  और  तकहूम
 संस्कृति  पर  कलंक  है  |  जांच  की  प्रक्रिया  हुई  |  क्या  जांच  हुई  ।  जो  लोग  जिम्मेदार  उन  लोगों
 को  कुर्सी  पर  बेठने  का  मौका  मिला  1984  के  बाद  खराना  जी  की  सरकार  से  शिकायत
 पर  उनकी  पार्टी  के आदरणीय  नेता  श्री  आडवाणी  जो  कि  विरोधी  दल  के  नेता  उन्होंने  तो
 इसे  चरित्र  प्रमाण  पत्र  भी  दिया  खराना  जी  को  व  अन्य  साथियों  को  शिकायत  हो  सकती
 लेकित  ब्रोधी  दल  के  नेता  को  इस  सरकार  से  कोई  ड्िकायत  नहीं  है  ।  भगर  शिकायत  रहती  तो

 प्रमाण  पत्र  क्यों  दिया  गया  ।  लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  के  बाद  ऐसा  योग्य  प्रधान  मन्त्री  इस  देश  में

 नहीं  हुआ  |  भाडब्राणी  जरा  मोरारजी  भाई  को  भी  याद  भाप  तो
 उनकी

 कैबिनेट  के

 म॒श्त्री  पय
 दे

 ।  इंदिरा  जी  भो-इस  देश  की  प्रधान  मन्‍्त्री  हुईं  उनसे  मी  मेरा
 काफी

 मतमेद  हुआ
 *  मैं  जो  कह  रहा  उसको  सुन  दिल्ली  में  निर्दोष  लोगों

 की  हत्या  हो  रही
 थी  |  उस  समय  देश  का  गृह  मन्त्री  कौन  याद  कीजिए  मुझे  याद

 दिस्‍्ली  में
 तीम  दिनों  तक

 सरसंहार  सरकार  का  कहना  है  कि  2300  लोग  मारे  गए  थे  ।
 बृढ़े-बच्चे

 मारे  गए  उस
 समय  गह  मन्त्री  कौन  अगर  दूरदद्ांन  का  रिकार्ड  सही  अगर  वह  कंसेट  टेप  तो  उस  समय

 के  गह  मम्त्री  जी  ने  तीन  दिनों  के  बाद  कहा  था--अब  बहुत  हो  गया  है  ।  जरा  रिकार्ड  देख  लीजिए

 बौर  वही-गह  मन्त्री  जो  आज  इस  देश  के  प्रधान  मन्त्री  +  )  लोगों
 की

 हिकायत
 कि  एम्पल्यय्मेंट  क्यों  नहों  मिल  रहा  पंजाब  के  त्लोगों

 के  लिए
 पेप्सी  कोला  की  फैक्ट्री  छोस

 दी  गई  |  भरी  मनमोहन  सिंह  जी  बतायेंगे  कि  उससे  कितना  एम्पलायमेंट  जनरेट  हुआ  पता  लगा

 है  कि  कोका-कोला  भी  आ  रहा  मेकडॉवल  मी  लाइए  और  कांटे  की
 फ्राई

 बिकेन  भी

 इससे  देश  के  लोगों  का  एम्पलायमेंट  जनरेट  जैसे  इस  देश  के  लोगों  को  न  ठंडा  पेय  बनाना

 भाता  है  और  न  प्रिजा  बनाना  आता  इम्प्लायमेंट  जेनरेट  मैं  इतलिए  कह  रहा  हूं  कि

 भ्फ़
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 हमारै  अपने  क्षेत्र  के  बहुत  से  गरीब  मजदूर  भाई  हर  साल  पंजाब  जाते  पहले  बड़ी  खुशी  से
 बार  के  लोग  उनको  करते  लेकिन  आज  विदा  करते  हैं  तो  मुझे  पुराने  जमाने  की  याद  भा
 जाती  जैसे  पुराने  जमाने  में  कोई  दूर  इलाके  तीथं  स्थल  को  जाता  था  तो  उसका  श्राद्ध  पहले  कर
 दिया  जाता  था  कि  पता  नहीं  लौटेगा  या  नहीं  ।  आज  वही  स्थिति  आ  गई  गरीब  मां-बाप
 समभते  हैं  कि  हमारे  बेटे  लौटेंगे  या  नहीं  आप  कब  तक  ह॒त्यायें  करायेंगे  ।  हत्या  की
 नीति  इस  देहा  में  कब  तक  क्‍या  हुआ  पीलीभीत  में  भर  उसके  बाद  उत्तर  प्रदेश  में  क्‍या

 हुआ  और  क्या  हो  रहा  पुलिस  की  कस्टर्डा  में  जब  लोग  मरने  लगे  और  आप  कहें  कि  इंकाउंटर
 में  मरे  हैं  तो  आप  सभभते  हैं  कि  लोग  विद्वास  कर  लेंगे  ?  लोगों  का  जनतांत्रिक  प्रक्रिया  से
 बविष्वास  उठ  गया

 सभापति  पंजाब  में  एकाएक  चुनाव  रोक  किसने  रोके  |  महाथिकार  प्राप्त  देश
 के  महा  निर्वाचन  कराने  के  पदाधिकारी  श्रीमान  टी०  एन०  शेषन  ने  ।  जहां  निर्वाचन  आयोग  इस
 देहा  के  जनतंत्र  का  प्रमारी  है  आज  सारे  देश  में  उनके  नाम  को  रुयाति  है  ओर**

 उन्होंने  पंजाब  में  क्या  उसके  बाद  अब  बिहार  में  कर  रहे  हैं  |  मुझे  बहुत  अफसोस
 मैं  यह  बात  कहने  का  आदी  नहीं  लेकिन  कहनी  पड़ती  है  जब  दिल  में  दर्द  आ  जाता  पंजाब
 को  ठीक  करने  के  विधि  व्यवस्था  को  दु€स्त  करने  के  लिए'**

 समापति  महोवय  :  इलेक्शन  कमीछन  के  बारे  में  जो  आपने  कहा  है  वह  रिका्ड  में  नहीं ै

 भरी  हरि  किशोर  सिंह  :  **

 थी  राम  नाईक  :  सभापति  अगर  ये  बिदड़ा  नहीं  करते  हैं  तो  आप
 एक्सपंज  कर

 समापति  महोबय  :  प्राइवेट  मेम्बर्स  बिजनेस  आने  वाला  आप  समाप्त  कीजिए  ।

 भ्री  हरि  किशोर  सिह  :  अगर  गलत  है  तो  मैं  विदड़ा  करता  मैं  कह  रहा  था  कि  सरकार
 किस  तरह  से  विधि  व्यवस्था  को  कायम  करना  चाही  आप  वहां  इसके  लिए  कया  प्रवधास  कर
 रहे  एक  बहुत  ही  प्रश्यात  विधि  व्यवस्था  के  ज्ञाता  को  फिर  पंजाब  में  ले  आये  हैं  जो  ह्वाल  में
 दिल्‍ली  में  सी०  आर०  पी०  एफ०  के  डायरेक्टर  जनरल  उनके  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  उनको
 इनसानों  और  मुर्दों  मे ंकोई  अन्तर  नहीं  दिखाई  देता  है  ।

 झो  पवन  कुमार  बंसल  एक  तरफ  आप  कह  रहे  हैं  कि  हालात  को  सुधारा
 जाये  भोर  दूसरी  तरफ  कह  रहे  कि  यह  गलत  है  आप  कंसी  बात  कर  रहे

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  मैं  वह  रहा  था  कि  ऐसे  आदमी  को  जब  आप  पंजाब  में  लाकर
 शांति  स्थापित  करना  चाहते  पंजाब  के  लोगों  का  दिल  जीतना  चाहते  आप  पजाब  में  ऐसी
 व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  कि  पंजाब  में  वहां  के  जो  भाई  हमारी  राष्ट्रीय  धारा  से  कुछ  अलग-थलग
 पड़  रहे  उनकी  जीतने  के  लिए  कोई  दूसरा  उपाय  क्योंकि  यह्‌  अ।बदयक

 अध्यक्षपीठ  के  आादेशानुसार  कायंवाही-बुत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 1913  संविधान  विधेयक

 है
 समापति

 न्‍होबय
 :  माननीय  सदस्य  सोमवार  को  अपनी  बात  जारी  रख  सकते  अब  हम

 गर-सरकारी  सदस्यों  का  विधायी  काय॑

 3.30)  भ०  १०

 संबिधान  विधेयक

 37  के  स्थान  पर  नये  प्रनुच्छेद  का  प्रतिस्थापन  )

 समापति  महोदय  :  कार्य  सूची  में  क्रमांक  संर्या  |  पर  अंकित  संविधान  )  विधेयक

 के  श्री  भोगेन्द्र  का  द्वारा  पुर:स्थापन  का  श्री  सुधीर  सांवंत  विरोध  करेगे  ।

 झो  सुधीर  सावंत  :  मैंने  निर्णय  किया  है  कि  पुर:स्थापन  के  चरण  में  मैं  हसका

 विरोध  नहीं  करूंगा  ।  मैं  बाद  के  चरण  पर  इस  पर  चर्चा

 समापति  महोदय  :  आप  प्र:स्थापन  की  अवस्था  में  विधेयक  का  विरोध  नहीं  करना

 चाहते  ।

 भी  सुधीर  साबंत  :  इस  अवस्था  पर  नहीं  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  भोगेन्द्र  का  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  का

 प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।

 भी  मोगेर्  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  बिधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 शमापति  महोदय  :  प्रष्न  यह

 मारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  श्वोकृत  हुआ  ।

 भ्रो  मोगेश  ज्ञा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.31  भ०  १०

 संधिधान  विधेयक*

 343  श्लोर  348  में

 क्षी  मोगेख  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :
 थ-ततन-+-+-++नमममम--मनननाना

 #  दिनांक  22  1991  के  भारत  के  राजपत्र  प्रसाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 सीमाते  किसान  और  कृषि  कर्मकार  परिवार  सुरक्षा  विधेयक  22  1991

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  बले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करते
 को  अमुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  मोगेशा  झा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 331  भ०  प०

 भारतीय  चिकित्सा  केन्रीय  परिषद्‌
 विधेयक

 2,  श्रादि  में  संशोधन  )

 भी  राम  नाईक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  चिकिश्सा
 केन्द्रीय  परिषद्‌  1970  मे  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पैरःस्थोपिंत  कैरने  की

 अमुमति  दी  जाए  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद्‌  1970  में  और  संशोधन  करश्ने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अमुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृति  हुआ  ।

 श्री  रास  साईक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 सोमांत  किसाम  झोर  कृषि  कर्मंकार

 परिवार  विवेधक*

 कुमारी  उम्ता  मारतो  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 सीमान्‍्त  किसानों  और  कृषि  कमंकारों  के  परिवारों  की  सुरक्षा  के  लिए  उपरंध
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।””

 समापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 सीमान्‍्त  किसानों  और  कृषि  करममंकारों  के  परिवारों  की  सुरक्षा  के  लिए  उपर्धध
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ  ।
 ५  >>  .  की  य *  दिनांक  22  1991  के  भारत  के  असाधारण  माग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाधित  ।

 268



 ।  1913
 .

 संविधान  संशोषने  विधेयक  अनुच्छेद  31  को

 कुमारी  उमा  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करती

 समापति  सहोदय  :  श्री  सुधीर  गिरि--अनुपस्थित  ।

 श्री  अनादि  चरण  अनुपस्थित  ।

 श्री  एस  ०  बी०  सिदनाल--अनुपस्थित  ।

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  ।

 कृषि  उपज  कौमत  लियतसे  प्राधिकरण  विधेयक*

 की  भा  शंकर  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  :

 कृषि  उपज  की  न्यूनतम  लामकारी  कीमतें  नियत  करने  के  लिए  एक  प्राधिकरण
 की  स्थापना  करने  ओऔर  उससे  संबंधित  विषयों  के  लिए  हपयेंध  करते  बेाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 संभापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 कृषि  उपज  को  न्यूनतम  लाभकारी  कीमलें  निर्यतें  करमे  के  लिए  एक  प्राधिकरण
 की  स्थापना  करने  भौर  उससे  संबंधित  विषयों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  भगवान  हांकर  राबत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.34  म०  १०

 ः
 संविधान  विधेयक

 *

 प्रनृच्छेंद  31  का

 भी  झ्रद  विध्े  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारते  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 क  दिनांके  22  199]  के  मभ  त  के  असाधारण  माग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 नै  :  q  न  we  न  न
 संविधान  आदेश  22  1991

 1991

 समापति  भहोदय  :  प्रएन  यह  है  कि  :

 मारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थाषित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 शी  धारद  दिधे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3,35  भ०  १०

 संधिधाम  आदेश  विधेयक शी cree विधे (मुम्बई
 में

 शी  धारद  विधे  उत्तर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान
 1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 भमुमति  दी  जाये  ।

 समापति  भहोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 संविधान  1950  में  और  संशोधन  करने
 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  झरद  विधे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  आवेश  1991*

 पनुसूचो  में  संशोधन

 प्रो०  के०  बी०  थाभस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान

 1950  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  की  पुर:स्थापित  करने  की  अशुमति
 दी  जाए

 सम्मापति  महोदय  :  प्रदन  यह

 संविधान  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  की  पुर:स्‍्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  के०  थो०  थामस  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 +॑  दिनांक  22  1991  के  भारत  के  भसाधारण  माग  2,  लण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 |  1913  संविधान  आदेश  विधेपक

 3.36  भ०  १०

 गुवाहाटी  उच्च  स्थायालय  में  एक  स्थायो
 न्यायपीठ  को  स्थापना  )  1991*

 ही  पाइमा  सिह  युमनाम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  इम्फाल
 में  गुवाहाटी  उच्च  स्यायालय  की  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  का  उपबंध  करने  वाले  विधेषक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 इम्फाल  में  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थायी  न्यायपीठ  की  स्थापना
 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  श्योकृत  हुमा  ।

 भी  बाइला  सिह  घुसतास  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.36  म०  १०

 प्रत्यपंण  विधेयक  2  में  संशोधन  )*

 श्रो  पी०  सी०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  प्रत्यपंण  1962
 में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्‍्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  सहोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 प्रत्यपंण  1962  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अमुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झो  पी०  सी०  याम्षस  :  मैं  विधेयक  पुर/स्थापित  करता

 3.37  भ०  प०

 संविधान  आदेश  विधेयक *
 शो  पी०  सौ०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान

 1950,  संविधान  शासित  1951,
 संविधान  और  अनुसूचित  जातियां  1956,  संविधान  और  नगर

 अनुसूचित  जाति  1962,  संविधान  अनुसूचित  जातियां  19
 ओर  संजिधान  अनुसूचित  जातियां  1978  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेय

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ©  दिनांक  22  199]  के  मारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 निराध्षित  महिला  कल्याण  विधेयक  22  नवमद  1991

 कि  संविधान  1950,  संविधान
 शासित  1951,  संविधान  और  कष्दमीर )

 अनुसूचित  जातियां  1956,  संविधान  और  नहर  अनुसूचित
 जातियां  1962,  संविधात  अनुसूचित  जातियां  1964
 और  संविधान  अनुसूचित  जातियां  1978  में  ओर  संद्योधत  करने
 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रह्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हो  पो०  सी०  थामस्र॒  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.38  म०  प०

 संविधान  विधेयकਂ

 धन॒च्छेद  का  प्स्तःस्थापन  )

 को  सगवान  धांकर  राबत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के  संविधान  में  और
 संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  सहोदय  :  प्रष्न  यह  हैः

 के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थ्रापित  करने
 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  मगवाल  हांकर  रावत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.38  म०  १०

 निशाशित  महिला  कल्पाण  विषेयक *

 ]
 भरी  भगवान  दांकर  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निराश्चित  महिलाक्षों  के  कल्याण  थौर

 तत्संबद्ध  विषयों  क ेलिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थाप्ित  करने  की  अबू

 *  दिनांक  22  1991  के  मारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकान्षित |
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 1  1913  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  में  एक  स्थायी
 न्यायपीठ  की  विधेयक

 समापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 निराश्चित  महिलाओं  के  कल्याण  और  तत्संबद्ध  विषयों  के  लिए  उपबंध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 शी  मगवान  दांकर  राबत  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करता

 3.39  भ०  प०

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  एक  स्थायो

 स्यापपीठ  को  विधेयक

 क्षी  भगवान  हंकर  रावत  :  #  प्रस्ताव  करता  हूं  कि आगरा  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय

 की  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित

 करने  की  अनुमति  दी

 समापति  भहोदव  :  प्रषन  यह  है  :

 झागरा  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना

 करने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआा  ।

 भी  भगवान  हांकर  राबत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3३.39  भ०  १०

 डड़ीसा  उच्च  त्यायालय  में  एक  स्थायी

 स्थायपीठ  की  विधेयक

 कली  दारत  चरा  पटनायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बोलनगीर  में  उड़ीसा
 ही

 +*  दिनांक  22  1991  के  भारत  के  असाधारण  माग  2,  लण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 संविधान  विधेयक  अनुसूची  में  संशोधन  )  22  1991

 छच्च  न्यायालय  की  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपयंध  करने  वाले  विधेधक को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बोलनगीर  में  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  की  स्थायी  न्‍्यायपी5ठ  की  स्थापना  करने
 के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेषक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अतुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झी  रत  चर्र  पटनायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.40  म०  प०

 संविधान  विधेयकਂ
 371  के  स्थान  पर  नये  झनुच्छेद  का  प्रतिस्थापन  )

 क्री  दारत्‌  चम्द  पटतायक्त  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत  के

 संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  सहोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 मारत  के  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थाप्रित  करने
 की  भनुमति  दी  जाये  ।/'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  |

 श्री  दरत्‌  चन्द्र  पटनायक  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.40  म०  प०

 संविधान  विधेयक

 ध्रनुसची में  संशोधन  )

 डा०  के०  डी०  जेस्वाणी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्क्षक्षित
 करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ

 भरी  के०  डो०  जेस्वाजी  :  मैं  विधेयक  पुर;स्थाषित  करता

 *  दिनांक  22  199]  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 1  1913  मिल  व्यक्ति  कल्याण  विधेयक
 ———  मनन

 3.4  म०  प०

 संजिधान  ध्रादेश  विधेयक *
 सें  संशोधन  )

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान

 1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।.

 समापति  सहोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 संविधान  1950  में  ओर  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करसे  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रश्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 की  पी०  लो०  थाम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.414  न  ०  १०

 बड़  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक *
 125  में

 शो  सेयव  शाइब्रुद्दीन  (किशन/ज)  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वंड  प्रक्रिया

 1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेय  रू  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुश्नेति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 दंड  प्रक्रिया  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:शथापित  करने  की  अनुमत्तिदी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 झी  लेयंद  शाहबुद्दोत  :  मैं  विधेयक  पुर;स्थापित  करता

 3.42  ज०  प०

 सिधंन  व्यक्ति  कल्याण  विधेयक *

 क्री  संयद  झाहबुश्दीस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निर्धन  व्यक्तियों

 के  कल्याण  ओर  तत्सम्बन्धी  मामलों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को

 अनुमति  दी

 नननाननननीनन  गन  न  न  नननननननन-+3+नओइिं
 #  दिनांक  22  के  भारत  के  असाधारण  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 समापति  भहोदव  :  प्रश्न  यह  है  :

 निर्धम  व्यक्तियों  क ेकल्याण  और  तत्सम्बन्धी  मामलों  का  उपबंध  करने  बाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।/'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झरो  संयद  धाहबुद्दोस  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.43  मभ०  प०

 संविधान  विधेयक श्री dae शाहशुद्दीन
 8  में

 श्री  सेयव  शाहशुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताब  करता  हूं  कि मारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रष्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करमे  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 भी  सेयद  शाहश्ुद्दोन  :  मैं  विधेयक  १र:स्थापित  करता

 3.44  भ्र०  १०

 कृषि  कर्मकार  मजदूरी  तथा  1991"

 भो  सत्यगोपाल  सिक्ष  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कृषि  कमंकारों  के

 लिए  न्यूनतम  मजदूरी  तथा  कल्याण  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  ।

 कृषि  कमंकारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  तथा  कह्याण  का  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 *  मं

 झी  सत्यगोपाल  सिश्र  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 *  दिनांक  22  1991  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  लण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
 #  *  राष्ट्रपति  को  प्विफा  रिश्  से  पुर:स्थापित  ।
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 ।9।3  )  रोजगार  गारंटी  विधेयक
 दा््एफफ  कक  फऱख्  ्_ः
 3.45  भ०  प०

 रोजगार  गारंटी  विधेयक--लारो

 समापति  भहोदय  :  अब  हम  |3  को  श्री  मोगेन्द्र  करा  द्वारा  प्रस्तुत  किये
 गये  विधेयक  को  लेंगे  :

 देश  के  सभी  व्यस्क  नागरिकों  क ेलिए  रोजगार  अथवा  स्वरोजगार  के  लिए
 साधनों  और  उपायों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचयार  किया  जाये  ।”

 इस  विधयक  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  आवंटित  किया  गया  श्री  भोगेन्द्र  का  ने  5  मिनट  का
 समय  लिया  एक  घंटा  और  55  मिनट  बचे  हैं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  बोल  रहे  वह  अपना  माषण  जारी  रखेंगे  ।

 शो  भोगैया  झा  :  समापति  यह  बेकारी  के  मसले
 गारी  के  मसले  पर  है  और  जो  हमारे  प्रयास  रहे  हमारी  इच्छाएं  रही  विधेयक  था  प्रस्ताव

 आते  रहे  उनसे  थोड़ा  भिन्‍न  इसमें  सिर्फ  यह  मांग  नहीं  है  कि  मौलिक  अधिकार  हो  या  राज्य
 की  जिम्मेदारों  वह  तो  है  ही  ।  मगर  सिर्फ  मौलिक  अधिकार  करने  से  या  कहने  से  समापति  जी

 वह  अधिकार  नहीं  मिल  जाता  हमारे  देश  मे  लिखने  का  अधिकार  सबको  अखबार
 लने  का  अधिका  र  सबको  माषण  का  अधिकार  सबको  लेकिन  साधन  सबके  पास  नहीं

 इसलिए  अखबार  आज  कुछ  मुट्ठीमर  लोगो  के  हाथ  में  मौलिक  अधिकार  हो  और  उसको

 हम  सुनिदिचत  नहीं  कर  यह  एक  बहुत  बड़ी  विडम्बना  हमारे  समाज  की  और  हर
 वादी  समाज  की  यह  विडम्बना  हमारे  संविधान  में  भी  यह  विडम्बना  इसलिए  यह  जो
 विधेयक  वह  इस  बात  का  प्रयास  करता  है  कि  जो  कुछ  हम  वेघानिक  रूप  से  दावा  उसको

 हम  पूरा  भी  इसीलिए  समापति  इसको  जो  कुछ  धाराएं  उनके  अनुसार  पहली  धारा

 यह  है  कि  यह  राज्य  की  जिम्मेदारी  राज्य  वा  देश  की  संघ

 राज्य  अर्थ रका  री  सभी  की  यह  जिम्मदारी  होगी  कि  जो  कोई  काम  चाहता  हो
 और  उसकी  क्षमता  उसको  वह  काम

 सभापति  मैं  फिर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  काम  सिर्फ  उस  व्यक्त  को  देना  नहीं  उस

 ब्यक्तित  को  तो  काम  देना  उसकी  रोजी  के  उसके  परिवार  के  मगर  उससे  मी  अधिक

 महत्वपूर्ण  ह ैउस  हर  काम  करने  की  क्षमता  रखने  वाले  का  ओर  ब्रिना  क्षमता  वाला  कोई  व्यक्ति

 नहीं  है  जिसमें  किसी  न  किसी  प्रकार  की  क्षमता  नहीं  तो  उसको  क्षमता  का  उपयोग  हमारे
 समाज  के  लिए  हमारे  देश  के  लिए  हो  गौर  हमारा  समाज  ओर  देश  उसके  आगे  बढ़े  ।  बे
 गार  रहने  से  उस  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  पाता  बच्चे  जवान  होते  बूढ़े  होते  मत  हो
 जाते  पर  उनकी  क्षमता  का  उपयोग  समाज  देश  को  आगे  बढ़ाने  में  नहीं  हो  पाता  इस
 मायने  में  बेरोजगारो  एक  अभिश्ञाप  यह  देश  ओर  समाज  के  आगे  बढ़ने  में  भी  बाधक  हो  जाती

 इसीलिए इमे कंसे सुनिश्चित किया जाएगा ? अभी हमारी क्या किडम्बना किसी के माथे पर एकड़ जमीन किसी के माथे पर 277



 रोजगार  गारंटी  विधेयक  22  लेकिन

 20  एकड़  जमीन  जो  चोरी  करके  जमीन  रखे  हुए  मैं  उनकी  बात  नहीं  कर  रहा  लेकिन

 वह  घूम  रहा  है  कि  मैं  बेरोजगार  वह  खेती  खुद  नहीं  दूसरे  को  जमीन  नहीं
 बेचेगा  मी  नहीं  और  नौकरी  भी  करेगा  |  इससे  हमारी  लेती  के  उत्पादन  में  बाधा  पड़ती

 समापति  जिस  समय  हम  लोगों  ने  अंग्रेजी  राज्य  में  जमींदारों  क ेखिलाफ  आंदोशन

 शुरू  किया  था  उम  समय  बड़े-बड़े  जमींदार  तो  बहुत  खत्म  हो  गए  मगर  मेरीਂ  अपनी  आशंका  है
 कि  गेर  हाजिर  मूमिस्वामियों  की  संश्या  बहुत  बढ़  गई  अनुपस्थित  ममिस्वातियों  की  संरुया

 बडुत  बढ़  गई  हमारा  बहुत  पढ़ा-लिखा  तबका  कोई  डॉक्टर  कोई  अभियरस्ता  कोई
 शिक्षक  किसी  से  कम  नहीं  हैं  या  आज  हम  राजनेता  ही  तो  हमारे  हिस्से  में  जो  खानदानी

 भूमि  है  जिसमें  न  मैं  खेती  करता  न  न  अपनो  सन्‍्तान  को  लेतिहर  न
 अपनी  सन्‍्तान  की  सन्‍्तान  को  खेती  करने  मगर  मैं  खेती  की  जमीन  नहीं  छोड़ गा  ।  दूसरी
 तरफ  जिस  परिवार  ने  हमें  पैदा  जिस  परिवार  ने  हमें  सहयोगी  बनाया  अंगर  बच्चा
 बालिग  हो  तो  कोई  बिरला  ही  कोई  अऑभियन्ता  जो
 भी  वह  अपने  मुशाहिरे  में  अपनी  पेंदान  में  अपनी  भविष्य  निधि  में  सहोदर  भाई
 को  भी  हिस्सा  जब  अपना  लड़का  बालिग  हो  संतान  बालिग  हो  तब  |  मगर  कोई  भी
 अपनी  खानदानी  मूमि  में  हिस्सा  नहीं  छोड़गा  |  पूरा  शिक्षित  समाज  हम  फी  दी  बेई  मानी

 पूरी  ईमानदारी  के  साथ  कर  रहा  है  और  उसकी  समभ  में  नहीं  आता  है  कि  हम  बेइंमानी  कर  रहे  हैं
 ओर  दूस>ी  तरफ  जो  एक  सहोदर  सहयोगी  जिन्दगी  मर  अपने  भाई  को

 पढ़ाया  फावड़ा  लेकर  हल  वह  देखता  है  कि  उसकी  कमाई  में  उसका  हिस्सा

 होगा  और  जो  नौकरी  कर  रहा  है  उसकी  कमाई  में  मेरा  हिस्सा  नहीं  ।  इसलिए  वह  भी  छेती
 में  थोड़ा  कम  ध्यान  देने  लगता  इसलिए  मी  हमारा  उत्पादन  मारा  जाता  तोसरो  तरफ  जो

 दूसरे  काम  में  सुयोग्य  मगर  थोड़े  नजदीक  थोड़ा  ध्यान  उनको  अपनी  मूमि  पर  देना
 ण्डता  जो  बहुत  दूरी  पर  तब  घह  बदली  कराने  की  फेरी  में  रहते  मैं  सपभता  हूँ  ज्यादा

 विधायकों  के  लिए  यह  काम  हो  गया  है  पहले  नौकरी  हो  जाए  उसके  बाद  घर  के  पास
 बदली  कराएं  ताकि  वे  खेती  भी  देख  सक  ।  वे  जिस  काम  में  हैं  उस  काम  में  पूरा  ध्यान  नहीं  दे  पाते

 पूरी  शक्ति  नहीं  लगा  पाते  हर  तरह  से  हमारे  देश  की  कुशलता
 का  बर्बाद  होने  का  एकरूप  इसलिए  इसकी  घारा  चार  में  दिया  गया  है  कि  हरेक  मागरिक
 जिसको  कोई  रोजगारी  मिल  यह  तय  करना  है  कि  आमदनी  का  स्रोत  निवास  स्थल  को

 आवास  को  छोड़कर  अगर  कोई  दूसरा  है  तो  बहू  उसे  रखे  या  मोकरी  करे  ताकि  बह
 इसमें  ध्यान  अपने  भाई  को  दे  बेच  जमा  किश्त  में  रुपमा  जमा  कर  मगर  उंश्पादन का
 साधन  सिर्फ  ऐसा  नहीं  कि  सोना  गाड़कर  मिट्टी  में  रख  मूमि  उत्पादन का  साथनः  अभेर
 कोई  कारखाना  हैं  तो  बह  उत्पादन  का  साधन  बस्सु  पंदा  करने  का  साधन  मेरे  लिए  हीਂ  नहीं
 हमारे  देश  के  विश्व  के  मानवता  के  इसलिए  उसका  उपयोग  पूरा  न  होने
 यह  अधिकार  किसी  का  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसमें  एक  हजार  रुपए  मासिक  आय  का  दिया  गया  मैं  समझता  हैं  जिस  तरह  से
 महंगाई  बढ़  रही  है  और  बढ़ी  है  इसे  बढ़ाना  मुनासिब  यह  जिस  समय  दिया  गया  पिछली
 लोक  समा  में  मो  हमने  इस  बारे  में  कहा  वह  इसी  रूप  में  रह  महंगाई  बढ़ती  जा  रही

 हमारी पिछली सरकार ने भी इसको बढ़ाया जिसके हम समर्थक वतंमान सरकार तो 278
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 उसको  भौर  तेजी  ते  घृड़दोड़  की  रफ्तार  से  बढ़ाती  जा  रही  ऐसी  स्थिति  में  उसको  बढ़ाना
 होगा  ।  मगर  उसका  निहित  सिद्धांत  यह  है  कि  अगर  खास  आमदनी  परिवार  की  बसर  के
 लायक  हो  नौकरी  हो  जाए  तीन  वर्षों  के  मीतर  हम  निरंग  कर  लें  कि  दूसरी  आमदनी
 के  जरिए  को  रखेंगे  या  नौकरी  को  दोनों  एक  साथ  नहीं  हससे  एक  सवाल
 पैदा  होता  है  कि  बाद  में  क्यय  इसलिए  यह  इस  धारा  में  दिया  गया  है  कि  ऐसे  व्यक्ति
 अवकाह  प्राप्ति  के  बादअपने  जीवन  को  बची-खुची  निधि  जो  कुछ  भी  राज्य  का  यह
 जिम्मा  होगा  कि  उसके  सुनियोजन  के  लिए  उतनो  रकम  अनुदान  के  रूप  ऋण  के  रूप  में
 उसे  दे  ताकि  वह  बेठकर  उत्पादन  कर  अबकाह  प्राप्तिके  बाद  कोई  बेकार  नहीं  हो  जाता
 है  ।  शारीरिक  क्षमता  घटती  है  लेकिन  जीवनमर  का  अनुभव  उसके  पास  रहता  ऐशी  स्थिति  में
 बह  लेती  में  नहीं  फावड़ा  नहीं  हल  नहीं  मगर  वह  बेठकर  कुछ
 योशित  उत्पादन  का  काम  कर  सकता  इसलिए  उसकी  क्षमता  का  उपयोग  हो  सकता

 इसलिए  राज्य  का  यह  भी  कतंव्य  है  कि  जो  इसमें  दिया  गया  है  कि  अवकाह  प्राप्ति  के बाद  जितनी
 रकम  जिन्दगीभर  को  बचत  से  वो  लगा  सके  कम  उतनी  रकम  राज्य  भी  उसको  अनुद्रान  के
 हप  ऋण  रूप  में  दे  ताक  वह  भी  खुशहाली  से  जिन्दगी  बसर  कर  सके  ओर  देश  के  धन  में

 बृढ़ि  करने  में  सहायक  हो  ।

 प्तमापति  मैं  जो  चाह  रहा  हूं  हमारे  सभी  मित्र  हस  पर  गहराई  से  विचार  मैं

 चाहूंगा  कि  हमारा  जो  प्रसार  माध्यम  भी  वह  मी  इस  पर  बित्रार  करें  ।  कुछ  कठित

 जरूर  होगा  |  वह  यह  है  कि  जो  किसी  नौकरी  में  है  बह  बगैर  त्यागपत्र  दिए  दूसरी  नोकरी  के

 लिए  आवेदन  नहीं  दे  सकता  हम  सबका  यह  अनुभव  हैं  कि  हम  जितने  भावेदन  पढ़ते  हैं  नई
 रोजगारी  के  उसमें  सौ  में  से  80-85  ऐसे  लौगों  के  रहते  हैं  जो ल्‌द  काम  कर  रहे  हैं  भोर

 बेहतर  काम  के  आवेदन  दे  रहे  जो  मेरे  जीवन  का  भनुमव  महाविद्यालय  के  शिक्षक

 जब  नौकरी  पकक्‍की  हो  जाती  है  तो  पढ़ाना  बहुत  से  लोग  सबकी  बात  महीं  कह  रहा

 ओर  किसी  साक्षात्कार  के  लिए  दौड़ते  इससे  दोनों  काम  में  भुकसान  होता  एक  शिक्षक

 की  योग्यता  का  जो  उपयोग  होना  चाहिए  नए  शिक्षक  पैदा  करने  में  छात्रों  को

 लेकर  वह  नहीं  कर  पाते

 वैसे  ही  दूसरे  पेशे  में  इससे  यह  फायदा  होगा  कि  शुरू  से  ही  चयन  करने  में  आसानो

 वहू  कोई  क्षेत्र  चुन  लेगा  कि  उसकी  रुचि  और  क्षमता  किसके  लायक  मयर  यह

 कहीं  कठोर  न  हो  जाय  इसलिए  जो  नौकर  वह  सब  चाहते  हैं  कि  हमको  नई  जगह  आावेदम

 देगे  मी  आजादी  तो  ऐसी  आजादी  से  जो  लोग  बास्तव  में  बेरोजगार  उनके  छाबेदम  पर

 अक्सर  विचार  ही  नहीं  हो  पाटा  सम्भव  ही  नहीं  हो  पाता  लाक्षों  में  आवेद्गतों  की

 संल्या  दप्तियों  लाक्षों  में  चली  जाती  स्वर्गीय  कर्प्री  जी  जब  बिहार  के
 मुख्यमंत्री

 का
 उन्होंने

 आवेदन  के  बारे  में  एक  बार  किया  तो  33  लाख  लोगों  का  आवेदन
 पड़ा

 ।  उन  आवेदन  को  छंटनी

 भी  नहीं  हो  काम  देना  तो  दूर  की  बात  अभी  मैं
 ग

 रह
 हर

 की  बात  जितते

 प्रशिक्षित  शिक्षक  बिहार  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  कि  प्रशिक्षित  लोगों  को  हम  नियुक्षत  नहीं
 :  बल्कि  प्रशिक्षित  अप्रशिक्षित  सब  मिलाकर  आवेदन  तब  प्रशिक्षित

 लोग  तब  हम
 लोगों  के  पास  आते  ये  कि  हम  लोगों  का  क्या  मैंने  कहा  आन्दोलन  उम्होंने  कहा  कि

 भान्दोलन  करेंगे  तो  जो  गैरप्रश्षिक्षित  वह  लोग  कहेंगे  कि  हमको  मोका  मिला  है  तो  हमें  केवल
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 आप  अप्रषिक्षित  ही  रखना  चाहते  हो  ।  जो  नये  लोग  वह  आवेदन  दें  तो  मौका  मिलेगा  और  पैंने
 कई  जगह  कहा  कि  मिलना  होता  तो  प्रशिक्षित  को  नहीं  जो  तुमको  आवेदन  का  मौका
 मिला  वह  नही  मिलने  का  रास्ता  है  कि  नहीं  सम्मव  है  इसलिए  आवेदन  दो  ।  मैंने  कहा  कितना
 आवेदन  पड़ेगा  तो  कहा  कि  50  लाख  से  लेकर  एक  करोड़  आवेदन  पड़ेगा  ।  तो  छंटनी  में  कितना
 समय  लगेगा  ओर  जो  दूसरे  लोग  काम  वह  आवेदन  दें  तब  क्या  हाल  होगा  ?  इसलिए  जो
 लोग  काम  में  वह  बिना  त्याग-पत्र  दिए  हुए  आवेदन  नहीं  दें  तो  आवेदनों  की  संरूया  गुणात्मक
 रूप  में  घट  कम  हो  चयन  करना  आसान  नये  लोगों  को  अवसर  भी
 मिलेगा  और  जो  लोग  काम  में  उनको  तरक्की  का  क्‍या  होगा  ?

 समापति  इसमें  एक  धारा  इसलिए  दी  गईं  है  कि  जो  कोई  काम  में  हर  पांच  साल
 के  बाद  उनकी  प्रोन्नति  का  प्रावधान  काम  के  आधार  योग्यता  के  आधार  वह  खुद
 योग्यता  भी  बढ़ाते  क्षमता  भी  बढ़ाते  जायें  और  जो  काम  उसको  देखकर  मी  हर  पांच
 साल  पर  प्रोन्‍नति  का  प्रावधान  रहे  ही  ताकि  उनको  अन्यत्र  दौड़ने  के  लिए  जरूरत  नहीं  पड़े  ।  जिस
 काम  के  लिए  वह  देश  का  पैसा  खा  रहे  उसको  छोड़कर  बाकी  काम  भी  करते  दौड़ते
 इसकी  जरूरत  उनको  नहीं  पड़ेगी  ।  उसी  काम  में  वह  विशेषज्ञ  भी  ज्यादा  क्षमता  भो  हासिल

 अपने  अनुभव  से  और  काम  से  ओर  अपना  स्वार्थ  ओर  परमार्थ  की  दोनों  की  सिद्धि

 देधाहित  की  मी  सिद्धि

 सभापति  जी  इसकी  विभिन्‍न  धाराओं  में  जो  कुछ  बातें  कठोर  लगती  हैं  भौर  इस  सबके
 बाद  जिन  लोगों  को  काम  नहीं  मिल  पाये  तब  क्‍या  होगा  ?  इसलिए  दिया  गया  है  कि  राज्य  का
 जिम्मा  होगा  कि  हर  एक  व्यक्ति  को  सस्ते  सूद  पर  अनुदान  और  दूसरी  सुविधायें
 साधन  के  रूप  उत्पादन  के  साधन  के  रूप  में  देनी  स्वनियोजन  के
 स्वनियोजन  के  जरिए  भारत  के  समान  देश  के  चोन  के  समान  देश  में  भी  इतनी  ज्यादा
 भात्रादी  वाले  देश  में  हम  भारी  उद्योग  के  पक्षघर  इसके  बिना  हमारा  देश  भागे  नहीं  बढ़
 सकता  मझौले  उद्योग  आवद्यक  बड़े  पेमाने  पर  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  के

 लघु  उद्योग  भौर  ज्यादा  बड़े  पंमाने  पर  आवदयक  अति  लघ्‌  उद्योग  भी  बड़े  प॑माने  पर
 भावद्यक  हैं  मगर  मारत  ज॑से  देश  जहां  हम  85  फरोड़  मस्तक  वाले  एक  अरब  70  करोड
 हाथ  वाले  ऐसे  देश  में  गृह  उद्योग  स्वनियोजन  सरत्पादक  उद्योग  एक  बहुत  बड़ी  थीज

 बड़ी  क्षमता  की  चीज  इस  कार्यशक्ति  का  पूरा  उपयोग  करना  मावध्यक  है  इसलिए  राज्य
 का  यह  भी  जिम्मा  होगा  कि  चाहे  वह  औरत  हो  या  मर्द  स्वनियोजन  के  और  पैंने  जोर
 दिया  उत्पादक  स्वनियोजन  कई  मिन्र  दूरारा  कोई  नियोजन  दूसरा  कोई
 जन  अगर  उत्पादन  बढ़ेगा  ती  हमारे  चलते  उसमें  बाघा  नहीं  इसलिए  उत्पादक  उद्योग
 स्वनियोजन  के  लिए  राज्य  केवल  पंसा  हमारे  यहां  एक  बीमारो

 हमारे  पिछड़े  इलाकों  खासकर  पूर्वी  मारत  और  मध्य  मारत  में  एक  बड़ी  बीमारी  है  कि
 ऋण  लेवर  बीज  को  ही  खा  लेते  हैं  तो  यह  दुर्भाग्य  की  बात  इसलिए  मैंने  जोर  दिया  है  कि

 उत्पादन  का  साधन  भी  दें  |  इस  तरह  नियोजन  और  स्वनियोजन  छत्पादक  स्वनियोजन
 मिलाकर  सारे  देश  में  काम  करने  की  क्षमता  रखने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  काम  उनसे

 काम  लेना  या  स्वनियोजन  के  जरिए  उनवी  क्षमता  का  उपयोग  हमारे  देश  के  लिए  संभव

 व्यावहारिक  है  और  इसी  उद्देश्य  से  यह  विधेयक  रखा  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए
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 नियम  तो  बनाने  पड़ें  खास  बातों  के  जिस  उद्देश्य  से  यह  विधेयक  रखा  गया  और  हमारे

 कुछ  माननीय  सदस्य  इन  बातों  को  जानते  भी  मैंने  सरकार  से  बेरोजगारी  का  आंकड़ा  मांगा

 पिछले  साल  तक  शिक्षित  और  अशिक्षित  बेरोजगार  मिलावर  3  करोड़  43  लाख  और  86

 हजार  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  दो  करोड़  के  ऊपर  उनकी  इतनी  बड़ी  तादाद
 जिनके  पास  अभी  तक  काम  नहीं  कुछ  ऐसे  मी  जो  नाम  दर्ज  कराने  की  फिक्र  भी  नहीं  करते

 जरूरत  नहीं  समभते  हैं  और  मटक  रहे  ऐसी  स्थिति  में  इतनी  बड़ी  जो  उत्पादकों  की

 फौज  जो  उत्पादन  के  सबसे  बड़ें  साधन  हैं  मानव  के  रूप  उनका  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तो
 स्वाभाविक  ही  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  जो  हमारा  पिछडाव  डमसको  दूर  करने  में  बाधा

 पड़  रही  है  ।

 सभापति  परसों  20  तारीख  को  अतारांकित  प्रदन  संख्या  177  में  जो  उत्तर  दिया  गपा
 उराके  मुताबिक  जिन  लोगों  को  स्वनियोजन  के  लिए  दिया  गया  खासकर  वे  जो  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  आते  उनमें  42  फीसदी  लोग  हैं  जो  दो  हजार  रुपये  तक  आमदनी  खर्चा  घटा
 कर  हासिल  कर  सके  ।  एक  हजार  से  लेकर  दो  हजार  तक  18  फीसदी  हैं  ।  501  रु०  से  1,000  रु०

 तक  नो  फीसदी  जो अपनी  आमदनी  को  दुगुने  से  बढ़ा  सके  उनके  परिवार  की  जो  आमदनी

 4.03  भ०  १०

 झ्रद  दिये  पीठासीन

 पहले  ये  साधन  राज्य  द्वारा  देने  के  बाद  उस  आमदनी  को  दुगुना  कर  सके  हैं  ओर  कुछ  ऐसे  भी

 हैं  20  फीसदी  के  जो  कोई  आमदनी  नहीं  बढ़ा  पाए  इसमें  जो  दिया  गया  6400  पर
 गरीबी  की  रेखा  की  सीमा  उसमें  40-44  प्रतिशत  लोग  इस  सीमा  को  पार  कर  चुके  यह
 स्वनियोजन  की  क्षमता  को  दिखलाता  सारा  सारी  हमारा  अपना
 पन  ।  जब  मैं  पिछडापन  की  बात  कह  रहा  हूं  तो  वह  कोई  ब्रिसी  दल  के  आधार  पर  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 इस  पिछड़ेंपन  में  कम-ब-बेश  सभी  दल  एक  साथ  नौकरी  के  लिए  हम  लेकिन

 जन  के  लिए  नहीं  कहेंगे  कि  खुद  पंदा  करो  ।  नौकर  नहीं  मालिक  मजदूर  हम  नही  कहते
 यह  बिमाजन  रेखा  पक्की  नहीं  व्यक्ति  भले  दल  के  आघार  पर  भी  नहीं  यह  जो

 सामूहिक  पिछड़ापन  जिससे  स्वनियोजन  में  बाधा  पढ़ती  उत्पादन  बढ़ाने  में  बाघा  पड़ती
 समाज  को  बदलने  में  बाधा  पड़ती  है  जो  सामाजिक  आथिक  विषमता  उससे  लड़ने
 में  भी  बाधा  पड़ती  इसलिए  यह  जो  विधेयक  यह  इस  बात  पर  जोर  देता  है  कि

 साधन  और  ऋण  देना  भी  राज्य  का  जिम्मा  रहेगा  ।  जो  फोई  नोकरी  न  चाहे  या  उनको  न
 दोनों  ही  हालत  में  यह  जिनको  थोडा-सा  हुतर  थोड़ी-सी  समझ  आ  जाएगी

 और  उत्पादन  का  ढर्रा  हमारे  देश  का  तो  जापान  या  कुछ  ऐसे  देश  जिनसे  हम  मुकाबला
 करने  में  पीछे  नहीं  रह  सकते  विशालता  हमारे  देश  में  लेकिन  विशालता  के  चलते  एक  करवट
 ले  एक  अंगड़ाई  ले  तो  बह  विशालता  बोका  बन  कर  नहीं  हमारी  विशालता  हमारे
 देश  के  लिए  बरदान  बन  जाएगी  और  बड़ी  तेजी  से  हम  अपने  बिएव  के  लिए  ज्यादा
 दायक  मविष्य  का  निर्माण  करने  में  लाभदायक  हो  इसलिए  मेरा  अ!प्रह  है  कि  सरकारी
 पक्ष  भो  इसका  अध्ययन  करे  |  हम  लोग  कहते  रहे  हैं  कि मौलिक  अधिकार  में  काम  को  दिया

 शुरू  में  मैंने  बहा  कि  इस  मौलिक  अधिकार  से  काम  मिल  नहीं  जो  नौकरियों  की  हालत
 है  ।
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 अभी  हमारे  वित्त  मन्त्री  हमारे  राजकीय  क्षेत्र  पर  लगे  हुए  हैं  कि  कंसे  इनको  कम  किया

 बसे  ॥तनों  को  घटाया  जाए  और  कितनों  को  खत्म  किया  जाए  ।  मैं  उसमें  भी  नहीं

 लेकिन  एक  तथ्य  है  कि  अधिकांश  राजकीय  क्षेत्र  में  जितने  लोगों  की  जरूरत  है  उससे  ज्यादा  लोग

 उसमें  बैठे  हुए  हैं  और  इससे  केवल  यही  नहीं  है  कि  ज्यादा  लोगों  में  काम  बढ़ता  इसमें  बाघा  यह

 है  कि  उसमें  अगर  कुछ  काम  करने  वाले  नहीं  तो  जो  काम  करते  वाले  हैं  वह  भी  वही  उदाहरण

 शुरू  कर  देते  हैं  वह  मी  उसी  रास्ते  पर  चलना  घुरू  कर  देते  काम  का  ढीलापन  होता
 जिससे  समाज  और  देश  को  नुकसान  होता  है  और  उनको  खुद  भी  नुकसान  होता  इसलिए  यह
 आवश्यक  है  कि  जो  जहां  काम  करने  के  जिस  काम  के  लिए  आवदयक  हैं  वह  बहीं  पर

 जहां  पर  उनवी  रुचि  क्षमता  इसको  ध्यान  में  रखकर  फिर  दौड़ने  की  गुंजाइश
 अपवा द  के  रूप  में  रखी  कोई  ऐसी  मजबूरी  हो  जो  उनके  बस  की  बात  न  हो  तो  बात  अलग
 अन्यथा  वे  चुनकर  उसी  में  अन्य  किसी  में  आवेदन  न  दें  ।

 समापति  जहां  तक  आमदनी  की  बात  उनके  लिए  मैंने  कहा  जो  एक  हजार  र०
 का  सवाल  है  उसको  मैं  मी  चाहुंगा  संशोधित  करके  आगे  बढ़ाया  जाएया  इस  तरह  से  रखा  जाए
 कि  बढ़ती  हुई  महंगाई  के  मुद्रास्फीति  क ेसाथ  अपने  आप  उसकी  वृद्धि  होती  बली  ऐसा
 आधार  भी  तय  कर  लिया  जाए  तो  ऐसा  हो  सकता  तो  मैं  सदन  के  विचारार्थ  इस  विशेफक  को
 पेश  करता  इस  मरोसे  के  साथ  कि  इसमें  शासक  दल  या  विरोध  पक्ष  के  रूप  में  इसको
 किसी  व्यक्ति  या  दल  के  रूप  में  सिर्फ  निजी  विधेयक  है  इसलिए  यह  देश  के  आवश्यक
 विधेयक  के  रूप  में  ह ैऔर  मै  समभना  हूं  कि  सारे  मित्र  इसका  अध्ययन  सुकाव  देंगे  और
 अगर  इसमें  कोई  विरोध  करना  भी  मुनासिब  तो  कोई  नहीं  लेकिन  हम  सब
 मिलकर  ही  तो  इस  रास्ते  पर  भागे  बढ़  सकेंगे  ।

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि इस  समझ  के  साथ  इस  विधेयक  को  सदन  स्वीकार  करे  ।  इस  आशा
 से  मैं  इस  विधेयक  इन  शब्दों  क ेसाथ  सदन  के  सामने  रख  रहा  हूं  ।

 की  ए०  चाह्से  :  समापति  मैं  संसद  के  माननीय  सदस्य  भ्री  भोगेरदर
 झा  द्वारा  पुर:स्थापित  गैर-स  रकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  करते  के

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मैं  माननीय  सदस्य  की  माबनाओं  में  भागीदार  हूं  और  देश  के
 लगभग  प्रत्येक  हिस्से  में  फैली  बेरोजगारी  की  समस्या  के  प्रति  समान  रूप  से  सजग  मैं  इस
 विधेयक  के  कुछ  अंशों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 मैं  केरल  से  चनकर  आया  हूं  और  आप  इससे  सहमत  होंगे  कि  शिक्षित  बेरोजगारी  हमारे
 राज्य  में  बहुत  बड़ी  समस्या  वास्तव  में  हमारा  राज्य  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहा  वहां
 उद्योग  नहीं  हैं  और  जो  उचद्चोग  हैं  वे  रुग्णावस्था  में  पिछले  वर्ष  हम  प्रति-प्रतिशत  साक्षरता
 प्राप्त  कर  चके  हैं  और  लगभग  अस्सी  प्रतिशत  लोग  उनमें  अश्यधिक  पढ़े-लिखे  हैं  लेकिन  रोजगार
 के  अवसर  बहुत  सीमित  कॉलेज  तथा  अन्य  तकनोकी  और  उच्चतर  शेक्षिक  संस्थानों  से
 शिक्षा  प्राप्त  युवा  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करना  राज्य  तथा  राष्ट्र  का  कतंव्य  लेकिन

 मुझे  समझ  नहीं  आ  सकता  कि  अगर  यह  विधेयक  पारित  हो  जाता  है  भौर  कानून  बन  जाता  है
 तो  किस  प्रकार  बह  रोजगार  के  अधिक  अवसर  सुजित  कर  सकता  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं

 ही  बताया  है  कि  अगर  मौलिक  अधिकारों  में  कुछ  शामिल  किया  जाता  है  ओर  इसे  लागू  किये  जाने
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 योग्य  बनाकर  मी  उसे  लाग्‌  नहीं  किया  जा  सकता  तो  फिर  यह  उपहास  का  विषय  हो  मैं

 उससे  सहमत  हूं  ओर  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  आपका  ध्यान  संविधान  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  मेरे  विचार  में  यह  विषय
 में  कहीं  भो  किसी  भी  समय  पर  बनाया  गया  अत्यन्त  पवित्र  बिधान  क्योंकि  हमारे  मौलिक

 कारों  का  विश्व  भर  मे  स्वागत  हुआ  है  ।

 राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धांत  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  हैं  ।  यद्यपि  उन्हें  मौलिक
 कारों  के  समान  लागू  नहीं  किया  जा  मेरे  विच्चार  में  प्रस्तावना  संविधान  का  आधार  नहीं
 बल्कि  उसकी  मूल  आत्मा  इसमें  कहा  गया  है  :

 भारत  के  लोग  भारत  को  एक  संपूर्ण  प्रमुस्बसम्पन्न  समाजवादी  पंथ  निरपेक्ष
 लोव  तंत्रात्मक  गणराज्य  बनाने  के  लिए  तथा  उसके  समस्त  नागरिकों
 आर्थिक  और  राजनंतिक  ध्मं  और  उपासना  की

 प्रतिष्ठा  और  अवसर  को  समता  प्राप्त  कराने  के

 यह  संविधान  की  आत्मा  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  किसी  भी  विधिगत  न्यायालय  के  द्वारा  इसे

 लागू  नहीं  किया  जा  मूल  अधिकारों  सहित  सभी  परवर्ती  अनुच्छेद  इस  प्रस्तावना  पर

 आधारित

 सुप्रसिद्ध  न्यायविद्‌  सालमंड  ने  न्याय  को  इस  प्रकार  से  परिभाषित  किया  है  न्याय
 घिरे  हुए  शहर  में  पड़ी  रोटी  के  समान  है  जिसका  न्यायसंगत  आवंटन  आवदयक  बहुत  से

 न्यायविद्‌  और  यहां  तक  कि  एक  सामान्य  जन  भी  उस  परिमाण  के  साथ  पूर्ण  सहमत  नहीं
 अगर  न्याय  घेराव  वाले  घहर  को  रोटी  के  समान  है  तो  फिर  वह  बास्तविक  न्याय  किस  प्रकार  हीं
 सकता  है  ?  न्याय  निर्धनता  का  विमाजन  नहीं  एक  देश  में  निर्धनता  है  भोर  अगर  समी  में  वह
 समान  रूप  से  विभाजित  है  तो  कया  इसे  न्याय  कहा  जा  सकता  है  ?  मैं  कहूंगा  कि  न्याय  तो  पतत

 बहमे  वाली  नदी  के  समान  होना  चाहिये  ताकि  जिसके  पास  भो  कम  हो  वह  उसे  पूरा  मर  ले  ।  मेरे

 बिचार  में  संविधान  का  उद्देश्य  भी  यही

 यह  सच  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  43  वर्षों  के  पदचात्‌  भी  हमारे  स्वप्न  पूरे  नहीं  हुए  और

 हमारे  बहुत  से  क/यंक्रम  अभी  भी  लागू  किये  जाने  लेक्षित  यह  भी  एक  वास्तविकता  है  कि  पिछले
 43  वर्षों  की  हमारी  उपलब्धियां  यहां  तक  कि  समाजवादी  देशों  द्वारा  की  गई  उन्‍नति  की  तुलना  में
 भी  अत्यन्त  प्रशंसनीय  और  आष्चयंजनक  हैं  ।  मैं  उस  विषय  पर  अब  बात  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि
 मैं  उस  विषय  को  राजनीतिक  मोह  नहीं  देना  चाहता  ।

 में  माननीय  सदस्य  की  भावमा  और  चिता  का  समान  रूप  से  भागीदार  मेरा  यही
 कहना  जंसा  कि  उन्होंने  कहर  है  कि  मात्र  एक  विधान  लाने  से  यह  एक  विडम्बना  ही  बसकर  रह
 जायेगी  ओर  मुझे  माफ  किया  जाये  अगर  में  यह  शब्दावली  प्रयुक्त  ककू  कि  यह  संबिधान  के  नाम
 पर  मात्र  एक  धोला  होगा  ।

 राज्य  के  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  और  मौलिक  अधिकारों  में  बुनियादी  अम्तर  है  ।  श्री  बसु
 सबिधाम  पर  बोलते  हुए  कहते  हैं  :
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 भी  संविधान  में  उल्लिखित  सिद्धान्तों  की  न्यायालय  उपेक्षा  नहीं  कर

 सकते  और  जंसा  कि  अभी  देखा  जा  रहा  हमारे  उच्चतम  न्यायालय  ने  इन  सिद्धान्तों  को

 वास्तविक  रूप  में  लागू  किये  जाने  में  सहायता  की  थी  |  यहां  तक  कि  उन  मामलों  में

 जिनमें  मौलिक  अधिकार  पर  प्रहार  के  रूप  में  संगत  विधान  को  चुनौती  दी  गई  थी  ।”

 यह  राज्य  के  नोति-निर्देशक  सिद्धान्तों  की  महत्ता  को  दर्शाता  इस  विधेयक  में  वर्णित  प्रत्येक  बात

 राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  ने  स्वयं  में  समाहित  की  हुई

 मुझे  आदचयं  है  कि  एक  राजनीतिक  पार्टी  ने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यह  वायदा  किया

 था  कि  काम  का  अधिकार  मौलिक  अधिकार  होगा  ।  मुझे  यह  देखकर  आदचयं  होता  है  कि  अगर
 काम  करने  का  अधिकार  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  हो  जाता  है  तो  क्या  वे  हमारे  युवाओं  को

 रोजगार  देने  में  समर्थ  हो  सकंगे  ।  मौलिक  अधिकार  में  इसे  शामिल  करना  अलग  बात  यह

 बहुत  आसान  काय॑  हममें  से  दो-तिहाई  हाथ  ऊपर  उठाएं  तो  कल  को  यह  विधेयक  बन
 लेकिन  अगर  हम  विधेयक  पास  करके  उसे  बेरोजगार  युवाओं  के  पास  मेज  दें  तो  क्या  उससे  कुछ  हो

 बया  उससे  उन्हें  रोजगार  का  कोई  अवसर  मिल  पायेगा  ?  हम  सिफा  रिशें  या  कुछ
 ओर  नहीं  चाहते  बल्कि  हम  तो  ऐसी  कार्यवाही  चाहते  हैं  जो रोजगार  का  सुजन  हम  पिछले
 दो  वर्षों  से  जवाहर  रोजगार  योजना  लागू  कर  रहे  मैं  सरकार  को  बधाई  दूंगा  कि  पहली  बार
 ग्रामीण  क्षेत्री  को  विकसित  करने  और  रोजगार  का  सुजन  करने  हेतु  कोई  ठोस  प्रस्ताव  आया  है  ।

 प्राबकलन  समिति  का  सदस्य  होने  के  हम  तीन-चार  राज्यों  के  दौरे  पर  थे  और  यह
 देखना  अति  उत्साहपृर्ण  लगा  कि  पहली  बार  पंचायतों  को  धनराषि  मिल  रही  मेरे  राज्य  की

 बहुत-सी  पंचायतों  को  और  यहां  तक  कि  छोटी  पंचायतों  को  5  या  6  लाख  रुपये  अथवा  एक  वर्ष  के

 लिए  7  लाख  एपये  मिल  रहे  पहली  बार  वे  एक  पंचायत  में  5  लाख  रुपया  इकट्ठे  रूप  में  देख

 रहे  अब  हम  देखते  हैं  किस-किस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सड़कों  पर  तारकोल  लगाया  जाता
 किस  प्रकार  से  बिजली  दी  जातो  है  और  किस  प्रकार  से  वहां  पानी  की  सप्लाई  की  जाती  इसके
 साथ  सरूत  निर्देश  भी  दिया  गया  है  कि  50  प्रतिशत  घनराहि  मजदूरी  के  रूप  में  दी  जायेगी
 और  50  प्रतिशत  से  कम  घनराधि  उस  काये  में  लगने  वाले  पदार्थों  पर  वास्तव  में  यह  बिघान

 एक  राजनीतिक  इच्छा  का  द्योतक  है  जिसमें  हमने  बेरोजगारों  अथवा  कमजोर  वर्ग  को  और
 अधिक  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  तथा  रोजगार  के  सृजन  का  प्रयास  किया  हमें
 उसी  प्रकार  की  योजनाए  तंयार  करनी  इस  विधेयक  में  मुझे  डर  है  कि  इनमें  से  एक  प्रस्ताव
 मौलिक  अधिकारों  के  विरुद्ध  जाता  मैं  उसे  बता  सकता  विधेयक  के  खण्ड  4  (1)  में  कहा
 गया  है  :

 नागरिक  जिस  नोकरी  प्राप्त  बहू  आथिक  अथवा  अम्य  लामों  के  लिए
 स्वरोजगार  के  अतिरिक्त  किसी  और  कायंबाही  में  पलिप्त  नहीं  करेगा  ।”

 हम  इसे  लाग  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  हमारे  राज्य  में  अंशकालिक  सफाई  कमंचारी  को  350
 रुपए  प्रति  माह  मिलते  दो  वर्ष  पूर्व  देश  के  सर्वाधिक  बिकने  वाले  समाच।रपन्र  के  प्रथम  पष्ठ  पर
 सौंकाने  वाला  एक  चित्र  तथा  समाबार  प्रकाधशित  हुआ  था  कि  एक  बी०  एड०  स्नातक  युवती  ने
 कोचीत  नगर  निगम  में  एक  अंशकालिक  सफाई  कमंचारी  के  पद  के  लिए  आवेदन  किया  है  तथा  एक
 बी०  एड०  स्नातक  युवक  का  चित्र  प्रकादित  किया  गया  था  जो  कि  350  रुपए  प्रतिमाह  के  लिए
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 सावंजनिक  रूप  से  सड़क  पर  लगा  रहा  इसलिए  अगर  यह  विधेयक  पारित  हो  गया  तो
 उस  लड़की  को  वेकल्पिक  रोजगार  के  लिए  आवेदन  करने  से  वंचित  कर  दिया  मेरी  समझ
 में  यह्‌  सब  नहीं  आ  रहा  है  ।

 श्री  मोगेया  झा  :  कृपया  विधेयक  को  ध्यान  से  पढ़िए  ।

 श्री  ए०  चाह्से  :  मैंने  विधेयक  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ा  मैं  आपकी  चिन्ता  का  सम्मान
 करता  हूं  तथा  उससे  सहमत  हूं  |  परन्तु  अगर  यह  विधेयक  पास  हो  जाता  है  तो  इससे  उन्हें  अवस
 से  वंचित  होना  पड़ेगा  ।  अगर  हम  बासु  द्वारा  लिखित  संविधान  की  पुस्तक  को  पढ़ें  तो  उसमें  कहा
 गया  है  :

 निर्देशक  सिद्धांतों  क ेआध!र  पर  ही  प्रत्येक  राज्य  को  कानून  निर्माण  करना

 चाहिए  ।  हे

 इसके  साथ-साथ  मौलिक  अधिकार  भी  महस्वपूर्ण  कानून  के  समक्ष  समानता  से  सम्बन्धित
 संविधान  के  अनुच्छेद  में  कहा  गया  है  :

 मारत  के  राज्य  क्षेत्र  में  किसी  व्यक्ति  को  विधि  के  समक्ष  समतासे  या
 विधियों  के  समान  संरक्षण  से  वंचित  नहीं  करेगा  ।”'

 यह  हमारे  संविधान  का  आधार  इसे  लागू  किया  जा  सकता  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 भेदभाव  नहीं  हो  सकता  |  अनुच्छेद  16  में  कहा  गया  है  कि  रोजगार  के  मामले  में  किसी  से  कोई
 मेदमाव  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  मौलिक  अधिकारों  को  स्पष्ट  छाब्दों  में परिमापित  किया
 गया  अनुच्छेद  32  सांविधिक  उपचारों  से  सम्बन्धित  मौ  लक  अधिवारों  तथा  नीति  निदेशक
 सिद्धांतों  में  अन्तर  हमारे  दिमाग  में  स्पष्ट  होना  एक  कल्याणकारी  राज्य  का  मूल  उद्देश्य
 यही  होना  हम  समी  इसके  लिए  प्रयत्नश्लील  परन्तु  इस  विधेयक  का  आहानुकल
 परिणाम  नहीं  निकलेगा  ।  इतना  ही  जिस  दिन  ऐसा  विधेयक  पारित  हो  वह  इस  राष्ट्र
 के  लिए  दुर्भाग्य  वा  दिन  हम  रोजगार  प्रदान  करने  के  इच्छुक  हैं  |  हमें  राज्यां  की  अधीनस्थ
 विधान  बनाने  के  लिए  प्रेरित  करना  हम  निर्देश  दे  सकते  हैं  तथा  रोजगार  अवसर  प्रदान

 करने  के  लिए  विधान  बना  सकते  हैं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  की  धारा  4(€)  में  कहा  गया  है  :

 भी  ऐसे  व्यक्ति  को  रोजगार  के  लिए  आवेदन  स्वीकार  नहीं  किया  जाएगा
 जिसे  किसी  सार्वजनिक  क्षेत्र  अथवा  निजी  क्षेत्र  में  रोजगार  प्राप्त  जब

 तक  कि  वह  अपनी  पहली  नौकरी  के  त्यागपत्र  नहीं  दे  देता  ।

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आ  रहा  मैं  पहले  उप-सचिव  था  तथा  तत्पदचात्‌  कैरल  लोक  सेवा
 भायोग  का  सदस्य  रहा  मेरा  लम्बा  अनुभव  हमारे  राज्य  में  अगर  क्लर्क  की  नौकरी  के

 लिए  विज्ञापन  दिया  जाता  है  तो  करोब  10  लाख  लोग  उसके  लिए  आवेदनपत्र  भेजते  हैं  तथा  केवल

 एक  प्रतिशत  लोगों  को  ही  नौकरी  प्राप्त  होती  है  तथा  बाकी  के  99  प्रतिशत  उम्मीदवारों  को  चार
 वर्ष  से  मो  अधिक  समय  तक  यह  जानने  के  लिए  इन्तजार  करना  पड़ता  है  कि  उन्हें  नियुक्ति  नहों
 प्रिल  रही  लोक  सेवा  आयोग  में  मी  परिणाम  घोषित  होने  में  देरी  होती  पिछले  छः  या
 सात  सालों  में  संघ  लोक  सेवा  अ।योग  की  रिपोर्ट  पर  भी  इस  माननोय  सदन  में  चर्चा  नहीं  हुई  है  ।
 अगर  हम  उस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करें  तो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  की  गई  चयन  में  देरी  के
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 चौंका  देने  वाले  तथ्य  सामते  आयेंगे  तथा  दूसरे  लोक  सवा  आयोगों  का  यही  हाल  इसलिए

 मेरा  कहने  का  तात्पय  यह  है  कि  मान  लीजिए  मेरे  बेटे  ने  एम०  ए०  पास  की  है  ।  वह  बेरोजगार

 उसने  कोई  विज्ञापन  उस  विज्ञापन  के  संदमं  में  वह  नोकरी  के  लिए  आवेदन  देता  उसे

 एक  चपरासी  की  नौकरी  मिल  जातो  है  तथा  बह  ड्यूटी  पर  चला  जाता  है  कपोंकि  हम  श्रम  के

 महरब  को  मानते  बड़ा  रोचक  किस्सा  हैं  कि  हमारी  मूतपूर्व  सरकार  के  एक  मंत्री  ने  युवकों  को

 आवारा  कु््ते  पकड़ने  के  लिए  सारे  राज्य  में  काफी  कोर  शराबा  हुआ  कि  स्‍्तातक  युवकों
 को  तगरपालिका  ने  आतारा  कुत्ते  पकड़ने  के  लिए  कहा  है  ।  सबसे  मजेदार  बात  मेरे  निभम  चिधेन्द्रम

 में  युक्कों  न ेआवरा  कुत्तों  को  पक्डना  शुरू  कर  दिया  एक  आवारा  कुत्ते  के
 सात  रुपए  मिलते

 छः  महीनों  में  इसका  38,000  रुपए  बिल  बन  गया  तथा  अभी  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भुगशानਂ

 सहीं  किया  गया  इसलिए  हमने  माननोय  मंत्री  जी  से  कहा  कि  हमारे  बच्चों  को  कुत्ते  पकड़ने  के

 लिए  कहा  गया  अब  कम  से  कम  उसका  भुगतान  यह  मामला  हमारे  देश  की  स्थिति

 पर  प्रकाश  डालता  इसलिए  क्या  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  एक  स्नातकोत्तर  युवक  जो  कि
 लपरासी  की  नौकरी  कर  रहा  अगर  उसे  बलक॑  या  किसी  और  पद  के  लिए  आवेदन  करना  होगा
 जिसके  लिए  वह  पात्र  तो  उसे  अपनी  नौकरी  से  त्यागपत्र  देना  पड़ेगा  तथा  चार  वर्ष  तक  यह
 जामने  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  होगी  कि  उसे  नौकरी  नहीं  मिल  सकती  क्योंकि  केबल  एक  प्रतिशत

 लोगों  को  वास्तव  में  नोकरोी  प्राप्त  होती  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हो  सकता  हूं  अगर  इस
 बात  की  गारंटी  दी  जाए  कि  जब  कोई  आवेदन  करे  तो  उसे  नियुक्ति  अवश्य  ऐसा  नहीं

 मेरे  विचार  में  युबकों  की  बिन्ता  में  शामिल  होते  हुए  तथा  युबकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के

 लिए  मुझे  रोजसार  के  अवसर  पंदा  करने  परन्तु  इस  विधेयक  में  अधिकतर  धारायें  गलत  रूप
 में  बनाई  गयी  मु  खेद  है  कि  मुके  उसका  विरोध  करना  पड़  रहा  यह  एक  गे  र-सरकारी
 सदस्यों  का  विधेयक  है  ।  मैं  इसका  कायंक्षेत्र  जानता  हु  ।  इसके  बावजूद  जब  आप  कोई  विधेयक

 संसद  में  प्रस्तुत  करते  हैं  तथा  उप्त  पर  चर्चा  करते  तो  उसके  लिए  मैं  बुद्धिमत्तापूर्ण  शब्द  प्रयोग

 महीं  बरता  चाहता  परन्तु  इसको  अधिक  अर्थपूर्ण  तो  होना  ही

 मै  प्रससन  तथा  मैं  भावनाओं  का  सम्मान  करता  परन्तु  मैं  इसके  बिल्कुल  विरुद्ध  हूं
 क्योंकि-इससे  युवकों  को  कोई  लाभ  नहीं  इससे  राष्ट्र  का कोई  भला  नहीं
 कोई  रोजगार  के  अबसर  पंदा  नहीं

 मैंयह  कहना  चाहुंगा  कि  का  अधिकारਂ  जैसे  श्द  जो  संविधान  में  प्रयोग  किए  गए
 संबिधान  के  साथ  घोला  हैं  तथा  राष्ट्र  को

 धोला  देने  तथा  राजनेतिक  लाभ  प्राप्त  करने  के

 लिए  बनाए  गए  '2000  ई०  तक  सबके  लिए  का  नारा  हम  सुनते  रहे  मैं  सरकार
 की  आलोचना  नहीं  कर  जब  हम  ऐसे  नारे  सुनते  हैं  तो  लगता  है  कि  2000  ई०  तक  कोई
 बीमारी  नहीं  २हेगी  ।  सभी  लोग  स्वस्थ  होगे  तथा  यहां  तक  मी  लगता  है  कि  किसो  को  मृत्यु  नहीं

 होगी  ।  परन्तु  आध्चयं  की  बात  यह  कि  '2000  ई०  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  कार्यक्रमਂ  के  अन्तगंत

 कुछ  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  मैं  केरल  राज्य  से  हूं  जहां  पर  कि  '2000  ई०  तक  सबके  लिए
 स्वास्थ्यਂ  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  निर्धारित  समी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  सबके  लिए
 स्‍्थास्थ्य  का  उदाहरण  हम  देख  सकते  हैं  ।  माननीय  प्रमारी  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  जानते  आप

 अश्पतालों  में  जादए  तो  दुखद  तथा  गंदी  परिस्थितियों  से
 आपका  सामना  गरीब  लोगों  को

 आवद्यव  दवाइयां  भो  नहीं  मिलती  केवल  कानून  बनाना
 हो  पर्याप्त  नहीं  हमें  छोटे-छोटे
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 आपसी  भंगड़ों  को  मूल  जाना  चाहिए  |  आइए  अपने  हृदय  में  कांककर  पिश्लेले  पांच  बर्षों  से
 देश  में  कया  हो  रहा  है  ?  हम  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण  कर  रहे  हैं  तथा  कीचड़  उच्धाल  रहे  हैं  तथा
 गरीब  व्यक्ति  को  मूल  आवध्यकताओं  से  भी  वंचित  किया  जा  रहा  यह  समय  हमारा  आपस

 एकता  प्रदर्शित  करने  का  देश  के  समक्ष  खतरा  बना  हुआ  है  ।  देश  की  सुरक्षा  खतरे  में  जिस
 घमंनिरपेक्षता  को  हमने  चाहा  वह  कहीं  नजर  नहीं  भा  रही  इकट्ठ  होकर  राष्ट्र

 के  लिए  कार्य  करें  तथा  महात्मा  गांधी  के  सपनों  को  पूरा

 इन  शाञ्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  इस  विधेयक  पर  विचार  प्रकट

 करने  का  अबसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 क्री  लिस  बस  :  में  इस  विधेयक  में  निहित  सिद्धांत  का  समर्थन  करता

 हूं  ।  जहां  तक  कुछ  प्रावधानों  का  सम्बन्ध  उनके  सम्बन्ध  में  मतमेद  हो  सकता  जहां  तक
 संविधान  में  निहित  सिद्धांत  का  प्रदन  तो  मेरे  विचार  में  सरकारी  पक्ष  के  बेंचों  पर  बैठे  सदस्य

 भी  इसका  समर्थन

 प्रधन  रोजगार  गारंटी  का  मैं  अपने  मित्रों  से  निवेदने  करता  हूं  कि  वे  विधेयक
 के  उद्देश्यों  को समभने  की  चेष्टा  जहां  तक  मैं  समभता  रोजगार  की  गारंटी  किसी  न
 किसी  प्रकार  मिलनी  यही  विधेयक  का  उद्देश्य  सदन  में  कोई  भी  सदस्य  नहीं  होगा
 जो  कि  देह  के  वर्तमान  माहौल  में  उन  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  रोजगार  की  गारंटी  नहीं  चाहेगा
 जिनकी  संख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही

 सबसे  पहले  वर्तमान  में  समस्या  की  गंभीरता  को  रोजगार  कार्यालयों
 में  उपलब्ध  अद्यतन  आंव  डो  के  अनुसार  देश  के  3  करोड़  दस  लाख  बेरोजगार  नेरानला  सेम्पल
 सर्वे  के  आंकड़ों  के अनुसार  अथंशस्त्रियों  हारा  लगाए  गये  माकलन  के  अशुस्तार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारों  की  संख्या  सात  करोड़  हो  गयो  इस  प्रकार  कुल  शहरी  तथा  ग्रामीण  बेरोजगारों
 की  सं्या  10.10  करोड़  हो  गई  है  जो  कि  कुल  कार्य  बल  का  25  प्रतिशत  भारत  में
 80  करोड़  अनुमानित  जनसंख्या  में  से  40  करोड़  18.58  वर्ष  आयु  बगगं  के  अद्यतन  सरकारी
 आकलनों  के  अनुसार  भारत  के  35  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  इससे
 भी  पता  चलता  है  कि  लोग  कित्त  हृद  तक  आंशिक  रोजगार  पर  निमर  हैं  तथा  हमारे  लोगों  के

 एक  बड़े  वर्ग  को  पूर्ण  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित  करते  की
 आावध्यकता  को  हमें  समझना  पड़ेगा  ।  मेरे  विचार  में  घुबकों  तथा  विश्वा्थियों-द्वारा  लम्बे  समय

 यह  मांग  की  जा  रही  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  में  शामिल  करना  अगर  र  राष्ट्रीय
 मोर्चा  के  चमाव  घोषणा  पत्र  में  शामिल  तो  काम  के  अधिकार  को  प्रौलिक  अधिका  र.अताला
 रोजगार  गारंटी  योजना  के  बराबर  नहीं  माना  जा  सकता  |  इनको  समान  नहीं  माना  जरा:शकता  ।

 आज  आप  महाराष्ट्र  का  प्रतिनिधित्व  करते  आज  देश  का  काम  के

 झधिकार  को  मौलिक  अधिकार  नहीं  मानता  |  परस्तु  धह  तथ्य  महाराष्ट्र  सरकार  को  रोशग्रार
 गारंटी  पोशना  लागू  करने  से  वंचित  महीं  क  ।  इस  विधेयक  के  अनुसार  भारत  तथा
 राज्य  सरकारों  को  रोजगार  गारंटी  योजनाओं  के  विकास  के  लिए  कामून  बताते  चाहिए
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 तथा  हस  सम्बन्ध  में  कोई  केन्द्रीय  कानून  भी  बनना  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार
 की  कुछ  मी  भावनायें  रही  हों  परन्तु  सिद्धांत  रूप  में  काम  से  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार
 के  रूप  में  स्वीकृति  दिलाने  का  प्रयत्न  अवह्य  किया  हम  जो  कि  उसका  एक  समरथंक  दल

 हमने  राष्ट्रीय  मोर्चा  से  पूछा  कि  वास्तव  में  इसके  पीछे  उनका  उद्ृष्य  क्या  है।इस  संबंध  में  जो
 नोट  राष्ट्रीय  मोर्चों  द्वारा  तंयार  किया  वह  इस  प्रकार  है  :

 सेम्पल  सर्वे  से  वर्ष  1987-88  के  लिए  प्राप्त  प्रतिद्दिन  बे  रोजगा री  की  स्थिति
 के  आंकड़ों  तथा  उस  आधार  पर  बनी  उचित  अवधारणा  के  अनुसार  यह  आकलन  लगाया
 गया  है  कि  वर्ष  1990-91  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  2059  मिलियन  मानव  दिवसों  तथा  शहरी
 क्षेत्रों  में  746  मिलियम  मानब  दिवसों  के  रोजगार  अवसर  पैदा  करने  होंगे  ।''

 इस  प्रकार  पहली  बार  बेरोजगारी  की  समस्या  की  विकरालता  को  समभने  तथा  इसके  वास्तविक
 रूप  को  पहचानने  का  दृढ़  प्रयास  किया

 इन  आंकड़ों  के  यह  एक  वर्ष  में  2850  लाख  कार्य  दिवस  बनते  रोजगार  के

 इतने  अवसर  पैदा  किए  जाने  और  उन्होंने  यह  भी  गणना  कर  ली  है  कि  इतने  बड़े
 पेमाने  पर  रोजगार  पैदा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  12,900  करोड़  रुपए  की  कुल  राधिकी
 आवध्यकता  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  हारा  ऐसा  आकलन  किया  गया

 मैं  जानता  हूं  कि  इसमें  बहुत-सी  कठिनाइयां  किया  करोड़  रुपया  कहां  से  आयेगा  ?
 यह  इस  बात  का  दूसरा  पहलू  है  और  यदि  आप  मु्े  समय  दें  तो  मैं  उसे  मी  स्पष्ट  कर  सकता
 रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  संसाधनों  का  संचयन  किया  जा  सकता

 मेरे  योग्य  जो  मुझसे  पहले  बोल  रहे  न ेजवाहुर  रोजगार  योजना  की  सफलता
 का  उल्लेख  किया  मैं  इस  कार्यक्रम  का  विरोधी  नहीं  मैं  भी  इसका  समर्थन  करता
 लेकिन  जहां  तक  हस  समस्या  की  महानता  का  सम्बन्ध  इस  योजना  के  लिए  दिया  गया
 घन  बहुत  ही  कम  जैसे  कि  मैंने  अमी-अभी  कहा  प्रति  वर्ष  2850  लाख  कार्य  दिवस
 पर  रोजगार  पेंदा  करने  के  12,900  करोड़  रुपए  की  आवष्यकता  जबकि
 वबष  1990-91  में  जबाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  पैदा  करने
 के  लिए  केवल  3,650  करोड़  रुपए  उपलब्ध  कराये  मैं  सरकार  को  दोष  नहों  दे  रहा
 हैं  और  नही  मैं  जबाहर  रोजगार  योजना  की  आलोचना  कर  रहा  हूं  ।  बल्कि  इस  समस्या
 को  तत्काल  निपटाये  जाने  को  आवदयकता  को  देखते  जहां  ग्रामीण  तथा  छाहरी  क्षेत्रों
 में  रोजगार  पंदा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  12,900  करोड़  रुपए  की  आवध्यकता  जवाहर
 गार  योजना  तथा  अन्य  स्कोमों  को  आबंटित  की  गई  घनरादि  बहुत  ही  कम  जो  कि  3,650
 करोड़  रुपए  है  ।  सरकार  का  स्वरूप  कंसा  ही  क्‍यों  न  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत
 रोजगार  पंदा  करने  तथा  गरीबी  दूर  करने  के  अन्य  कार्यक्रमों  के  यह  केवल  3,650  करोड़
 रुपए  ही  उपलब्ध  करा  सकती

 मुख्य  प्रषन  यह  है  फि  यदि  सरकार  को  इस  समस्या  की  राजनीतिक  समभ  है  कि

 इन्होंने  ँ्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  हमारे  इतने  विशालकाय  जनसमूह  के  लिए
 गार  गारंटी  पंदा  करनी  है  तो  इन्हें  आवए्यक  संसाधन  भी  खोजने  यदि  आप  मुझे  समय
 तो  मैं  मी  संसाधघम  बता  सकता  हूं  ।  लेकिन  जद्दां  तक  कांग्रेस  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  संबंध
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 हमें  समझना  चाहिए  कि  यह  क्‍या  कांग्रेस  पार्टी  का  अनन्तिम  चुनाव  घोषणापत्र  मेरे  पास  है
 जिसमें  यह  कहा  गया  पार्टी  भी  प्रतिवर्ष  गारन्टीकृत  प्रामीण  रोजगार  के  1000  कार्य
 दिवस  पंदा  करेगी  ।”  यह  उनका  प्रतिवषं  गारंटीकृत  ग्रामीण  रोजगार  के  1000  काय॑  दिवस  पैदा
 करने  का  वायदा  1000  कार्य  दिवस  रोजगार  पेंदा  करने  के  लिए  अपेक्षित  घनराहि
 को  मैंने  भो  गणना  नहीं  की  पर  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  किया  गया  आबंटन  मात्र

 2.650  करोड़  रुपए  ही  था  |  यदि  विधेयक  को  धोटाला  माना  जाता  है  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  कांग्रेस
 पार्टी  का  चुनाव-धोषणापत्र  एक  बहुत  बड़ा  धोटाला  यह  चुनाव  घोषणापत्र  एक  बहुत  ही
 जिम्मेदार  पार्टी  का  है जोकि  आज  झत्ता  पक्ष  में  विराजमान  है  ।

 इस  विधेयक  के  पीछे  जो  सिद्धांत  मैं  उसका  जो  रदार  समर्थन  करता  हूं  ।  कैंद्रीय
 सरकार  के  स्‍तर  पर  एक  ऐसा  विधान  होना  चाहिए  जो  कि  गारंटीक्ृृत  रीजगार  प्रदान  करने  के

 दिशा-निर्देश  देता  हो  ।  महाराष्ट्र  रोजगार  गारंटी  स्कीम  की  रूपरेखा  में  ऐसा  किया  जा  सकता  है
 लेकिन  दुर्माग्पवदा  जहां  तक  मुझे  याद  अभय  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  इस  गारंटीकृत  रोजगार

 स्कीम  को  लाग्‌  नहीं  किया  गरीबो  दूर  करने  की  यह  सभी  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 प्रापोजित  राज्य  सरकारों  को  भी  ख़्  के  लिए  समान्तर  व्यवस्था  करनी

 इसलिए  इस  किस्म  के  विधान  बनाए  जाने  की  अत्यन्त  आवध्यकता  है  ओर  इस  सभा

 हारा  बनाए  गए  आदर्श  विधान  के  आधार  पर  राज्य  सरकारे  भी  विधान  तेयार  कर
 सकती  हैं  ।

 जहां  तक  संसाधनों  का  संबंध  जंसा  कि  आपको  विदित  समानाम्तर  चल  रही
 व्यवस्था  में  80,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  काला  घन  आज  भी  हम  देखते  हैं  कि  शीषंस्थ

 एकाधिकार  घरानों  ने  2600  करोड़  रुपए  का  ऋण  लिया  हुआ  जो  कि  इसमें  बाधक  हैं  जहां  तक

 मुझे  याद  प्रतिवर्ष  500  करोड़  से  600  करोड़  रुपए  का  आयकर  वश्चुल  नहीं  हो  पाता  ।  इसमें
 कोई  संदेह  नहीं  कि  आयकर  का  निर्धारण  भी  उचित  नहीं  इतलिए  यदि  राजस्व  की  चोरी  पर
 रोक  लगाई  यदि  कुछ  काला  धन  बाहर  भा  यदि  बड़े  एकाधिकार  थरानों  हारा  हन
 बित्तीय  संस्थानों  के शोषण  की  अनुमति  न  दी  जाये  ओर  देह  की  अथंव्यवस्था  को  वास्तविक
 व्यवस्था  में  बदल  दिया  जो  कि  गरीब  जनता  के  हितों  में  उपकारी  हो  तो  संसाधन  प्राप्त

 हो  सकते  हैं  ।

 यह  संसाधनों  का  प्रदन  नहीं  यह  मुख्ययः  राजनीतिक  इच्छा  का  प्रष्न  दुर्भाग्यवश
 मुझे  बहुत  तीखी  टिप्पणी  करनी  पड़  रही  भावध्यकता  इस  बात  की  है  कि  राजनीतिक  इच्छा
 हारा  संसाधनों  को  तेयार  किया  उनका  सुजन  किया  जाये  और  सामाजिक  कल्याण  व
 सामाजिक  न्याय  के  लिए  उन  संसाधनों  का  प्रयोग  किया

 मैं  आापका  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ॥  मैं  बहुत  से  सुकाव  देता  चाहता  मैं
 सोचता  हूं  कि  यह  उचित  अवसर  नहीं  है  ओर  सुझावों  की  लम्बी  सूची  समा  का  अधिक
 समय  नहीं  लूंगा  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  आज  देश  में  60  करोड़  लोग  भनपढ़  यदि  हम  उनके

 लिए  साक्ष  रता  अभियान  जंसे  विशाल  कार्यक्रम  को  जेत्ते  कि  केरल  ने  किया  है  और  ज॑ंसा  कि
 परदिचमी  बगाल  कर  रहा  हम  वहुत  अधिक  क्षिक्षित  व्यक्तियों  तथा  महिलाओं  को  इसमें

 बेतकते गार  दे  सकते
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 यदि  हम  वक्षारोपण  कार्यक्रम  को  एक  बड़े  राष्ट्रीय  अभियान  के  रूप  में  लें
 तो  हम  करोड़ों

 लोगों  के  लिए  रोजगार  पैदा  कर  सकते

 यदि  हम  पूरे  देश  में  मूमि  सुधारों  के  उचित  कार्यान्वयन  की  योजना  को  अपनाएं  तो  हम

 अपने  देश  में  ग्रामीण  निर्धनता  को  काफी  हृद  तक  दूर  कर  सकते  हैं  और  इससे  हम  पूरे  राष्ट्र  के

 आध्िक  पुनरुद्धार  क ेलिए  एक  नया  माहौल  मी  तेयार  कर  सकते

 इसलिए  इस  समस्या  के  अनेकों  पहलू  हैं  ओर  ग  आशा  करता  हूं  कि सरकार  अपने

 उचित  परिप्रेक्ष्य  मे इस  पर  विचार  एक  बार  फिर  मैं  इस  बात  पर  बल  देता  हूं  कि  केन्द्रीय

 स्तर  पर  एक  विधान  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  शहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  ऐसे  लोगों

 को  गारन्टीकृत  रोजगार  दिया  जा  सके  जो  अपने  अस्तित्व  के  लिए  जीविका  नहीं  जुटा  सकते  ।

 झी  वाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  समापति  श्र  भोगेन्द्र  का  ने  जो  बिल  अस्तुत
 किया  हालांकि  उसमें  अनेक  विसंगतियां  अभी  लाइग्रेरी  हॉल  में  मैंने  उनसे  कहा  था  कि

 आपने  जो  एक  हजार  रुपए  की  रकम  उसको  अलग  कर  दिया  जाए  नौक  थी  के  अधिकार  तो

 उन्होंने  सहज  उस  बात  को  स्वीकार  किया  और  यहां  यह  बात  बताई  कि  जिस  समथ  मैंने  यह  बिल

 प्रस्तुत  किया  था  उस  सप्रय  महंगाई  इतनी  नहीं  भाज  महंगाई  इतनी  अधिक  बढ़  गई

 माननीय  समापति  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  कि परसों  जब  कोटा  में
 मेरा  साक्षात्कार  हुआ  उस  समय  मुझमे  यही  पूछा  गया  था  कि  आज  आप  देश  की  सबसे  बड़ी
 ज्वलंत  समस्या  कौन-सी  मानते  तो  पैंने  यही  कहा  था  कि  इस  देश  के  सामने  आज  यदि  कोई
 सबसे  बड़ी  ज्वलंत  समस्या  जो  मुंह  बाये  खड़ी  वह  बेरोजगारी  बेरोजगारी  से  बढ़कर
 कोई  दूसरी  ज्बलंत  समस्या  इस  देह  में  नहीं  ह ैऔर  इसको  हल  करने  का  कोई  रास्ता  हमें  दिखाई
 नहीं  दे  रहा  माननीय  चित्त  बसु  जी  ने  जो  बात  कही  कि  विल  पैदा  करनी  पार्टी  का
 भेद  राजनीतिक  छुआछूत  को  एक  तरफ  दो  बातों  के  सम्बन्ध  हमें  कठोरता  से
 निर्णय  लेने  उस  समय  हम  सबको  एकमत  से  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  होगा  कि
 बेरोजगारी  की  समस्या  के  हल  के  लिए  हम  अमुक  कदम

 दूरारी  जो  समस्या  बह  जन्म-दर  की  है  और  इसके  लिए  मी  हमें  कठोरता  एकमत
 एक  ष्वनिसे  निर्णय  लेने  तब  जाकर  शायद  यह  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  सकती  है
 और  देदा  की  समस्या  भी  हल  हो  सकती

 मामनीय  समापति  हमने  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  क्या-क्या  नहीं  इस  देश
 ञें  अनेकों  योजनाएं  आप  पूरे  देश  का  एक  बार  सर्वे  तो  करवा  कर  देखिये  कि  अब  तक
 बेरोजगारी  की  समस्‍या  को  हल  करने  के  लिए  पिछले  44-45  सालों  में  हमने  कितना  रुपया  अपव्यय

 नाना  प्रकार  की  योजनाएं  अनेक  प्रकार  के  लोगों  से  वायदे  किए  बल्कि  आज  का
 बेरोजगार  तो  हम  नेताओं  को  बड़ी  हेय  दृष्टि  से  देखने  लगा  जब  भी  हमारा  कोई  नेता  बायदा
 करता  है  ।  माननीय  बी०  पी०  सिंह  जी  ने  जब  रोजगार  गारंटी  स्कीम  का  बायदा  किया  तो  सब
 लोगों  ने  कहा  था--यह  तो  मात्र  वायदा  वायदे  का  क्‍या  ?  उस  रुूमय  हमें  भी  लगता  था
 क्योंकि  उस  योजना  में  एक  खामी  रोजगार  गारंटी  स्कीम  के  तहत  कोई  भी  व्यक्त  कोट  में
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 मुकदमा  रोजगार  प्राप्त  कर  सकता  था  लेकिन  जिसकी  स्थिति  ऐशी  नहीं  है  कि

 बह  कोर्ट  में  जाकर  जीत  सके  तो  उसे  रोजगार  की  गारंटी  किस  प्रकार  से  सकती  है  ।  उस
 समय  दस  प्रकार  की  चर्चा  बहुत  चली  थी  !

 देश  के  अन्दर  नेहरू  रोजगार  प्रामीण  रोजगार  रूरल  डवलपमैंट  योजना
 आदि  अनेक  प्रकार  की  योजनाएं  बनीं  और  उन  पर  पंसा  बर्बाद  होता  चला  गया  ।  हर  बार  यह
 बताया  गया  कि  हम  इतने  लाख  काम  के  दिवस  सूजित  यदि  आपने  उतने  काम  के  दिवस
 वास्तव  में  सृजित  बिये  तो  उप्तके  बावजूद  लोगों  को  गरीबी  की  सीमा  रेखा  से  ऊपर  क्यों  नहीं
 उठाया  जा  सका  |  यह  एक  अहम  प्रदन  है  ।

 माल  दो  प्रकार  के  बेरोजगार  हमारे  देश  में  पंदा  हो  गये  हैं---एक  शिक्षित  बेरोजगार  और
 दूसरे  अधिक्षित  बेरोजगार  |  दिक्षित  बेरोजगार  तो  किसी  न  किसी  जंसे  मी  अपने
 लिए  रोटी  की  व्यवस्था  कर  लेता  है  लेकिन  5-7  दिन  दिवाली  के  अवसर  एक
 ग्रामीण  व्यक्ति  मेरे  पास  आया  और  मुभसे  बोला  कि  माई  साहब  मुझे  नौकरी  दिलवाइये  |  फटी
 हुई  घोती  पहने  दो  बार  तो  मैंने  कहा  कि  प्रयत्न  करूंगा  मगर  तीसरी  बार  मुझ  भी  खीज
 भ्रायी  ओर  मैंने  वहा  कि  तुम  ग्रामीण  कोई  कलक्टर  या  इंसपेक्टर  तो  बन  नहीं  उस
 चौराहे  पर  क्यों  नहीं  चले  जहां  बेरोजगारों  की  भाड़  रोज  खड़ी  रहती  हिन्दुस्तान  के
 शहरों  में  पिछले  10  वर्षों  से  इस  प्रकार  के  हाट  लगने  लगे  हैं  जहां  व्यक्तियों  को  नियमित  रूप  से
 बेचा  जाता  जहां  नियमित  रूप  से  उसकी  बोली  लगायी  जाती  मजदूर  इतने  का

 अमुक  ?0  रुपये  का  ये  जो  हाट  लगते  उसमें  से  कोई  भी  व्यक्ति  शाम  को  लोटकर  बापस
 नहीं  वह  अपने  उदर२-पूति  के  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  वापस  करके  ही  वापस
 भाता  लेकिन  आज  पढ़ें-लिखे  बेरोजगार  नौजवानों  को  कोई  रास्ता  दिखायी  नहीं  दे  रहा
 एक  तरफ  तो  हम  कम्प्यूटराईजैशन  के  युग  में  जा  रहे  आधुनिक  तकनीक  को  बेंकों  में  अपनाना

 ब।हते  सदन  में  रोज  नोट  लगते  हैं  कि  इससे  बंकों  में  बेरोजगारी  छंटनी  यदि  आप

 कम्प्यूटर  ले  आए  तो  इन  बेरोजगारों  का  कया  यदि  कम्प्यूटर  आएगा  तो  लोगों  की
 रोटी  ऐसी  स्थिति  में  बेरोजगारों  की  संरूया  लगातार  बढ़ती  पढ़े  लोगों
 के  सामने  आज  यह  एक  बहुल  बड़ी  समस्या  खड़ी  हो  गयी  क्‍या  हम  आधुनिक  तकनीक  को
 स्वोकार  न  करें  ?  यदि  आधुनिक  तकनीक  को  स्वीकार  करते  हैं  तो  बेरोजगार  लोगों  को  कहां

 यह  समस्या  हमारे  सामने  पंदा  हो  रही  आज  लोगों  को  रोजगार  मुहैया  नहीं  हो
 पाता  ।  दूसरी  तरफ  आधुनिक  तकनीक  को  भी  हम  छोड़  नहीं  सकते  ।  इसलिए  इन  दोनों  स्थितियों
 के  बीच  में  तालमेल  की  व्यवस्था  हमें  करनी  मुझे  याद  मैं  राजस्थान  के  मोलवाड़ा

 धूटिग्स  एण्ड  शटिग्स  मिल  के  अन्दर  गया  |  एक  तरफ  पुरानी  मोल  के  अन्दर  6  हजार  आदमी  कार्य
 कर  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  अभी  3  साल  पहले  इण्डस्ट्रियल  डवलपमेंट  कारपोरेशन  की

 सहायता  से  नयो  मिल  एस्टाब्लिश  की  उसके  अन्दर  आधुनिक  मशीनें  लगायी  गयी  उसका
 उत्पादन  पुरानी  मिल  जहां  6  हजार  आदमी  काम  कर  रहे  डेढ़  गुना  ह ैभोर  मादमियों  की
 सलया  सिफ  96  96  आदमी  काम  कर  रहे  हैं  ओर  उत्पादन  ढढ़  गुना  हो  रहा  हैं  क्योंकि  वहां
 सारी  को  सारी  कपड़े  की  मिल  कम्प्यूटराइजेशन  के  आधार  पर  जहां  भी  कोई  खराबी  भाती

 बहीं  पर  लाल  बत्ती  जल  जाती  है  और  दूं  की  आबाज  होती  है  मौर  बह्ीं  पर  मशीन  रुक  जाती  है
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 मौर  खराबी  ठीक  होकर  मशीन  चल  जाती  इस  प्रकार  से  वहां  पर  आदमो  की  आवश्यकता

 पड़ती  हो  नहीं

 माननीय  समापति  जी  मेरा  कहना  यह  है  कि  हमको  यह  निदबय  करना  पड़ेंगा  कि  कौन-कौन

 उद्योग  ऐसे  है  जिनके  ऊपर  हम  कम्प्यूटराइजेशन  को  नहीं  लादेंगे  |  श्राज  मेरे  कोटा  जिले  के  अन्दर

 एक  एन०  टी०  पी०  सी०  का  कारखाना  खोला  गया  उसमें  900  करोड़  का  इन्वेस्टमेंट  हुआ  है
 और  एक  दूसरा  कारखाना  मेरे  कोटा  जिले  में  गढ़ेवान  में  लाद  का  लग  रहा  है  जिसके  बारे  में  मुझे
 भाज  ही  पता  चला  है  कि  उसमें  942  करोड़  का  इस्वेस्टमेंट  होगा  और  वहां  पर  इसके  पूरा  होने  के

 साथ  ही  सरकार  ।2  करोड़  रुपए  का  इन्वेस्टमेंट  लेकिय  ]200  करोड़  रुपए  का  इन्वेस्टमेंट
 करने  के  बाद  भी  क्‍या  सरकार  इस  बात  की  गारंटी  दे  सकती  है  कि  उसमें  1200  व्यक्तियों  को
 रोजगार  दे  दिया  जाएगा  ?  भ्राज  एन०  टी०  पी०  सी०  के  कारबाने  में  900  करोड़  रुपए  का
 इन्वेस्टमेट  करने  के  बाद  मात्र  300  भादमी  काम  कर  रहे  इसी  प्रकार  गढ़ेवान  का  खाद  का
 कारखाना  एस्टाब्लिश  होने  के  बाद  मात्र  400  आदमी  काम  कर  इसलिए  मेरा  निवेदन  है
 कि  हमको  रोजगारोन्मुखी  उद्योगों  को  स्थापित  करना  हमें  ऐसे  उद्योगों  को  बन  करना

 चाहिए  जिनमें  कम  आदमियों  को  रोजगार

 माननीय  सभापति  पिछली  कांग्रेस  सरकार  ने  कई  जाली  योजन!एं  चला  रखी
 उनको  भी  हमें  सस्ती  से  वन  करना  बरना  यह  देश  तबाह  हो  जिस  प्रकार  से
 मनमोहन  सिह  जी  ने  कुछ  कठोर  कदम  उठाकर  वित्तीय  अनुशासन  कायम  किया  उसी  प्रकार  से
 कठोर  निर्णय  लेकर  इन  योजनाभों  जो  जाली  रूप  से  चल  रही  बंद  करना  पड़ेगा  ।  आज  ही
 मुझे  एक  प्रदन  का  उत्तर  मिला  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्दर

 यह  सरकार  खादी  और  ग्रामोद्योगों  के  माध्यम  से  :0  लाख  लोगों  को  रोजगार  देगी  ।  शादी
 प्रामोद्योग  में  काम  क्या  है--मधुमबखी  ताड़  का  नकली  रेहा  समापति

 इस  प्रकार  का  बहुत  ढकोसला  हो  चुका  इसके  नाम  पर  देश  को  बहुत  लूटा  गया  है  और

 बसा  गया  मेरा  कठोर  हाढदों  में  निवेदन  है  कि  आपको  एक  बार  ये  जो  ढोंगी  योजनाएं  चल
 रही  इनकी  चलाना  वन्द  करना  इनको  छोड़ना  इनके  बारे  में  आपको  कठोरता
 से  निर्णय  लेना  पड़ेगा  ओर  हमें  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  पर  आकर  खड़ा  होना  पड़ेगा  ।  वरना  इस  देश
 का  नौजबान  इस  देश  का  गया  यह  कोई  समभने  बाला  नहीं  है  ।

 समापति  मैं  बी०  जे०  पी०  का  होने  के  नाते  बड़ी  जोर  से  नारा  लगाता  था
 को  काम  दोनों  हाथों  को  काम  दो  वरना  गद्दी  छोड़  दोਂ  |  मैं  यहां  बठे  हुए  राजनेताओं
 विशेषकर  साम्पवादियों  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  आपने  अपने  यहां  बंगाल  में  जो  बेरोजगारी  भत्ता

 सालू  क्या  उसका  क्‍या  उसको  बंगाल  सरकार  ने  वापस  क्यों  ले  लिया  दो  साल  में  ही  ?
 जबानों  को  काम  दो  वरना  गह्दी  छोड़  बेकारों  को  काम  दो  बरना  गह्टी  छोड़  दो  ।  आज  यह
 यथाधथंप रक  नहीं  कनटक  ने  बेरोजगारी-भत्ता  चालू  किया  दो  साल  में  उनकी  सारी
 योजना  असफल  हो  गई  और  विवद्द  होकर  उनको  बेरोजगारी  मत्ता  बिल  वापस  लेना  पड़ा  क्‍योंकि
 विकास  के  सारे  पैसे  बेरोजगारी  मत्ते  में  जाने  लग  गए  और  विवद्  होकर  सरकार  को  अपना  यह
 निर्णय  वापस  लेना  बेरोजगार  जवानों  बेरोजगार  पढ़े-लिखे  लोगों  की  बहुत  बड़ी
 संश्या  है  ।

 माननीय  समापति  आज  से  ।5  दिन  पहले  मेरे  यहां  पर  एक  जगह  पर  6  पोस्टें  खाली
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 उनके  लिए  635  लोगों  ने  एप्लीकेशंस  दी  मैंने  प्रिसीपल  से  पूछा  कि  आपने  635
 लोगों  को  क्‍यों  बुलाया  ?  उन्होंने  कहा  कि  यह  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  लिए
 भाए  हैं  और  हमने  अखबार  में  एडवर्टाइजमेंट  दिया  हमने  एम्प्लॉयमेंट  एक्सबेस  से  नहीं  मांगों  ।

 इसलिए  जितनी  भी  एप्लीकेशन्स  आई  उन  सबको  आहुृत  करना  जब  मैंने  उनसे  पूछा  कि

 जब  भापने  सिर्फ  6  लोग  लेने  हैं  और  365  लोग  बुलाए  तो  आप  इनमें  से  केसे  और  किस  प्रक्रिया
 के  माध्यम  से  6  आदमी  तो  उन्होंने  कहा--दाऊदयाल  जी  इसके  लिए  कोई  मापदण्ड  नहीं

 मेरे  पास  स्वयं  के  पास  58  पुजियां  मलग-अलग  लोगों  के  नामों  की  सिफारिशों  की  मेरी  जेब  में

 पड़ी  मैंने  उन  सबको  फाड़कर  फेंक  दिया  और  मैंने  कहा  कि  मैं  किसी  की  भी  सिफारिश  करने  में
 असमथ  हूं  । एक  जवान  जो  एम०ए०  फर्टं  डिवीजन  उसने  धर  पर  आकर  मुझे  बड़े  साफ  शब्दों  में
 बैतावनी  दी  दाऊदयाल  जी  मैं  आपके  पास  बार  भा  रहा  हूं  और  7  बार  आकर  भी  अषमर
 आपने  मुर्के  रोजगार  नहीं  मैंने  कहा--बेटे  यह्‌  तो  केवल  चतुर्थ  श्रेणी  का  इंटरव्यू
 सपरासी  की  जगह  है  ओर  तुम  एम०  ए०  पास  उसने  कहा  कि  मुझे  कुछ  मी  नौकरी  एक
 बार  धन्धा  मिलना  पिश्लले  साल  मेरे  माता-पिता  ने  मेरी  शादी  जबरदस्ती  करवा  दी
 ऐसी  स्थिति  में  मुझे  जॉब  मिलनी  आप  कृपा  करके  नौकरी  दिलवा  यदि  नौकरी  नहीं
 मिली  तो  मैं  आपके  दरवाजे  पर  आकर  जहर  की  पुड़िया  खाकर  मर  जाऊंगा  ।  यह  कितने  शर्म  की
 बात  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसो  समस्याएं  दाऊ  दयाल  के
 सामने  ही  नहीं  समी  सदस्यों  के  सामने  आती  जवान  आज  बेरोजगार  बनकर  खड़ा
 हुआ  भोगेन्द्र  का  जी  प्रगतिवादी  मैं  उनसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगारी
 की  बात  करते  हिन्दुस्तान  में  कहीं  भी  आदमी  आदमी  को  नहीं  धसीटता  आदमी  पर
 झादमी  चढ़कर  अगर  कही  जाता  है  तो  श्री  ज्योति  बसु  के  राज  में  जाता  भादमी  को
 आदमी  घसीटने  वाला  रिक्शा  केबल  कलकत्ता  की  सडकों  पर  दौढता  बम्बई  श्री  शरद  पवार
 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  महिलाएं  अपना  सर्वस्व  नहीं  बेचती  जबान  बच्चे  दुकान  लगाकर

 ऐसे  ही  खड़े  रहते  भिडी  बाजार  में  क्‍या  होता  दश-दस  साल  को  बच्चियां  पेट  की  मूख
 मिटानै  के  लिए  अपने  झ्रीर  को  बेचती  क्या  माननीय  सदस्यों  को  यह  सब  नजर  नहीं  आता

 हम  इस  मामले  में  गम्भीर  नहीं  हैं  ।  अगर  गम्मीर  होते  तो  मोगेनद्र  का  जी  के  बिल  पर  सबको

 एकमतल  होना  चाहिए  ।  बेरोजगारी  के  साथ  मखोल  न  करें  ।

 एक  वेकेंसी  निकलती  है  ओर  कई  लोगों  से  पोह्टल  आ्डर  मंगाए  जाते  बेरोजगारी  की
 स्थिति  में  जवान  पांच-पांच  सौ  गज  को  दूरी  से  रुपया  ख  करके  मौकरी  पाने  के  त्रिए  जाते  मैं

 राज  करने  वालों  पूछना  चाहता  हूं  कि  नोकरी  के  लिए  फार्म  कितने  रुपये  में  छूपता  एक  रुपये

 में  छुपता  है  और  आप  उसे  पचास  रुपये  में  बेचते  यह  उन्‍नचास  रुपये  किसकी  जेब  में  जाते  हैं  ?

 क्‍यों  लूटा  जाता  है  जवानों  को  ?  यदि  इसी  प्रकार  से  लूट  करते  रहे  तो  जवान  किसी  को

 माफ  नहीं  इस  देश  का  भविष्य  क्या  होगा  यह  आने  बाल  समय  बताएगा  ।  बेरोजगारी  के

 लिए  इस  बिल  में  यह  करना  चाहिए  कि  जबान  क्षर्तों  के  बिना  एप्लाई  कर  सके  और  जब  कॉल

 लैटर  आ  जाए  तो  बिना  पैसे  के  रेलवे  पास  उसे  मिलना  चाहिए  ।  श्री  देवी  लाल  ने  प्रयत्न  किए  थे

 लेकिन  वे  चले  हमें  सब  ढकोसलों  को  बन्द  करके  एक  मन से  प्रस्ताव  लाना  हमें

 गम्मी  रतापूर्यंक  विचार  करके  बेरोजगारी  की  समस्या  का  निराकरण  करना  यदि  बे  रोज  -

 गारी  की  समस्या  का  निराकरण  नहीं  हुआ  तो  देश  में  तबाही  हो  सकती
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 मेरे  राजस्थान  में  340  रुपए  में  दस-दस  साल  से  चष  रासी  की  पोस्ट  पर  लोग  काम

 कर  रहे  दस  साल  बाद  वेकेंसी  होती  दस  साल  से  बैन  लगा  रखे  हैं  कि  हम  नई  भर्ती  नहीं  करेंगे  ।

 कृपा  करके  तय  कीजिए  कि  हम  कितने  लोगों  को  नौकरी  में  खपा  सकते  जवानों  को  कांसे  मत

 दीजिए  ।  जवानों  को  यदि  इसी  प्रकार  मांसे  देते  रहे  तो  देश  के  लिए  संकट  को  अवस्था  भा  सकती

 तए  प्रधान  मन्त्री  सभी  पार्टी  के  लोगों  के  साथ  बेठकर  इस  काय॑  को  रोजगार  गारण्टी

 योजना  के  तहत  भौर  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  बिल  प्रस्तुत  किया  जिससे  एक  नई  सोच  बनी

 थी  इसलिए  फिर  से  इस  नई  सरकार  के  नए  प्रधान  मन्त्रीजी  से  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 एक  मन  से  बेरोजगारी  की  समस्या  को  सबसे  अहम्‌  समस्या  मानकर  इसको  प्राथमिकता  देते

 सब  योजनाओं  में  सबसे  बड़ी  प्राथमिकता  बेरोजगारी  को  तरफ  देकर  कोई  कदम  उठाना

 भरी  सुधीर  साथस्त  :  माननीय  सभापति  इस  विधेयक  के  रामथंन
 अथवा  विरोध  का  कोई  प्रदन  नहीं  क्योंकि  यदि  कोई  इस  विधेयक  के  उहेष्यों  को  देखें  जोकि
 मैं  समझता  हुं  कि  प्रशंसनीय  समी  के  लिए  गारनटीकृत  तो  इस  विधेयक  के  पोछे  जा
 सिद्धान्त  या  धारणा  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  इसके  विरुद्ध  आवाज  नहीं  उठायेगा  ।  लेकिन
 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इसके  कानून  बनाने  जंसा  कि  हमारे  सामने  उद्देष्य  पूरा  हो
 प्रत्येक  को  रोजगार  की  गारन्टी  का  प्रयोजन  पूरा  हो  सकेगा  ।  यही  मुद्दा  जिस  पर  बोला  जाना

 पह  कहमा  बड़ा  आसान  आप  नहीं  कह  सकते  कि  बाजारਂ  में  क्या
 होता  है  ।  बेरोजगारी  के  कारण  पँसे  के  लिए  मनुष्य  को  बेच  दिया  जाता  हम  यह  कह  सकते

 मैं
 मी यह  कह  सकता  हूं  कि  उज्जेन  में  अथवा  मध्य  प्रदेश  में  बया  होता  है  ।  हर  जगह  यही  कुछ

 हो  रहा  है  बेरोजगारी  की  समस्या  के  समान  ऐसी  कोई  समस्था  नहीं  है  जोक  मानवता  के  इतना
 प्रतिकूल  हो  ।  वास्तव  में  प्रत्येक  राष्ट्रीय  सरकार  सभी  क्रियाकलाप  बेरोजगारों  को  रोजगार
 दिये  जाने  की  ओर  लक्षित  होते  हैं  ।  इस  देश  में  व्यवहार  और  नीति  मो  इसी  तरह  को  रहो

 मैं  सोचता  हूं  कि  भहाराष्ट्र  सरकार  ही  ऐसी  पहली  और  अकेली  सरकार  है  जिधने  रोजगार
 गारस्टी  स्कीम  लागू  की  जब  आप  रोजगार  की  बात  करते  हैं  तो आम  रोजगार  की  हो  नहीं
 बल्कि  रोजगार  को  किरम  को  बात  भी  करनी  होती  इस  विधेयक  के  खंड  में  यह  उल्लेख  किया
 गया

 का  यह  दायिश्व  होगा  कि  वह  रोजगार  को  इरुछुक  समी  वयस्क  नागरिकों
 को  रोजगार  प्रदान

 पहले  हमें  रोजगार  को  व्यावहारिक  स्वरूप  में  परिभाषित  करना  यदि  आप  इस  खंड  को
 ल्‍बीकार  करते  हैं  तब  प्रत्येक  नागरिक  अथवा  खेत  में  काययं  करने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  यह  कहेगा

 कि  उसे  अलग  क्षेत्र  में  रोजगार  इसलिए  हमें  रोजगार  की  किस्म  के  बारे  में  भी  निर्णय
 सेना

 महाराष्ट्र  में  हमने  यह  देखा  है  कि  यद्यपि  वहां  पर  रोजगार  गारन्टी  योजना  है  भौर
 सरकार  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  तंयार  कोई  श्रमिक  ही  वहां  उपलब्ध  नहीं  वास्तव
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 ऐसी  बहुत-सी  कम  से  कम  मैंने  अपने  निवर्चिन  क्षेत्र  में  तो  देली  ही  कायं  नहीं  कर

 रही  हैं  भौर  उन्हें  लागू  मी  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  काम  करने  के  लिए  कोई  श्रमिक  ही
 उपलब्ध  नहीं  स्थिति  ऐसी  ही  इसलिए  व्यावहारिक  तौर  पर  इस  खंड  को  स्वीकार  नहीं
 किया  जा  क्‍योंकि  पहले  हमें  रोजगार  रोजगार  की  किस्म  की  परिभाषा  करनी  हीगी
 और  आप  किस  किस्म  के  बेरोजगार  को  किस  विष्ेष  ढंग  से  रोजगार  देना  चाहते  इसकी
 भाषा  करनी  प्रथम  दृष्टि  से  पढ़ने  पर  इसमें  दिये  गये  लंडों  को  हम  स्वीकार  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 जब  कमी  हमारे  सामने  ऐसा  कोई  कानून  आता  है  तो  हमें  दो  बातें  देखनी  पहली
 यह  कि  क्या  वह  संविधान  के  माग  चार  के  अशुरूप  है  ओर  दूसरी  यह  कि  क्‍या  बह  मौलिक

 कारों  का  हनन  तो  नहीं  करता  ।

 समापति  इस  विधेयक  के  विरोध  या  समथंन  करने  का  कोई  प्रषन  नहीं  है  क्‍योंकि

 यदि  कोई  व्यक्ति  विधेयक  के  उद्देष्य  को  पढ़ता  है  ?  सबके  लिए  रोजगार  गारन्टी  जिसको  प्ैंने
 प्रशंसा  की  मेरे  से  कोई  व्यवित  इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  या  विचार  के  बिरुद्ध  आवाज

 नहीं  उठायेंगे  लेकिन  हमारे  समक्ष  प्रघन  यह  है  कि  क्या  यह  अधिनियमन  के  उदय  के  प्रति  जैसे
 प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोजगार  की  गारनन्‍्टी  देने  के  उद्देध्यको  पूरा  कर  इस  प्रवन  पर  हमको
 बोलना  होगा  ।

 यह  कहना  बहुत  भासान  है  श्री  पवार  जी  जो  कुछ  भिण्डो  बाजार  में  हो  रहा  है  आप  उसे

 कह  नहीं  सकते  के  कारण  लोगों  को  बेचा  गया  हम  यह  कह  सकते  जो

 कुछ  उज्जे  न  या  मध्य  प्रदेश  में  हो  रहा  है  मैं  उस  बारे  में  भी  कह  सकता  हर  जगह  यही  सब  कुछ
 हो  रहा  बेरोजगारी  मानव  के  लिए  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  हस  जेसी  और  कोई  समस्या

 नहीं  बास्तव  प्रत्येक  राष्ट्रीय  सरकार  का  लक्ष्य  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करना
 होता  इस  देश  की  यही  प्रक्रिया  और  नीति  बन  गई

 मेरे  विचार  से  महाराष्ट्र  सरकार  प्रथम  सरकार  रही  है  भौर  केवल  सरकार  ते
 रोजगार  गारन्टी  योजना  को  शुरू  किया  जब  आप  रोजगार  की  बात  करते  हैं  इसका  अभिप्राय
 अआम-तोर  पर  सामान्य  रोजगार  से  नहीं  है  बल्कि  आपको  रोजगार  के  किस्म  के  बारे  में  भी  बताना

 इस  विधेयक  के  खण्ड  में  कहा  गया

 के  लिए  यह  बाध्यकर  होगा  कि  बह  रोजगार  चाहने  बाले  सभी  ध्यस्क
 नागरिकों  को  रोजगार

 प्रथम  हमें  हब्द  को  परिभाषित  करना  होगा  ।  यदि  आप  इस  खण्ड  से  सहमत
 हैं  तो  प्रत्येक  नागरिक  या  कोई  व्यक्ति  जो  फाम  में  काम  कर  रहा  है  कहेगा  कि  बह  विभिसत  क्षेत्रों
 में  रोजगार  चाहता  हमें  रोजगार  की  किस्म  के  बआरै  में  नियेय  लेना  चाहिए  ।

 महाराष्ट्र  में  हम  देखते  हैं  कि रोजगार  गारम्टी  योजना  है  भौर  सरकार  लोगों  को  रोजगार
 देना  चाहती  है  फिर  भी  मजदूर  उपलब्ध  नहीं  ऐसी  कई  योजनाएं  जंसाकि  मैंने  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी  देखा  है  कि  ये  क्रियान्वित  नहीं  हो  रही  हैं  और  उनका  क्रियास्थयन  भी  नहीं
 हो  सकता  है  क्योंकि  काम  के  लिए  श्रम  उपलब्ध  नहीं  यह  स्थिति  अतः  यह  खण्ड
 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  पहले  हमें  रोजगार  रोजगार  के  प्रकार  को  और  उन
 बेरोजगार  के  प्रकारों  को  परिभाषित  करना  होगा  जिन्हें  भाप  किस  विशेष  तरीके  से  रोजगार  देना
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 जाहते  जब  हम  पहली  बार  इन  खण्डों  को  पढ़ते  हैं  जो  यहां  दिये  गए  को  स्वीकार  करनी  में

 समथं  नहीं  होंगे  ।

 जब  कमी  ऐसा  अधिनियमन  हमारे  समक्ष  आता  है  तो  हमें  दो  बातें  देखनी  होंगी  ।

 क्या  यह  संविधान  के  भाग  चार  से  सामंजस्य  करता  है  और  दूसरा  क्या  यह  मौलिक  अधिकारों  को

 कम  करता  इसमें  अब  यहां  पर  यह  कहा  गया  था  कि  नीति  निर्देशक  तत्वों  का  शायद  इतना

 महत्व  नहीं  है  और  मौलिक  मधिकारों  की  नोति-निर्देशक  तत्वों  पर  प्रधानता  मेरे  विचार  से

 यह  ठीक  नहीं

 न्यायाधीश  चन्द्राबूड़  ने एक  मामले  में  जो  कुछ  कहा  था  उसको  मैं  उद्धुत  करूंगा  :

 संविधान  भाग  WL  और  भाग  IV  के  बीच  संतुलन  बनाये  रखने  के  मूल
 सिद्धान्तों  पर  आधारित  है  किसी  एक  को  पूर्ण  प्रधानता  प्रदान  करना  संविधान  के
 सामंजस्य  को  बिगाड़ना  संविधान  के  मूल  ढांचे  की  मुख्य  विशेषता  मौलिक  अधिकारों
 और  नीति-निर्देशक  तत्वों  के  बीच  संतुलन  और  सामंजस्य  बनाये  रखना  है  ।'

 $.00  म०  १०

 वास्तव  में  आपको  इस  सामंजस्य  को  सुनिष्चिषत  करना  हो  भब  यह  अधिनियम  अनुच्छेद
 39  और  अनुच्छेद  (41)  को  कानूनी  तौर  पर  प्रवतंन  करने  का  प्रयास  करता  अनुच्छेद

 में  कहा  गया  है  :

 अपनी  नोति  का  इस  प्रकार  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित

 पुरुष  ओर  रत्री  समी  तागारिकों  को  समान  रूप  से  जीविका  के  पर्याथ
 साधन  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 अनुच्छेद  41  में  कहा  गया  है  :

 अपनी  आधथिक  सामथ्यं  ओर  विकास  की  सीमाओं  के  मीतर  काम  पाले
 केਂ  ol

 राज्य  के  नीति  निर्देशक  तत्बों  हमें  बताते  हैं  कि  आधिक  क्षमता  और  विकास
 के  साधनों  के  अन्तगंत  काम  के  अधिकार  को  प्रदान  करना

 5.61  म०  प०

 मह॒टाचार्य  पीठासोन  हुईं  )

 इस  विशेष  कथन  के  अन्तगंत  और  काम  के  अधिकार  कै  सिद्धान्तों  पर  विशेष  बल
 को  संविधान  के  निर्माताओं  ने  जानबूककर  छोड  दिया  था  क्योंकि  यदि  आप  कहते  हैं  कि काम

 का  अधिकार  एक  मोलिक  अधिकार  है  और  यदि  आप  कहते  हैं  कि  राज्य  सरकार  का  दायित्व  हीगा
 कि  बह  उन  नागरिकों  को  जो  रोजगार  चाहते  हैं  उनको  रोजगार  प्रदान  कराए  तब  20  करोड़
 युवा  भारतोय  न्यायालय  चले  जायेंगे  और  न्यायालय  मामलों  से  भरा  हुआ  होगा  |  इससे  देश  में
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 आश्य्यंजनक  अ्रास्ति  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  समी  को  रोजगार  प्रदान  करता  है  जो  हम  सभी  चाह

 हैं  इसके  लिए  यह  पद्धति  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकती  ।

 दूसरी  बात  यह  है  खण्ड  4  (1)  में  कहा  गया  है  :

 नागरिक  जिसे  कोई  काम  प्राप्त  हो  गबा  है  अपने  आपको  अपने  रोजगार  से

 मिम्न  किसी  ऐसी  गतिविधि  में  अस्तगंस्त  नहीं  करेया  जिसके  परिणामस्वरूप  वित्तीय  या

 अन्य  अभिला म  प्राप्त  हो  |

 मैं  पूछना  चाहता  यदि  एक  नागरिक  बेक  में  सावधि  जमा  कराना  चाहता  है  या  <

 शेयर  खरीदना  चाहता  है  तो  क्‍या  यह  वित्तीय  लाभ  प्राप्त  करने  में  शामिल  नहीं  है  ?  इसीलिए
 रखूण्ड  4  (1)  अपने  मौलिक  अधिकार  के  माग  3  पर  प्रहार  करते  यह  खण्ड  4  (1)
 संबिधान  के  अधिकार  के  परे  है  ओर  प्रा-म्भ  से  अभिशूरय  खण्ड  4  (1])  में  कहा  गया  है  :

 नागरिक  को  काम  दे  दिया  गया  उसे  सेवा  में  मर्ती  होने  के  दो  वर्ष  के  भीतर
 उसके  द्वारा  अपने  आवास  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयुबतत  चल  या  अचल  सम्पत्ति  को  छोड़कर
 किसी  भी  चल  या  अचल  सम्पत्ति  का  अपना  स्वामित्व  या  हिस्सा  त्याग  देना  होगा***

 मैं  यहां  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जब  भूमि  को  समस्या  आती
 है  तो  प्रथम  हम  इस  सभस्या  पर  चर्चा  से  पहले  भूमि  सुधार  के  लिए  प्रमावकारी  कानून  बना  देते

 हैं  और  दूसरा  प्रधन  यह  है  कि  छंटनी  की  एक  धारा  होती  है  भोद्योगिक  विवाद  अधिनियम  नियोक्‍ता
 को  अपने  श्रमिकों  को  छूंटसी  करते  का  अधिकार  देला  है  अब  उस  व्यक्ति  का  कया  होगा  जिसने  दो
 वर्ष  काम  किया  है  ओर  उसके  बाद  हकाई  की  आर्थिव  विषगता  होने  के कारण  उसकी  छंटनी  हो
 जाती  है  यदि  उसके  पास  चल  या  अचल  सम्पत्ति  नहीं  ह ैऔर  उसे  निकाल  दिया  जाता  है  और  उसके
 पास  कोई  काम  धन्घा  भो  नहीं  तो  उसके  साथ  क्‍या  होगा  ?  इसलिए  बहु  घारा  सामाजिक
 इयकताओं  को  पूरा  नहीं  करती  जेसा  कि  आज  हमने  देखा  है  ।

 विधेयक  का  लण्ड  5  इस  प्रकार  है  :--

 के  लिए  यह  बाध्यकर  होगा  कि  वह  परीक्षा  और/या  कार्य  निष्पादन  के
 आधार  पर  सभी  कमंचारियों  की  सावधिक  पदोन्नति  सुनिद्िचत  करै  ।””

 ऐलसव  पहले  से  हीं  हो  रहा  मैं  नहीं  जानता  किकौन-सा  विशेष  संगठन  या  संस्थान  इस
 विशेष  खण्ड  को  निर्विब्ट  करता  है  |  यह  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों
 की  पदोन्नति  में  आरक्षण  देने  के  सिद्धान्त  पर  प्रहार  करते हैं  क्योंकि  यदि  आप  कहते  हैं  कि  परीक्षाओं

 ओऔर/वा  कार्यनिष्पादन  के  आधार  पर  सभी  कमंचारियों  की  पदोगनतियां  होंगी  तो  आरक्षक  नीति
 जो  हमा रो  स्वतन्त्ता  प्राप्ति  से  ही बलती  आ  निष्प्र  भावी  हो  यह  मी  संविधान
 के  अधिकार  के  परे  हैं  ।

 खण्ड  6  में  कहा  गया  है  कि  यदि  आप  कहीं  पर  आपके  पास  रोजगार  है  तो  आप  किसी
 और  स्थान  पर  रोजगार  नहीं  ले  सकते  ।  यह  अनुच्छेद  19  से  परस्पर  विरोधी  है  जो  मौलिक
 अधिकार  देता  भाग  (3)  आपको  गारन्टी  देता  है  कि  आप  किसी  भी  स्थान  कहीं  मी  और
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 खण्ड  7  बहुत  महत्वपूर्व  और  रुचिकर  है।यह  उल्लिखित  किया  गया  है  कि  राज्य  सम्ती  ऋण

 सहायता  तथा  अन्य  सुविधाएं  उत्पादी  रोजगार  प्राप्त  करने  की  सभी  सुविधाएं  दी  जिसमें

 सेवानिवृत्त  लोग  भी  शामिल  हैं|  मैं  इस  खण्ड  से  पूरी  तरह  से  सहमत  यह  खण्ड  वास्तव  में

 सरकार  की  नीति  का  मामला  है  और  पहले  से  ही  लागू  किया  जा  चुका  है  ।  अब  यदि  हम  इस  खंड

 पर  चर्चा  करते  हैं  तो  यह  एक  विस्तृत  विषय  हम  पब्लिक  सेक्टर  की  बात  करते  हम  प्राइवेट

 सेक्टर  की  बात  करते  हैं  और  पब्लिक  सेक्टर  के  गैर-कार्यकरण  की  बात  करते  मैं  कारणों  के  बारे

 में  नहीं  जानना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  हमें  यह  महसूस  करना  होगा  कि  पब्लिक  सेक्टर  या  प्राइवेट
 सेक्टर  इस  देदा  में  बेरोजगारों  को  रोजगार  नहीं  द ेसकता  ।  यह  खण्ड  जो  यहां  रखा  गया  है  पहले
 से  ही  बना  हुआ  है  लेकिन  निचले  स्तर  पर  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  हो  सका  केवल  एक  ही
 तरीका  है  जिससे  हम  इस  देश  में  बेरोजगारों  के  लिए  रोजगार  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  और  बह
 केवल  एकमात्र  तरीका  ग्रामीण  मारत  के  लिए  कापरेटिव  और  केवल  कापरेटिव  है  ।  पष्तिचमी

 महाराष्ट्र  में  इस  आन्दोलन  ने  परिणाम  दिखाये  है  ।  पष्चिमी  राष्ट्र  में कोई  पब्लिक  सेक्टर  नहीं
 वहां  कोई  प्राइवेट  सेक्टर  भी  नहीं  लोगों  ने  ही  आपस  मिलकर  बात  की  और  उन्होंने  ऋण

 सहायता  और  अन्य  ऐसी  सुविधाओं  का  उपयोग  किया  ।  अतः  प्रदन  यह  है  कि  क्या  कानूनी  कारवाई
 से  सामाजिक  परिवतंन  लाया  जा  सकता  ऐसा  नहीं  किया  जा  क्‍या  इस  कानून  को
 अधिनियमित  करके  क्या  लोग  कापरेटिव  बनाने  के  लिए  आगे  सरकार  द्वारा  दी  गई  नई

 सुविधाओं  का  लाभ  उठायेंगे  ?  सरकार  सस्ती  दरों  पर  ऋण  दे  रही  खादी  ग्रामोश्लोग  चार
 प्रतिशत  पर  ऋण  दे  रहा  है  लेकिन  कितने  लोग  इसका  इस्तेमाल  कर  रहे  इसका  कारण  यह  है
 कि  लोगों  को  स्वरोजगार  खोजने  के  लिए  पर्याप्त  छिक्षा  नहीं  दी  है  ओर  मेरे  विचार  से

 राष्ट्र  की छोड़कर  कापरेटिव  आन्दोलन  कहीं  भी  लोकप्रिय  नहीं  हुआ  यदि  आप  सबको  रोजगार
 देना  चाहते  हो  तो  पहली  बात  यह  है  कि  हमें  सामाजिक  आस्दोलन  शुरू  होगा  ओर  यह  बेबल

 कानून  अधिनियमित  करके  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  हम  राजनीतिज्ञों  को  और  राजनीतिक
 पार्टियों  को  जनता  के  पास  जाना  होगा  और  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  और  महात्मा  फूले  की  तरह
 सामाजिक  आन्दोलन  की  आगे  लाता  होगा  ताकि  लोगों  को  दिये  जा  रहे  लाभ  का  फायदा  उठाया
 जा  सके  ।

 आज  मे  हस  बुनियादी  कमी  का  पता  चला  है  ।  सरकार  को  नीति  ओर  कार्यक्रम
 लेकिन  लोग  हन  कार्यक्रमों  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  जहां  तक  कापरेटिव  आन्दोलन  का
 सम्बन्ध  है  पदिच्षमी  महाराष्ट्र  भारत  के  लिए  एक  उदाहरण  है  क्‍योंकि  वहां  कोई  पढिलक  सेक्टर

 नहीं  बहा  कोई  प्राइवेट  सेक्टर  से  एजी  निवेश  नहीं  लेकिन  दस क्षेत्र  विशेष  में  काफी  रोजगार
 आापको  वहाँ  पर  नौकर  जैसे  कार्यों  के  लिए  कमंचार  नहीं  मिलेंगे  ।  अतः  हमें  उस  विशेष  चीज  को

 देखना  चाहिए  |  उस  विशेष  उदाहरण  का  अधिनियमित  करना  चाहिए  और  फिर  उपायों  को
 देखना  केवल  कानन  बनाने  से  बेरोजगारी  की  समस्या  निपटने  वाली  नहीं  हमें
 सामाजिक  आन्दोलन  की  भावध्यकता  है  और  उचित  वेज्ञानिक  अधिनियमन  की  आवश्यकता  है
 क्योंकि  यह  नीति  पूर्णतया  अपर्याष्त  हमें  काफी  अनुसंघान  करने  काले  धन  की  भी  बात

 हुई  थी  ।  मैं  श्री  चित्त  बसु  से  प्री  तरह  सहमत  हूं  कि  यदि  हम  12000  करोड़  रुपये  के  काले  धन
 को  निकाल  सके  और  उसका  उपयोग  रोजगार  के  अवसर  पंदा  करने  में  लगा  सके  जो  हम  निश्चय
 ही  ऐसा  कर  सकते  लेकिन  कहना  आसान  है  और  इसको  लागू  करना  बहुत  मुश्किल  ।  हमारी
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 सरकार  के  पास  इस  समस्‍या  को  सुलभाने  के  लिए  राजनीतिक  इच्छा  शक्ति  यह  बात  नहीं  है
 कि  हमारे  पास  साधन  नहीं  है  लेकिन  हमारे  पास  लोगों  के  सहयोग  की  कमी  यही  बास्तबिक
 समस्‍या  है  जिस  पर  हम  सब  राजनीतिक  पार्टियों  को  चर्चा  करनी  चाहिए  बजाय  इसके  कि  केवल

 राजनीतिक  गतिविधियों  की  ओर  ध्यान  देने  का  प्रयास  करते  हैं  और  लोगों  के  सहयोग  से
 सामाजिक  बदलाव  लाते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  हम  अपनी  गतिविधियों  से  आदचर्यंजनक  लक्ष्य  को
 प्राप्त  कर  सकते

 अतः  जो  कुछ  मैंने  कहा  था  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  विधेयक  की  बहुत-सो  धाराओं
 का  समरथंन  नहीं  कर  इसीलिए  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  विधेयक  को  वापिस  लेने  का
 अनुरोध  करूंगा  जिससे  हम  एक  अच्छे  अनुमंघानिक  और  अधिक  वेश्ञानिक  तरीके  से  अधिनियम

 (  बना  सके  जो  हमारे  संविधान  और  राज्य  के  नीति  निदेशक  तत्वों  के  भनुरूप  और
 जिसे  लागू  किया  जा  सकता  है  जिससे  कि  हम  विधेयक  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  कर  मैं  विधेयक
 के  उद्देश्यों  का  समर्थन  करता  हुं  और  हम  विधेयक  के  उद्देष्यों  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास

 मैं  इस  विशेष  अधिनियम  वो  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 भरी  जितेना  नाथ  दास  :  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने
 के  लिए  पन्यवाद  देता  हू  ।  मैं  हस  विधेयक  का  समर्थन  फरता  हूं  जो  श्री  भोगेन्द्र  का  द्वारा  लाया
 गया  मैं  सदस्यों  से  इस  समस्या  पर  केबल  ऊपरी  तौर  पर  नहीं  बल्कि  गहराई  स  सोचने  का
 अनुरोध  करूंगा  ।  मैं  श्री  का  को  मी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  को  सही  ब  ठीक  तरह
 से  सही  समय  पर  लाये  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  कि  इस  लमस्‍्या  का  समाधान
 बतमान  सरकार  तथा  जो  सत्ता  में  के  व्यवहार  पर  और  उनके  विचार  करने  पर  निर्भर
 करता  है  |  कांग्रेस  सरकार  ने  आज  तक  बहुत-सी  समस्याएं  लिपटाई  है  लेकिन  इस  समस्या  का
 कोई  समाधान  नहीं  निकला  |  समस्याएं  अभी  समस्याएं  बनी  हुई

 अब  बेरोजगारो  की  समस्‍या  हमारे  समाज  के  लिए  अभिकश्ञाप  तथा  हमारे  राष्ट्र  के  लिए
 कसर  जैसी  बीमारी  बन  गई  इस  समय  राष्ट्र  को  इस  समस्या  को  सुलभाने  के  लिए  सकारात्मक
 रबेया  अपनाना  हमारो  स्वतन्त्रता  के  चवालीस  वर्षों  के  दौरान  भी  सरकार  का  इस
 समस्या  को  सुलभाने  के  लिए  कोई  व्यवहार  टीक  नही  रहा  ऐसी  कई  समध्याएं  हैं  जिनका  इस
 सरकार  ने  हल  ढृढ़ा  है  लेविन  वे  बेरोजगारी  की  इस  ज्वलन्त  समस्या  से  नहीं  निपट  सकी

 समी  बातों  को  मूलकर  पार्टी  की  राजनीति  दूर  रखकर  हुम  सबको  इस  समस्या  को
 ऊऋाते  के  लिए  मिलकर  आगे  आना  चाहिए  और  इस  देह  को  बचाना  मेरे  विचार  से  भारत
 में  एक  चौथाई  जनतंरुया  से  भी

 अधिक  लोग  बराजगार  हमे  समूथे  देश  में  व्याप्त  इस  समस्या
 के  महत्व  ओर  विस्तार  फो  बास्तविक्ता  को  जानना  चाहिए  ।

 से  लोग  जो  बेरोजगार  नहीं  हैं  बेरोजगारों  के  दर्द  को  नहीं  जान  सकते  ।  वे  माता-पिता  जो
 सबिस  में  होते  हैं  वे  आत्म-ह॒त्या  या  स्वास्थ्य  के  ग्राउड़  पर  सेवानिवृत्त  होकर  अपने  बेटों  या  अपने
 बच्चों  को  नौकरो  दिलाते  अतः  हमें  इस  समस्या  को  गहराई  से  लेना  चाहिए  ।  मैं  दुबारा  इस  बात
 को  कह  रहा  हुं  कि  हमें  इस  समस्‍या  को  सरसरी  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिए  ।

 मारत  के  नागरिक  के  रूप  में  हमें  कुछ  अधिकार  होने  उदाहुरण  के  लिए  काम  का
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 दिक्षा  प्राप्त  करने  का  रहने  का  अस्तित्थ  को  बनाये  रखने  का

 मषिकार  ओर  यह  सरकार  का  करंब्य  है  कि  बह  भारत  के  नागरिकों  को  ये  सब  सुविधाएं  भ्रदान

 मेरे  विचार  स ेअलगावबाद  और  विधटन  की  समस्याएं  बेरोजगारी  की  समस्‍या  से  ही
 उत्परन  हुई

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहु  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  आगे  आए  और

 अपने  भाषण  के  अन्त  में  मैं  इस  सम्बन्ध  में  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  कुछ  सकारात्मक

 सुझाव  दे  रहा  यहां  पर  पूरे  देश  में  तत्काल  काफी  भूमि  सुधार  कार्य  किया  जाना  अधधुनिक
 प्रौद्योगिकी  द्वारा  कृषि  में  सुधार  उत्पादन  तथा  क्रृषि  के  क्षेत्र  को  भौद्योगिक  नींति

 को  उद्योगों  के  विकेन्द्रीव.रण  में  उन  स्थानों  जहां  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  वहां
 अनियाय॑  रूप  से  उद्योग  भारम्म  करता  सरकार  को  लघ्‌  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 कर  उन्हें  प्रोत्साहित  करना  निरक्षरता  को  दूर  किया  जाना  है  ।  राज्य  को  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  द्वारा  नोगों  को  शिक्षित  करने  का  कार्य  शुरू  करना  देश  के  सभी  स्थानों  में

 कृषि  तथा  उद्योग  में  एक  साथ  सुधार  होना  संविधान  में  काम  के  अधिकार  को  ज्ञामिल
 किया  जाना

 श्री  लेज  नारायण  सिह  :  माननीय  समापति  मैं  इछ  बिल  का  समर्थन  करता
 भाज  बेरोजगारो  देश  में  बहुत  मयानक  मु  तो  आदचर्य  होता  है  उन  लोगों  पर  जो  लोग

 42  वर्ष  तक  कानून  और  नियम  बनाते  रहे  तथा  किसी  पंचवर्षीय  योजना  में  वे नियम  ओर  कानून
 सफल  नहीं  हुए  ।  इसके  बावजूद  भी  आज  इस  बिल  का  विरोध  करते  उनको  तो  कम  से  कम
 इस  बात  पर  विष्वास  कर  लेना  चाहिए  कि  38  वर्ष  तक  हमने  राज्य  चलाया  है  और  जो  भी  किया
 छझससे  कोई  भो  बेरोजगारी  में  परिवर्तन  नहीं  हुमा  ।  यदि  यह  बिल  कानून  के  रूप  में  आता  है  तो  कम
 से  कम  इसका  समर्थन  तो  निदिचत  रूप  से  करना  इसे  दुर्माग्य  या  शौभाग्य  कहिए  इस  देश
 का  कि  आज  भी  इस  क्लि  को  समर्थन  नहीं  मिल  रहा

 जोशी  जी  ते  ठीक  कहा  कि  आज  सभी  लोगों  को  इसका  समर्थन  करना  पैं  मो
 यही  कहता  हूं  कि आज  एक  स्वर  से  सब  लोगों  को  इस  बिल  का  समर्थन  करना  देश  का
 कोई  भी  राज्य  ऐसा  भहीं  जहां  बेरोजगारों  की  बाढ़  नहीं  है  ।  चाहे  उत्तर  प्रदेश  बिहार  बंगाल

 मध्य  प्रदेश  महाराष्ट्र  हो  या  कोई  मो  राज्य  ऐसा  नहीं  है  जहां  बेरोजगारों  की
 बाढ़  नही  है  ।  कोई  मी  व्यक्ति  चाहे  लोक  सभा  का  मेस्बर  हो  या  विधान  सभा  का  भेस्ब  सबके
 दरवाजे  पर  मोड़  रहती  है  नौजवानां  वे  यही  कहते  हैं  कि  कोई  काम  कहीं-न-कहीं  दिला
 दीजिए  हम  सब  लोग  लाचार  रहते  हैं  काम  दिलाने  क्योंकि  सरकार  का  दरवाजा
 बन्द  सरकार  के  पास  कुछ  काम  नहीं  इस  सरकार  का  दरवाजा  बन्द
 कोई  वेंकेंसो  अमर  कोई  काम  दिलाना  चाहता  भीहै  तो  उसके  भी  हाथ  बंधे  हुए
 लेकिन  मैं  समभता  हूं  कि

 अगर  यह  कानून  बना  दिया  यह  बिल  कानून  का  रूप  धारण  कर
 संविधान  के  आंटकल  16  मे  तय  क्लाज  जोड़  विया  जाएगा  तो  कोई  भी  चाहे
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 किसी  की  मो  सरकार  अगर  वह  काम  लेना  सरकार  क्राम  नहीं  देती  है  तो  कोर्ट  की

 शरण  लेकर  बह  काम  ले  सकता

 क्राइम  कंट्रोल  करने  के  लिए  आई०  पी०  सी०  बना  हुआ  सी०  पी०  सी०  बना  हुआ  है  |

 कोई  स्टेटमेंट  सही  या  गलत  इसके  लिए  एवीडेस  एक्ट  उसके  मुताबिक  देखा  जाता
 कारा  302,  395,  396  के  मुकबमे  में  गवाही  अगर  सच  हो  जाती  है  तो  मुलजिम  को  आजीवन
 काराधास  या  फांसी  की  सजा  दी  जाती  उसी  प्रकार  से  यदि  बेरोजगारी  को  दूर  करना  है  तो
 संविधान  में  निश्चित  रूप  से  संशोधन  करना  जरूरो  संबिषान  में  अगर  संक्षोधन  नहीं  होषा  तो
 मैं  समभता हूं  कि  इस  देश  के  बेरोजगारों  को  काम  मिलने  वाला  नहीं  है  मले  ही  हम  श्थाली  पुलाब
 पकाते  चुनावी  घोषण।-पत्र  में  बड़ी-बड़ी  बातें  लिखते  माषण  करते  रहें  ।  उसे  इत  देश  के
 नौजवान  सुनने  और  मानने  वाले  नहीं  यह  सच  बात  है  कि अगर  एक-दो  साल  लक  इस  देश
 नौजवान  इंतजार  करेंगे  उनके  लिए  कोई  रास्ता  नहीं  निकालेगे  तो  मैं  समझता  हूं  बध/वत  के  अलाबा
 कोई  रास्ता  नहीं  निकलेगा  ।  जोशी  जी  ने  कहा  कि  श्री  ज्योति  बसु  के  राज  में  आदमी  आदमी  को
 जींचता  है  ।  मैं  जोशी  जी  से  पूछना  चाहता  हु  कि  कया  आपने  मध्य  प्रदेश  में  सोना  बमा
 आपके  यहां  लेट्रिन  नहीं  हैं  गौर  पाखाना  साफ  किया  जाता  मध्य  प्रदेश  के  लोग  दिल्ली  में
 आकर'के  अपने  पेट  की  जीविका  करते  आपके  यहां  सिंचाई  का  इंतजाम  नहीं  कई  राज्यों
 में  आपकी  पार्टो  को  सरकार  तो  कौन-सा  आपने  सिचाई  का  काम  किया  क्‍या  आपने
 बेरोजगारी  दूर  कर  दी  लेकिन  आप  आलोचना  करने  से  बाज  नहीं  आते  आप  कहते  हैं  कि
 श्री  क्षद  पयार  ने  नहीं  किया  ।  आप  यह  कहिए  कि  कांग्रेस  ने  42  साल  के  रिजिम  में  कुछ  नहीं
 किया  ।  आपने  केवल  श्री  शरद  पवार  के  बारे  में  कहा  है  जो  कि  महा  राष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  मी  रहे

 लेकिन  वहां  पर  बेरोजगारी  दूर  नहीं  हुई  (emma)  बंगाल  रोजगार  के  मामले  में
 भादमी  आदमी  को  खींचता  इससे  मैं  इकार  नहीं  जब  सरकार  बंद  करना  चाहती  है
 तो  लोग  नहीं  मानते  कौन  से  सोने  का  राज्य  आपने  बना  दिया  है  ।  आप  मंदिर  बनाने  के  लिए
 खुदा  मांगते  हैं  जबकि  फैक्ट्री  बनाने  के  लिए  नहीं  आप  सबा  रुपया  मांगते  हैं  और  मध्य
 प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  से  कार  सेवा  करा  देते  लेकिन  आप  बेरोजगारों  के  लिए  आप  कोई
 इंतजाम  नहीं  करते  मैं  कोई  आलोचना  की  बात  नहीं  करता  आप  इस  बात  को  ले  आए  हैं
 इसलिए  कह  रहा  आखिर  राम  मजन  से  कुछ  नहीं  होने  वाला  मोजपुरी  में  एक  कहावत
 है  मजन  न  हो  ले  लो  हाथ  में  कंठी  देश  मूला  रहेगा  तो  राम  का  भजन

 नहीं  होगा  ।  कांग्रेस  के  लोगों  को  खुले  दिल  से  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करना  बिहार  से
 पांच-दस  लाख  अंदमी  रोजगार  करने  आते  अमी  केरल  के  एक  साथी  ने  कहा  कि  संविधान  के

 में  फंडामेंटल  राइट  में  परिवर्तन  किया  जायेगा  तो  इससे  अस्तित्व  ही  समाप्त  हो
 जायेगा  |  संविधान  में  संशोधन  करने  से  संविधान  का  अस्तित्व  समाप्त  नहीं  होता  लंबिधान  में
 जोड़ा  जा  सकता  वह  ठीक  में  कोई  क्लाज  जोड़ा  जाता  है  कि  बेरोजगारों  को
 काम  देना  है  तो  मैं  समझता  हूं  यह  कोई  गेर-कानूनी  नहों  इसे  निद्दियत  रूप  से  जोड़ना

 42  बर्ष  को  आजादी  के  बाद  भी  सिंचाई  का  इंतजाम  नही  हुआ  है  ।  इस  बारे  में  कांग्रेस
 के  माहयों  को  सोचना  चाहिए  जो  कि  माइनोरिटी  की  सरकार  चला  रहे  जब  भापके  425
 सदस्य  थे  तो  आपने  कुछ  नहीं  किया  ।  इस  देश  के  लोगों  को  काम  देने  के  लिए  कुछ  अष्छा  काम

 तब  कुछ  काम  हो  सकता  पुराने  रास्ते  पर  चलेगे  तो  कुछ  काम  नहीं  होने  वाला  मैं
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 कांग्रेस  भाईयों  से कहना  चाहता  हूं  कि  विरोध  को  बात  मत  सोचिए  ।  इस  कानून  को  पास  कीजिए
 जिससे  बेरोजगार  सोगों  को  रोजगार  मिल  इन्हों  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 शी  पी०  घासस  :  समापति  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  इस
 यक  के  प्रस्तुतकर्ता  ने  देशा  के  युवाओं  के  बारे  में  सोचा  और  देश  के  सभी  युवाओं  को  रोजगार  दिलाने
 के  बहुत  अधिक  प्रयत्न  किए  हैं  |  जंसा  कि  मेरे  कुछ  मित्रों  द्वारा  कहा  गया  यहां  कुछ  अतंगति

 है  जेसे  कि  केबल  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से  ही  रोजगार  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  मैं  कुछ  अन्य
 दातों  को  भी  मानता  हूं  जो  कि  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  में  दो  गई  अब  किसी  भी  व्यक्ति  के

 लिए  केवल  इस  प्रकार  के  विधेयक  या  कानून  के  होने  मात्र  से  ही  रोजगार  पाना  सम्भव  नहीं  है
 जिसमें  कहा  गया  है  कि  सभी  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  प्रोढ  नागरिकों  की  रोजगार  देना  राज्य  के

 लिए  अनियाय॑  है  ।  यह  सही  है  कि  यह  एक  सतत्‌  प्रयास  यह  भी  सही  है  सरकार  को  ऐसे  क।नून
 बनाने  चाहिए  ताकि  सभी  युवाओं  को  रोजगार  उपलब्ध  हो  सके  |  लेकिन  इसके  लिए  मुख्य  बात
 ऐसे  क्षेत्रों  का पता  लगाना  होगा  जहां  रोजगार  दिए  जा  सके  और  मैं  समभता  हूं  कि  अधिक
 उद्योग  आरम्म  करने  के  सम्यन्ध  में  तथा  अधिक  उद्योगों  को  लगाने  के  लिए  नियमों  में  छूट  देने
 सम्बसधी  सरकार  की  बतंमान  मीति  इस  सम्बन्ध  में  एक  अच्छा  कदम  देश  के  युवाओं  को  काम
 दिलाने  के  बारे  में  एकमात्र  तरीका  यह  होगा  कि  रोजगार  के  अधिक  अवसर  तलाछय  किए
 जंसा  कि  कृषि  क्षेत्र  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के

 मामले  में  कृषि  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देना  एक  अन्य  पहल  हैं  ।

 कृषि  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  रोजगार  के  काफी  अवसर  उपलब्ध  करवाए  जा  सकते  हैं  ।  यह
 बहुत  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  हम  इस  क्षेत्र  पर  अधिक  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के

 रबड़  के  सम्बन्ध  में  सुबह  यहां  बहुत  शोरगुल  था  |  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  20  लाख  से  अधिक
 लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ  इसके  लगमग  6  लाख  लघु  कृषक  भी  इसो  क्षेत्र  में
 लगे  हैं  ओर  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकारें  इस  मन:स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  वह  यह  देखें
 कि  रबड़  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपयुक्षत  सुरक्षोपाय  किए  गए  हैं  और  जिससे  इस  क्षेत्र  में
 अधिक  रोजगार  उपलब्ध

 यह  बिघेयक  बहुत  अच्छा  विधेयक  है  ओर  मैं  इस  बात  को  प्रशंसा  करता  हूं  कि  यह  केवल
 ऐसे  प्रभावशाली  विधेयकों  को  प्रस्तुत  करके  प्राधिकारियों  तथा  सरकारों  को  बेरोजगार  जैसी

 बहुत  गंभीर  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  अधिक  समय  दिया  जा  अ-य  रोजगारों  को
 कम  करने  के  सम्बन्ध  में  दूसरे  अथवा  कुछ  नोकरियों  से  त्यागपत्र  देकर  अन्य  नौकरियों  में  जाने
 सम्बन्धी  प्रायधान  ब्यवहायं  नहीं  एक  अन्य  प्रावधान  मी  है  जो  कि  इस  विधेयक  की  धारा  (?)
 में  दिया  गया  इसमें  कहा  गया  हैं  कि  :

 सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  सहित  स्व-रोजगार  के  इच्छुक  समी  नागरिकों  को
 कम  ब्याज  दर  पर  ऋण  राज  सहायता  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध

 में  नहों  जानता  कि  क्‍या  सेवावनित्त  व्यक्तियों  को  इसकी  आवध्यकता  लेकिन  जहां  तक
 कि  युवाभों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  के  लिए  यह  अनिवाय  होगा  कि  बह  युवाओं  को  ऋण
 सुविधा  प्रदान  जो  युवा  उपयुक्त  धुकावों  के  साथ  आगे  आते  उनको  ऋण  सुविधाएं  प्रदान
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 करने  अथवा  विभिनन  क्षोत्रों  में  उनको  रोजगार  दिलाने  के  लिए  उपयुक्त  योजनाएं  बनाने  का
 दायित्व  सरकार  पर  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  ऐसा  एक  प्रावधान  बहुत  उपयुक्त

 यहां  एक  अन्य  प्रावधान  भी  है  जो  इसे  दण्डात्मक  बनाता  खंड  8  में  कहा  गया  है  कि
 घारा  4  में  दिए  गए  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  अधिक  से  अधिक

 एक  वर्ष  से अधिक  अवधि  का  कारावास  अथवा  10,000  रु०  से  अनधिक  का  जुर्माना  अथवा  दोनों
 की  सजा  दी  जाएगी  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  पारित  किया  जाता  है  तो  यहां  एक  प्रावधान

 «  होना  चाहिए  जिसमें  रोजगार  के  मम्बन्ध  में  कुछ  विशिष्ट  होना  चाहिए  जिसका  लाम  व्यक्ति  उठा

 यहां  अनेक  अनुसूचियां  होती  चाहिए  जिसमें  यह  स्पश्ट  किया  गया  हो  कि  ऐसे
 सी  नौकरियां  हैं  लिए  युवा  प्रार्थनापत्र  भेज  सकते  यदि  राज्य  के  अधिकारी  मार्ग  निदेश
 देने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  अथवा  सही  तरीके  से  मारगंनिदेश  नहीं  दे  रहे  हैं  अथवा  अवसर  नहीं  दे  रहे
 तो  कुछ  प्रकार  के  दण्डास्मर  उपाय  दिए  जाना  आवद्यक  यदि  इसे  समाविधष्ट  किया  जा  सकता

 है  तो  इस  दिशा  में  एक  कानून  पास  करना  बेहतर

 मैं  मानता  हूं  कि  वर्तमान  विधेयक  को  माननीय  श्री  भोगेंद्र  कला  के  गंभीर  प्रयत्नों  के
 फलस्वरूप  लाया  गया  है  जो  कि  आवध्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  काफ़ी  नहीं  होगा  जो  कि
 उनके  दिमाग  में  है  अथवा  जिन  पर  उन्होंने  चर्चा  की

 मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  अवसर  दिया  और  मैं  इस  विधेयक  के  पीछे  जो
 सहेंद्य  है  उसका  समथंन  करता

 भी  बलराज  पासी  :  अध्यक्ष  बेरोजगार  गारंटी  विधेयक
 बिल  जो  लाया  गया  हो  सक्ता  है  इसमें  कुछ  अव्यवहारिक  बाते  हों  लेकिन  भावनात्मक  रूप  से
 मैं  इसके  साथ  प्री  तरहसे  सहमत  मुभसे  पृ  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बिषय  पर
 प्रकाश  डाला  ।  कांग्रेस  का  पिछले  42  वर्ष  तक  जो  राज्य  उसमें  उन्होंने  अनेक  योजनाएं  रखीं
 लेकिन  इतने  वर्षों  के  बाद  भी  आज  देदहा  के  भन्दर  बेरोजगारी  की  समस्या  कहीं  भी  कम  नहीं
 बह  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  अगर  इस  समस्या  का  निदान  शही  तरीके  से  नहीं  किया
 मोर  शीघ्र  न  किया  गया  तो  हो  सकता  है  कि  आने  वाले  समय  में  देश  के  अध्दर  एक  विचित्र  स्थिति
 खड़ी  हो  जाये  |  देश  की  आजादी  के  बाद  जितनी  भी  योजनाएं  छागू  की  उनको  लाग  करने  में
 जो  दष्टिकोण  रहा  वह  विशेष  रूप  से  दूसरे  देशों  की नकल  उतारने  का  रहा  ।  कभी  हमने  अमेरिका
 की  नकल  उतारने  का  विचार  किया  कि  बड़ी-बड़ी  फैक्ट्रियां  लगायी  कभी  रूस  की  तकल
 उतारने  की  तथा  समाजवाद  का  नारा  देकर  पूरे  देश  को  धोख्षे  में  रला  गया  ।

 अभी  मुझसे  पूर्व  कांग्रेस  क ेएक  माननीय  सांसद  इस  बिषय  को  रख  रहे  थे  तो  मुझे  समझ
 में  नहीं  आता  कि  ये  अपने  कंग्रिस  के  42  वर्षों  के  शासन  की  प्रशंसा  कर  रहे  थे  या  उसकी  बुराई  कर
 रहे  थे  ।  मैं  तो इस  विधेयक  के  संबंध  में  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  आज  आपस  में  बहस
 का  सुद्दा  नहों  है  ।  सभी  राजनीतिक  दलों  को  एकमत  से  से  इस  विषय  पर  गंभीरता  से  विचार
 करना  चाहिए  ।  क्योंकि  प्रतिवर्ष  लगभग  60  लाख  नौजवान  इस  बेरोजगारी  की  सीमा  में
 लित  होते  मैं  जिस  क्षेत्र  का  रहने  वाला  विशेष  रूप  से  पबंतीय  क्षेत्र  उस  क्षेत्र  में  हजारों
 नौजवान  प्रतिबये  बेरोजगार  हो  रहे  प्रतदित  नोजबाक  अपनी  माता  से  तिलक  लगाकर  यह
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 पोच+र  जाता  है  कि आज  तो  उसको  निश्चित  रूप  से  नौकरी  प्राप्त  लेकिन  जब  क्षाम्र  को
 दस  जगह  इंटरव्यू  देने  क ेबाद  लौटता  है  त्तो  उसको  नौकरी  प्रथप्त  नहीं  होती  जिसका  दृष्परिणमम
 यह  हो  रहा  है  कि  वह  कहीं  न  किसी  न  किसी  व्यसन  में  सम्मिलित  हो  जाता  चाहे  वह
 पजाब  की  समस्या  चाहे  असम  की  समस्या  ये  सारी  की  सारी  समस्याएं  इस  बेरोजगारी

 की  समस्या  से  संबंधित  मेरा  पूरे  सदन  से  निवेदन  सभी  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  हस
 यक  के  बारै  में  और  गंभोरता  से  विचार  करके  इसमें  जो-जो  विषय  और  सम्मिलित  किए  जा
 सकते  हैं  उनको  सम्मिलित  करके  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ताकि  देश  के  अन्दर
 बेरोजगारी  की  समस्या  समाप्त  हो  ।

 लिवुषा

 श्री  मुकुल  बरलकृष्ण  बासलिक  :  सभापति  जंसे-ज॑से  घड़ी  की  सुदयां
 छः  बजे  की  ओर  बढ़  गयी  मुझे  चिता  हो  रही  थी  कि  क्‍या  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर
 बोलने  का  मौका  मुझे  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  '  लेकिन  जेसा
 कि  वर्तमान  युवा  कांग्रेस  अध्यक्ष  मेरे  पीछे  बंठे  हैं  और  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  मैं  इस
 विधेयक  पर  अपने  विचार  एक  सीमित  तरीके  से  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  ने  गंभीर  हप  धारण  कर  लिया  इस  विधेयक  पर  बोलने  वाले
 सभी  बकताओं  ने  इस  बात  की  ओर  इशारा  किया  है  कि  किस  तरह  से  इन  वर्षों  में  बेरोजगारी  की

 समस्‍या  बढ़ी  है  ।

 समा  पति  भहोश्य  :  क्या  आप  एक  क्षेत्र  के  लिए  बेठेगे  ?  हमें  इस  चर्चा  को  आगे  बढ़ाने  के
 सम्बन्ध  में  सभा  की  राय  लेनी  क्या  हम  सब  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  इस  चर्चा  को  छः  बजे
 तक  जारी  रखा  जाए  ?

 अनेक  साननीय  सदस्य  ।

 सभापति  सहोदय  :  धसयवाद  ।

 ओर  सुकूल  बालकृष्ण  थासनिक  ।  इस  विधेयक  पर  बोलने  वाले  सभी  वक्‍ताओं  में  इस्र  बात
 का  उल्लेख  किया  है  कि  पिछले  वर्षों  में  किस  तरह  बेरोजगारी  को  समस्या  बढ़ी  है  और  यश्ञपि
 विछले  अनेक  वर्षों  के  दौरान  अधिक  बेरोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  कई  कई
 योजनाएं  बनाई  गई  हैं  और  अनेक  कार्यान्वित  की  गई  हैं  लेकिन  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि
 जहां  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  हमारे  पास  75  मिलियन  रोजगार  पाने  बाले  थे  बहां
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  अर्थात्‌  1989  तक  यह  आंकड़े  बढ़कर  32.77
 मिलियन  तक  पहुंच  केवल  इतना  प्रतिब्ष  इसमें  बढ़ोत्तरी  हो  रही  प्रतिवर्ष  बड़ी
 संख्या  में  हूम  रोजगार  के  अवसरों  का  सृजन  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  रोजगार  पाने  बालों  की

 चाहे  वह  रोजगार  निदेशालय  में  हो  अथवा  कहीं  और  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  है  और  दौड़
 रही
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 इस  सभा  के  माननीय  तथा  अनुप्नवी  सदस्य  श्री  चित्त  बसु  ने  आंकड़े  उद्धरित  किए  हैं  और
 मेरे  पास  मी  रोजगार  निदेशालय  से  कुछ  आंकड़े  आए  हैं  जो  यह  दक्षति  हैं  क  इस  वर्ष  मां  में

 हमारे  चालू  रजिस्टरों  में  रोजगार  पाने  वालों  की  संख्या  4.3  करोड़  यह  केबल  उनके  आंकड़े
 हैं  जो  कि  रोजगार  पाने  के  इच्छुक  जो  कि  बेरोजगार  यह  आंकड़े  ॥िसी  भी  तरह  उन  लोगों
 को  नहीं  दर्शाते  हैं  जिनको  रोजगार  के  अवसर  तो  मिले  व्यावहारिक  दृष्टि  से

 गार  हैं  क्योंकि  वे  अल्प-रोजगार

 श्री  चाल्स  ने  बताया  कि  केरल  के  कुछ  क्षेत्रों  में स्नातकों  को  सड़कों  की  सफाई  करनी

 पड़ती  है  |  क्‍या  हम  एसे  पूर्ण  रोजगार  कहेंगे  ?  अथवा  कया  यह  सही  मायनों  में  रोजगार  है  ?  अथवा

 क्या  हम  एक  स्नातक  को  उसकी  शिक्षा  के  अनुसार  रोजगार  दे  सकंगे  ?  मेरे  विचार  से  रोजगार

 कार्यालयों  के  आंकड़ों  में  से  ये  आंकड़े  गायब  यदि  हम  उन  अल्प  रोजगार  लोगों  को  भी  ध्यान  में

 रखें  हो  ये  आंकड़े  रोजगार  कार्यालयों  के  अऑकिड़ों  से  तीन-चार  गुना  अधिक  होंगे  ।  मैं  इस  बात  का

 उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  श्री  भोगेन्द्र  भा  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  का  लक्ष्य  तथा  उद्देश्य  काफी

 सराहनीय  हैं  परन्तु  इसका  ब्यौरा  इसके  मकसद  से  मेल  नहीं  खाता  ।

 श्री  सुधीर  सावंत  ने  विधेयक  की  कमियों  की  तरफ  इशारा  उन्होंने  कहा  कि  हसमें
 कई  कमियां  हैं  तथा  इन  कमियों  को  दूर  करना  यदि  हमें  एक  उपयुक्त  विधेयक  बनाना

 यदि  हम  ऐसा  बिधेयक  चाहते  हैं  जो काम  के  अधिकार  को  सुनिद्चिचत  तथा  जो  लाखों  रोजगार
 के  इच्छुक  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  दिलाने  में  मदद  करे  ठो  मेरे  विचार  से  इस  उद्देध्य  के  लिए
 मैं  राष्ट्रीय  स्तर  पर  महाराष्ट्र  रोजगार  अधिनियम  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 श्री  चिल  बसु  ने  कहा  कि  कांग्रेस  शासन  के  दौरान  लोगों  को  कई  भाशाए  थीं  जो  पूरी  नही

 हुईं  |  उन्होंने  बताया  कि  199]  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  कांग्रेस  ने  1000  मिलियन  कार्य  दिवसो
 का  सृजन  करने  का  वादा  किया  था  ।  उन्होंने  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  समय  में  कार्य  दिवसों  की
 संबया  के  सुजन  तथा  बजट  प्रावधान  की  आवश्यकताओ  के  निर्धारण  के  बारे  में  भी  बताया  ।  जब

 वह  महाराष्ट्र  के  बारे  में  बात  कर  रहे  थे  तो  यह  मूल  गए  कि  य  कांग्रेस  सरकार  ही  थी  जिसने

 महाराष्ट्र  में  रोजगार  ग।रंटी  अधिनियम  लागू  यदि  पश्चिचम  बगाल  की  साम्थवादी  दलों
 की  सरकार  ने  जो  पह्िचम  बंगाल  भें  कई  वर्षों  से  शासन  चला  रही  उनकी  सलाह  एक  अनुभवी
 सदग्ण  के  नाते  मानी  होती  तो  पश्चिम  बंगाल  देश  के  सबसे  अधिक  बेरोजगारों  को  शरण  देने  वाले
 राज्य  के  नाम  से  नहीं  जाना  राज्य  में  करीब  45  लाख  बेरोजगार  लोग  भापने  उन्हें
 सड़क  के  किनारे  या  पुल  के  नीचे  आश्रय  दिया  आपने  उन्हें  दिन  में  बर्गर  दो  वक्त  के  खाने
 के  सोने  के  लिए  मजबूर  किया  होगा  ओर  इसी  तरह  जाने  क्या-क्या  बातों  के  लिए  मजबूर  किया

 वहू  इस  तरह  की  परिस्थिति  हम  वास्तविकता  की  बात  कर  रहे  है  तथा  वास्तविकता

 यह  है  कि  देश  के  करीब  45  लाख  बेरोजगार  लोग  बंगाल  में  मैं  यह  आरोप  लगाने  की  कोशिश

 नहीं  कर  रहा  कि  कुछ  बातों  बो  लागू  करने  में  एक  पार्टी  असफल  रही  है  तथा  दूसरी  पार्टी  सफल

 रही  है  ।  परन्तु  ऐसी  परिस्थितियों  में  जहां  कि  हमारे  सामने  कुछ  बातें  गलत  हुई  हैं  तो  मेरे  विचार
 से  यह  अच्छा  होता  कि  हम  अपनी  आवाज  उठाते  तथा  गलतियों  को  उजागर  करने  की  कोशिश

 ब्ष  1991-92  में  सरकार  ने  900  मिलियन  काय  दिवस  सुजित  करते  का  निएश्चय  किया  है
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 जिससे  6  मलियन  बेरोजगार  लोगों  को  वर्ष  में  बरोब  150  दिन  के  लिए  काम  हमें  इससे
 भी  अधिक  व  रना  हमने  उन  योजनाओं  को  देखना  है  जिन्हें  लागू  करने  का  हमने  फंसला
 किया  है  तथा  जो  बजट  प्रावधान  हमने  |कए  हैं  उन्हें  हमें  बढ़ाना  परन्तु  जब  हम  ऐसे

 महत्वपूर्ण  तथा  नाजक  कार्यक्रमों  को  लाग  करते  हैं  तो  कुछ  दुर्माग्यपूर्ण  घटनायें  हो  रही  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  के एक  माननीय  सदस्य  आज  कह  रहे  थे  कि  मध्य  प्रदेश  के  कई  जिलों  में  मयंकर

 सूखा  पड़ा  आदिवासी  जिलों  में  तो  समस्या  और  मी  गंभीर  है  ।  बस्तर  और  अन्य  आदिवासी
 जिलों  भे  रोजगार  +  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  तहत  जोधन

 जुटाया  गया  था  उसे  राजनेतिक  कारणों  से  अन्य  जिलों  की  दे  दिया  गया  इस
 के  महत्त्वपूर्ण  रोजगारोन्मुख  कार्यक्रम  के  साथ  ऐसा  क्यों  हुआ  ?  एक  तरफ  तो  हम  एक-एक

 व्यक्षित  के लिए  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  की  बात  करते  हैं  दूसरी  ओर  राजनंतिक  कारणों
 से  घन  को  विसी  और  मद  में  खच॑  किया  जा  रहा  जब  चुनाव  में  किसी  क्षेत्र  विशेष  से  अपेक्षित
 समर्थन  हासिल  नहीं  होता  है  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  विकास  और  कल्याणकारी
 क्रमों  के  क्रियान्वयन  के  समय  उक्त  वारये  के  लिए  जुटाए  गए  विशेष  घन  को  किसी  और  मद  में  खर्च
 कर  दिया  मैं  यहां  सिफारिश  करना  चाहूंगा  कि  आज  हमें  गारन्टीਂ
 अधिनियम  की  सरूत  जरूरत  और  यह  अधिनियम  महाराष्ट्र  द्वारा  पारित  अधिनियम  के  अनुरूप
 होना  चाहिए  ।  हम  सभी  ग्रामीण  रोजगार  की  विशेषताओों  से  अवगत  हैं  ।  वे  बहुत  बड़ी  संख्या  म॑
 असंगठित  श्रमिक  हैं--बेरोजगारी  का  आकलन  करने  में  श्रमिक  कानूनों  की
 रोजगार  का  मौसमी  स्वनियोजित  श्रमिकों  में  बेरोजगारों  और  अल्प  श्रमिकों
 को  गा  पुरुष  श्रमिकों  की  तुलना  में  महिला  श्रमिकों  में  अत्यधिक  और  बेरोजगार

 का  उच्च  अनुपात  |  इन  मूल  विशेषताओं  और  महाराष्ट्र  रोजगार  गारन्टी  अधिनियम
 को  दृष्टिगत  रखते  भारत  सरकार  को  सदन  में  एक  समान  अधिनियम  पारित  करना  चाहिए  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  सलाह  देना  चाहूंगा  कि  इस  विषय  में  विलम्ब  नहों  होना
 ओर  इस  अधिनियम  को  लोक  समा  के  इसी  सत्र  में  पारित  किया  जाना

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  और  कुछ  अन्य  सदस्यों  के  साथ  में  इस  विषय  पर  बहस  कर  रहा
 हमारा  देश  विश्व  में  दूसरा  सबसे  अधिक  आबादी  वाला  देश  है  ।  जब  हम  आंकड़ों  पर

 पात  करते  हैं  तो  जाहिर  है  कि  विश्व  का  प्रत्येक  सातवां  व्यक्ति  मारत  का  नागरिक  लेकिन
 हमारा  मस्तक  गवं  से  उठने  फी  बजाए  शर्म  से  नतमस्तक  हो  जाता  यह  कोई  उपजब्धि  नहीं
 है  |  हमें  इस  पर  चिन्तन  करने  की  जरूरत  शीघ्र  ही  हम  चीन  को  मात  देने  जा  रहे  हैं  और  इग
 प्रकार  देश  विद्व  में  सबसे  अधिक  आबादी  वाला  देश  बनने  की  ओर  अग्रसर  अभी  तक  हमने
 भावादी  में  मारो  कर्मो  लाने  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रमाबश्ञाली  कार्यक्रम  तयार  नहीं  किया  70  के
 ददाव  मे  कुछ  जगह  में  आबादी  को  नियंत्रित  करने  की  कुछ  कोशिश  हुई  थी  ।  इसका  कार्यान्वयन
 संतोषप्रद  नहीं  लेकिन  मानना  होगा  कि  यह  बहुत  ही  सही  स्वस्थ  प्रयत्न  था  ।  कुछ  ऐसो  भी
 घटनाएं  हुई  जिन+ी  बजह  से  राजन  तिक  उठा-पटक  हुई  |  लेकिन  मैं  उल्लेख  करना  चाहुगा  कि  जब
 राष्ट्र  आबादी  के  बढ़ते  दब।व  तले  डूब  +  हा  हो  तो  सरकार  को  साहसपूर्ण  पहल  करनी  होगी  ।  यहां
 तक  कि  यदि  राजनेतक  हानि  भी  ऐसी  पहल  से  हो  तो  इसमें  हिचकिचाहट  नही  होनी
 यदि  हम  साहसपूर्ण  पहल  करते  हैं  तो  जाहिर  है  कि  हम  देश  को  डूबने  से  बचा  सकते  हम

 नियतित  करने  के  लिए  जब  तक  +ठोर  कानून  का  आश्रय  नहीं  लेते  तब  तक  हम  यह
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 सोच  भी  नहीं  सक्ते  हैं  यहां  किसी  भी  तरह  के  विषास  का  भविष्य  है  '

 मैंने  पहले  ही  सदन  का  बहुत  ममय  लिया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  को
 काफी  महत्व  दिया  गया  ।  सरकार  की  नोति  की  घोषणा  भी  अब  तक  हो  चुकी  सरकार  की
 ओर  से  नाजायज  सरकारी  ख्र  को  रोकने  की  नीति  को  घोषणा  भी  कर  दी  गई  है  ।  मंभ्रियों  और
 अन्य  राजनेतिक  प्रतिनिधियों  के  विदेश  जाने  पर  भी  पाबन्दी  लगी  कऊई  कदम  उठाए  गए
 कई  सुधार  वायं  क्रम  मी  शुरू  किए  गए  चल  रहे  सुधार  कार्यक्रम  हस  प्रकार  हैं--आध्थिक

 वित्तीय  नई  औद्योगिक  आयात  व  निर्यात  नीति  में  पंचायती
 राज  ओर  स्थानीय  निकायों  को  सुधारने  के  लिए  नगरपालिका  विधेयक  ।  लेकिन  मैं  सलाह  देना

 चाहंंगा  कि  जो  कदम  देश  को  विकसित  करने  के  लिए  उठ!ए  गए  व ेअसफल  साबित  होंगे  यदि
 सम्बद  अधिका  रीया  प्रशासक  अवसर  के  अनुकूल  कार्य  निष्यादन  नहीं  करता  चाहे  यह  जनसंख्या
 नियंत्रण  कानूनों  की  बात  हो  या  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  कानून  की  बात  हो  या  किसी  अन्य

 कानूनों  की  बात  मैं  यहां  सलाह  देना  चाहूंगा  कि  हमें  प्रशासनिक  ध्यवस्था  में  भी  सुधार  लाना

 होगा  ।  सरकारी  अधिकारियों  या  नौकरशाहों  की  प्रवृत्तियों  तथा  उनके  उत्त  रदायित्व  अथवा  उनकी
 प्रतिबद्धता  की  जांच  करनी  होगी  ।  यदि  हम  ऐसा  करने  में  सक्षम  तो  हम  जवाहर  रोजगार
 योजना  और  नेहरू  रोजगार  योजनाओं  ओर  अन्य  रोजगारोन्मुख  योजनाओं  को  बेहतर  ढंग  से
 कार्यान्वित  क  रने  में  सक्षम  हो

 अन्त  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  सलाह  देना  पिछले  सत्र  में  मी  जब  रोजगार
 पर  एक  सदस्य के  गैर-सरकारी  सदरथ  के  विधेयक  पः  बहस  चल  रही  थी  तो  मैंने  श्रम  शक्ति  पर

 राष्ट्रीय  आयोग  बनाने  की  आवध्यवता  पर  दिया  इंजीनियरिंग  मेडीकल्न  कालेजों
 और  ब.ई  अन्य  व्यावसायिक  व  शैक्षणिक  संस्थानों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  लेकिन  क्या  हमने
 कभी  व  बिजली  )  गह  ज्ञात  करने  की  कोशिद  की  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में  देश  को  कितने
 अभियंताओं  व  चिकित्सका  तथा  बास्तुकारों  की  जहूरत  होगी  ।  मैं  समभता  हूं  कि
 अब  तक  हमारे  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  सरकार  को  एक  ऐसे  स्थायी  आयोग  की  स्थापना
 करनी  चाहिਂ  जिसे  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  उन  कामिकों  का  मूल्यांकन  निरन्तर  करते  रहना  चाहिए
 जिसकी  जरूरत  राष्ट्र  को  आने  वाले  वर्षों  में

 समय  बहुत  ही  सीमित  अब  मैं  अपनी  बात  यहीं  समाप्त  करता  हूं  ।

 भी  वी०  धनंजय  कुमार  :  माननीय  सभापति  मैं  इस  विधेयक  में  निहित
 सिद्धान्तों  और  भावनाओं  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  के  खंडों  पर  विस्तार  से  चर्चा
 नहीं  करना  चाहता  हूं  |  इस  विधेयक  के  प्रारूप  में  अनेद  परिवतंनों  को  जरूरत  हो  सकती
 मैं  इसकी  विस्तत  चर्चा  नहीं

 आगे  बढ़ने  से  मैं  इस  सदन  रो  और  सभी  मित्रों  से  एक  प्रइन  करना  चाहूंगा  कि  इस
 विधेयक  के  प्रावधानों  पर  जो  बहस  हम  समी  कर  रहे  ये  क्या  उस  बहस  से  इस  देदहा  के  करोड़ों
 बेरोजगारों  की  आशा  की  ज्योति  दिखाई  यांदे  तो  हम  निरथंक  प्रयास  कर  रहे

 अन्य  उपचारात्मक  उप'यों  का  उल्लेख  करने  के  पहले  समस्या  के  कारणों  पर  दुष्टिपात
 करना  चाहिए  ।  मूल  कारण  तो  यह  रहा  है  कि  राष्ट्र  के  साथ  भारताय  संविधान  भ॑  जो
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 बादा  किया  गया  था  उस  बादे  को  हमारी  क्रमिक  सरकारें  निभा  नहीं  पाइईं  !  अब  हम  स्वेकारते

 हैं  कि  निर्वाचित  सरकार  का  पहला  उत्तरदायित्व  यह  हैं  कि  वह  इस  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  की

 बुनियादी  जरूरतों  को  पूरा  जले  --  शिक्षा  और  अच्छे  स्वास्थ्य  के  लिए
 प्रावधान  |  चंंकिः  क्रमिक  सरकारें  देश  के  साथ  फिए  गए  इन  बादों  को  पूरा  करने  में  असफल  रही  हैं
 इसलिए  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़  गई  आज  प्रत्येक  व्यक्ति  बेरोजगारी  की  समस्था  को
 स्थोकार  करता  सही  सोचने  वाले  प्रत्येक  आदमी  के  दिमाग  में  इस  बात  को  लेकर  थिता  है  कि

 इस  समस्या  से  कंसे  निबटा  आज  बार-बार  यहां  कहा  गया  है  हमारे  पास  कई  कायंत्रम  हैं
 जैसे  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  जवाहर  रोजगार  योजना  ये  वोड़े
 की  लालसा  में  चलाए  गए  शब्दजाल  मात्र  इन  सभी  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  पीछे
 जो  मंशा  है  उसको  लेकर  हम  चिन्तित  इस  देश  के  लोगों  को  हमने  हताशा  और  अक्षांति  के

 अतिरिक्त  कुछ  मो  नहीं  दिया  है  |  जँसा  कि  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  प्रतिमा  पलायन  हो
 रहा

 जमब्न  लक  हम  एस  देश  के  नवयुवकों  में  यह  आत्मविध्यास  पंदा  नहीं  कर  देते  कि  वे  राष्ट्र
 झौर  समाज  के  लिए  भविष्य  की  वास्तविक  धरोहर  कि  वे  सिर्फ  कुछ  मांगें  रखने  के  लिए  ही  नहीं

 इस  समाज  के  प्रति  उनका  दादित्व  तब  तक  हम  छोटी-से-छोटी  सपरया  का  भो
 धान  नहीं  ढूंढ़  पाएंगे  जिसका  सामना  भाज  हमारे  समाज  को  करना  पड़  रहा  है  ।

 मैं  बताना  चाहूंगा  कि  शिक्षा-व्यवस्था  में  आवध्यक  परिवतंनों  की  मारी  मांग
 भारी  परिवतंन  किया  जाना  हमारे  नवयुवकों  को  रोजगारोन्मुखी  शिक्षा  दी  जानी

 आज  हम  उदार  नीति  बनाने  के  बारे  में  तथा  उत्पादन  के  ज्यादा  अवसर  प्रदान  करने  की
 बात  करते  हैं  । स।थ  ही  हम  यह  मी  कहते  हैं  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  निर्यात  करने  के  लिए  तथा
 गाए  उत्पम्न  करने  के  लिए  दरवाजे  खुले  लेक्नि  ज्यादा  उत्पादन  करने  के  लिए  हम  बुनियादी
 आवद्यकताओं  व  पूरा  ही  नहीं  क  ते  हैं  ।

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  मूल  कारणों  में  से  एक  कारण  हमारी  त्रुटिपूर्ण
 शिक्षा  व्यवस्था  है  |  आंकड़ों  के  मुताबिक  ऐसे  नवयुवकों  की  संख्या  40  करोड़  है--जो  18  से  58  ब्ं
 के  सक्षम  व  होनहार  नवयुबक  जिनसे  हम  राष्ट्रीय  योगदान  की  ज्यादा  उम्मीद  कर  सकते
 उनमें  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  ओर  न  ही  भविष्य  के  लिए
 भी  कोई  योजना  आज  हम  यह  सोचते  हैं  कि  इस  समस्या  का  निदान  कंसे  ढूंढ़ा
 जबकि  हम  इस  समस्‍या  का  कारण  तलाएते  ही  नही  हैं  ।  कई  तरह  के  विचार  यहां  व्यक्त  किये  भी

 गए  जब  हम  इस  ज्वलन्त  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  होते  हैं  तब  मी  हम  राजर्नतिक  लाभ  की
 मंशा  स्याग  नहीं  पाते  ।  हम  कभी  इस  प!टी  की  स(कार  पर  तो  कभी  उप्त  पार्टी  की  सरकार  पर
 कीचड़  उछालते  हम  क्षण  भर  के  लिए  भी  राजनेतिक  संकीणंताओं  से  ऊपर  उठकर  इस  भयानक
 समस्या  पर  विचार  नहीं  कर  कल  जब  हम  सभी  इस  सदन  से  जा  चुके  होंगे  तो हम  समी  इस
 बात  को  भूल  चुके  लेकिन  हम  जब  समाज  के  पास  जाते  हैं  तो  हमें  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  हम
 उनके  प्रति  उत्त  रदा  यित्वपूर्ण  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  क्‍या  मैं  आपसे  एक  प्रइन  पूछ  सकता  हू  ?  आपको  ओर  कितना  समय

 चाहिए  |
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 श्री  बो०  घनंजय  कुमार  :  में  पूरा  करते  जा  रहा  मैं  समझता  हूं  कि हम  सभी  जिम्मेदार

 हमें  समी  मतमेंदों  को  मुला  देना  आज  हमें  एकजूट  होकर  इस  सभस्या  के  सर्वोत्तम
 निदान  का  निश्चय  करना  चाहिए  और  इसके  साथ  ही  यह  भी  कि  राष्ट्रीय  घन  सम्पत्ति  में  कंसे

 बढ्धि  लाई  जाए  और  विदव  में  हम  भारत  के  लिए  किस  प्रकार  बेहतर  स्थान  प्राप्त  कर  सकते
 मैं  सलाह  दूंगा  कि  सिर्फ  विधान  बनाने  तथा  कुछ  गारन्टी  दे  देने  से अथवा  सुन्दर  शाब्दों

 के  प्रयोग  से  कुछ  भी  होने  वाला  नहीं  कम  से  मैं  नहीं  समझता  कि  इतनी  बहस  एक
 भी  ध्यक्ति  को  रोजगार  मिल  सकेगा  हमें  अपना  समय  छोर  अपनी  ऊर्जा  उस  दिक्षा  में
 लगाना  हम  सभी  को  मतमेदों  को  सभी  राजनेतिक  संकीर्णताओं  को  दूर  कर  इस
 समस्‍या  का  निदान  ढूंढना  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  महान  विद्वान  श्री  मोगेन्द्र  का

 जो  इस  विधेयक  को  बहुत  ही  उम्मीद  से  यहां  लाये  विनम्र  निवेदन  करूंगा  कि  कम  से  कम

 यहां  यह  अवसर  तो  है  कि  इस  असाधारण  समस्या  को  जानकारी  में  लाया  जा  जिसका  सामना

 हमारे  समाज  में  हजारे  सगे-सम्बन्धियों  को  करना  पड़ता  है  ओर  इस  प्रकार  इस  सरकार  की  आंख
 शोली  जा  सके  ।

 समापति  महोदय  :  यदि  आप  और  समय  लेना  चाहते  हैं  तो  जाहिर  है  कि  मुझे  सदन  की

 अनुमति  लेनी  होगी  |  अब  तो  6  बज  चुके

 झो  बी०  धनंजय  कुमार  :  मेरे  मित्र  ने  सरकार  की  अंखें  खोलने  की  कोशिश

 की  इस  समस्या  को  लिबटाने  के  लिए  उन्हें  कम  से  कम  गम्मीर  प्रयत्न  तो  करने

 कार  से  निवेदन  करने  में  मैं  उनको  सहयोग  हम  सभी  को  समाज  में  रहना  मैंने  निवेदन

 किया  है  कि  आपसी  मतमेदों  को  मुला  दिया  तभी  समस्या  का  निदान  दूंढा  जा

 इसलिए  मैं  इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  और  भावना  का  सम्थन  क  रता  हूं  ।  मुझे  मालूम  नहीं  हैं  कि

 सरकार  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  अथवा  इसका  समथंन  करने  के  लिए  विचार  करेगी

 भी  या  यह  तो  उन  पर  निमंर  करता

 सानभनोय  सदस्य  :  आप  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हैं  अथवा  नहीं  ?

 क्री  बो०  धनंजय  कुमार  :  इस  पर  बोट  देने  का  प्रावधन  उचित  नहीं  यही  तो  मुझे
 डर  लगता  लेकिन  समस्या  गम्भोर  इसका  निदान  उचित  ढंग  से  खोजना  यही  मैं

 यहां  पर  कहना  चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  अब  समा  कल  11  बजे  म०  पूृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।
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 तत्पशचात्‌  लोक  समा  25  4,  1913  के  प्यःरह्‌

 बज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 कक  साउथ  न  -

 सभा लाना य य चौधरी मुद्रण श्री राम साउथ


